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 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  पंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  प्रतिवर्ष  बच्चों  की  उच्च  मृत्यु  दर  के  क्‍या  मुख्य  कारण  हैं  और  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  इसके  लिए  सरकार  का  क्‍या  उपचा  रा(मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बच्चों  की  ऊंचो  स॒स्यु  दर  रोकना

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  मोहसिना  :  शिशुओं  और  बच्चों

 की  मृत्यु  के  मुख्य  कारण  हैं  उनका  समय  से  पहले  सांस  सम्बन्धी

 कुपोषण  और  विभिन्‍न  प्रकार  के  बुखार  ।  सातवीं  योजना  के  दोरान  जच्चा-वच्चा  परिचर्या

 कार्यक्रम  में  सुधार  करने  तथा  उसे  मजबूत  बनाने  के  लिए  जो  कदम  उठाये  गए  उनमें  स्वास्थ्य

 के  मौजूदा  आधारभूत  ढांचे  का  विस्तार  कार्भिकों  को  प्रशिक्षण  स्वास्थ्य

 रिस्क  अप्रोच  अंगीकार  सारे  देश  में  बच्चों  का  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  अतिसार

 वाले  रोगों  पर  पोषण  की  कमी  से  होने  वाली  खून  की  कमी  की  रोकथाम  और

 कृत  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  पूरक  पोषण  की  व्यवस्था  करना  शामिल

 झी  असर॑  राम  प्रधान  :  आज  के  बच्चे  भारत  का  भविष्य  हैं  |  परन्तु  जन्म  के  बाद  उनका

 जीवन  कितना  होता  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  भारत  में  प्रत्येक  वर्ष  230  लाख

 बच्चे  जन्म  लेते  इनमें  से  30  लाख  बच्चे  कुछ  हद  तक  स्वस्थ  होते  1000  में  से  120  बच्चे

 एक  वर्ष  से  अधिक  जीविस  नहीं  रहते  ।  7  में  से  एक  बच्चा  5  वर्ष  की  उम्र  होने  से  पहले  ही  मर

 जाता  10  में  से  7  बच्चे  कृपोषण  का  शिकार  होते  हैं  ।

 शिशु  मुत्यु  के  मामले  में  भारत  का  नम्बर
 ,  दुनिया  में  सबसे  पहले  आता  दुनिया  में

 कुल  शिशु  मृत्यु  की  संख्या  में  से  38  प्रतिशत  भारत  में  भारत  में  बच्चों  की  स्थिति  में  सुधार

 करने  में  शिशु  विकास  योजनाਂ  और  एवं  शिवु  स्वास्थ्य  पूरी  तरह

 से  असफल  सिद्ध  हुये
 हैं  ।
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 अगर  आप  प्रथम  पंच-वर्षीय  योजना  से  लेकर  छठी  पंच-वर्षीय  योजना  तक  की  समीक्षा

 करें  तो  पायेंगे  कि  शिश्‌  विकास  योजनाएं  और  शिशु  स्वस्थ्य  योजनाओं  का  कोई  खास  योगदान

 महीं  रहा  है  ।

 मैं  अपना  प्रश्न  पूछने  से  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  को  चिली  के  नोबल

 पुरस्कार  विजेता  श्री  गेबरिला  मिस्ट्रेल  की  कविता  क़ो  बाद  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 कर  सकते  हैं  स्थागित  हम  अपनी  भ्रावश्यकवाओं  को

 ओऔर  उनकी  पूरा  होने  की  प्रतीक्षा  धो  हम  कर  सकते

 बच्चा  तो  प्रतिक्षा  नहीं  कर  सकता

 यही  तो  समय

 जब  उसकी  हृड्डियां  आकार  ग्रहण  कृ़र  रही
 बन  रहा  है  रक्त  और

 उसकौ  ज्ञानेन्द्रियों  का  विकास  हो  रहा

 उसकी  किसी  भी  आवश्यकता  को  हम  नहीं  टाल  सकते

 के

 जो  भी  आवश्यक  उसे  ही

 क्या  मैं  माननीया  मंत्री  जो  से  पूछ  सकता  हूं  कि  बच्चों  के  कल्याण  के  लिये  आपके

 तत्कालिक  काम्नंक्रम  क्‍या  क्योंकि  आज  के  बच्चे  भारत  का  भविष्य  हैं  ।  वर्ष  1983-84  के  लिये

 शिक्षु  मुत्यु  द्वर  क्‍या  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  माननीय  मंत्री  महोदय  हमें  इस  कविता  के  बारे  में  भी  अपने  विचार

 ४

 झीमती  सोहसिना  किदवई  :  उपाध्यक्ष  माननीय-सदस्य  जी  ने  जो  बात  कही

 वह  बिल्कल  सही  है  कि  हमारे  देश  में  इन्फंन्ट  बहुत  ऊंचा  मैं  यह  बताना

 खाहती  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  और  पिछली  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  इस

 बात  की  पूरी  कोशिश  की  है  कि  हैल्थ-इन्फ्रास्ट्रक्चर  एवेलेबिल  दो  साल  पहले  इसी  सदन

 में  नेशनल  हैल्थ  पालिसी  के  बारे  में  चर्चा  भी  हुई  जिसमें  यहू  विचार  किया  गया  था  कि  हम

 अपने  हैल्थ  इन्फ्रास्ट्क्चर  को  इतना  मतबूत  करें  कि  बह  नीचे  के  लोगों  तक  जा  सके  और  इसका

 फायदा  वे  लोग  भौ  उठा  सके  ।  आप  देखें  इन्फेन्ट  मौट  लिटी  एक  हजार  लाइव-बर्थ  के  ऊपर

 19,8  में  127  1980  में  114  और  1981  में  110,  जो  इस  वक्‍त  लेटेस्ट  फीगर

 ४

 1000  जीवित
 शिशुओं  में  से  [101  इससे  पता  चलता  है  कि  यह  दर  कम  हो  रही  है  ।

 प्रगति  अधिक  तीत्न  नहीं  है  परन्तु  यह  कम  हो  रही

 4
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 ज+प८
 हारा  ्एरभभल्‍रमाहल्‍्रमाानननणणणानशशशनननानशशननननाााााआ

 हमारा

 जो  हमारा  इन्फ्रास्ट्रकचर  है  और  जो  हम  काम  कर  रहे  हैं  वह  काफ़ी  इफेक्टिव

 हमारे  मदर  और  चाइल्ड  हैल्थ-केअर  के  जो  प्रोग्राम  हैं  उनमें  काफी  इजाफा  हुआ  हस्क्ट
 मार्टेलिटी  और  एक्सपेक्टेन्ट  मदर्ज  ये  जितनी  चोजें  हैं  सब  एक  दूसरे  के  साथ  लिबड  हैं  और

 इसीलिये  हमने  मास-हम्यूनाइजेशन  का  प्रोग्राम  शुरू  किपा  अब  तक  हम  पांच  इंजेक्शन्ज
 दैते  द्रिपल-एन्टीन  बो०  सी०  लेकिन  अब  सातवें  प्लान  से  एक  नया  मीजल्स

 का  इंजेक्शन  शुरू  कर  रहे  हैं  जो  0  से  |  साल  के  त्रच्चे  को  दिया  इसी  तरह  से

 एक्सपैक्टेंट  मदर  के  लिये  टेटिनस  के  खिलाफ  मास-इम्यूनाइजेशन  का  प्रोग्राम  उम्मीद  है
 1990  तक  इसको  प्रा  कर  लेंगे  ।

 जो  हमारा  इम्फ़रास्ट्रक्चर  है  वह  आप  को  मालूम  आप  ने  कहा  है  कि  यह  सेब

 पेपज  पर  है  |  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  उसके  जरिये  काफी  काम  हुआ  है  और  आप  की  स्टैट
 में  भी  काफी  काम  हो  रहा  इसके  बारे  में  यही  कहूंगी  कि  इतनी  ग्लूम्री  पिक्चर  न
 उम्मीद  रखें  और  आप  सब  और  हम  मिलकर  पूरा  करने  की  कोशिश

 ४

 थ्री  अमर  राय  प्रधान  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  1980  में

 शिश्‌  मृत्यु-दर  प्रति  1002  में  110  है  ।  यह  विश्व  में  सबसे  अधिक  है  ।  क्या  हम  दावा  कर  सकते

 हैं  कि  यह  भारत  के  लिये  बहुत  अच्छे  आंकड़े  हैं  ?  माननीय  मंत्री  महोदया  जी  ने  यह  ठीक  ही

 कहा  है  कि  शिशु  मृत्यु  के  प्रश्न  को  अकेले  नहीं  लैना  माता  के  स्वास्थ्य  का  प्रश्न  भी

 हससे  जुड़ा  हुआ  एल  सेलवेडो  अर्जेन्टीना  में  द्वारा  हाल॑  में  किये  गये

 सर्वेक्षण  में  कम  बहुत  भांधक  बच्चे  तथा  कम  उम्र  में  मां  बननाਂ  से  यह  खतरा

 देखा  जा  सकता  इससे  पता  चलता  है  कि  बच्चों  की  उम्र  में  3-4  वर्ष  के  अन्तर  का  अथे  है

 शिशु  मृत्यु  दर  80  प्रतिशत  और  एक  वर्ष  से  कम  के  अन्तर  में  यह  मृत्यु  दर  बढ़  कर  200  हो

 जाती  20  वर्ष  की  उम्र  से  कम  में  मां  बनने  के  मामलों  में  बच्चों  की  मृत्यु  दर  20  वर्षीय

 और  इससे  अधिक  माता  के  बच्चों  से  दुगनी  होती  अतः  बच्चों  के  स्वास्थ्य  का  अब  है  मां  का

 मां  की  उम्र  तथा  परिवार  नियोजन  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदया  से  जानना  चाहता

 कि  सातवीं  योजना  में  माता  के  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  के  लिये  क्या  कार्यक्रम  शुरू

 किये  जा  रहे  और  सातवीं  योजना  में  इस  उद्देश्य  के
 लिये  कितती  घन  राशि  आबंटित  की

 जा  रही  है  ।
 ५

 आीमती  समौहसिना  किदवई  :  सातवें  प्लान  के  लिये  क्या  एमाउन्टे  है--वह  अभी

 लाइज  नहीं  हुआ  है  ।  जब  तक  प्लानिंग  कमीशन  फाइनलाइज  नहीं  मैं  कुछ  कह  नहीं

 सकती  हूं  ।  लेकिन  जो  हमारे  प्राइमरी  हैल्थ  सब  सेन्‍्टर्स
 और

 मम्यूनिटी  हैल्थ  सेन्टर

 उनकी  संरूया  बढ़ाने  के  लिये  आपते  कहा  मैं  आपको  बंतलाना  बहती  हूँ--हभारे  प्राइमरी



 मौदिक)उत्त
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 हैल्थ  सब  सेन्टर्स  की  संब्या  76,500  और  सातवें  प्लान  में  जो  प्रपोज्ड  उसमें  50,000

 ओर  बढ़ाने  जा  रहे  हैं  ।

 .
 ४

 इस  समय  6,500  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  हैं  और  अगली  योजना  में  हम  10,250  ऐसे

 केन्द्र  बनाते  का  प्रस्ताव  कर  रहे  इस  कार्य  क्रम  को  मजबूत  करने  के  लिये  हम  ये  कदम

 प्रत्येक  गांव  में  स्वास्थ्य  गाइड  तथा  स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  एन०  तथा

 दाईया  हैं  जिन्हें  हम  इस  कार्यक्रम  को  वेजश्ञानिक  तरीके  से  शुरू  करने  के  लिये  प्रशिक्षण  दे  रहे
 बच्चे  के  जन्म  के  समय  उन्हें  वहां  होना  गम्भीर  मामलों  में  दाईयों  की  सहायता

 करने  के  लिये  महिला  स्वास्थ्य  कार्यार्त्ता  होती  वे  गम्भीर  मामलों  को  जिला  अस्पतालों

 .  अथवा  प्रायमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  या  दर्जा  बढ़ाये  गये  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  भेज  सकते

 हु
 a

 हि |
 ह्फि

 य

 Sst)
 «  श्री  बककम  पुरुषोसमन  :  माननीय  मंत्री  महोदया  ने  कहा  है  कि  1980  में  शिक्षु  मृत्यु

 दर

 शो  1000  लगभग  110  शिश्‌  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  शिशु  मृत्यु  दर  भारत  में  इस
 -  समय  कितनी  है  एवं  सन  2000  तक  के  लिये  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  जब  के

 लिये  स्वास्थ्यਂ  के  आदर्श  वाक्य  को  हम  प्राप्त  करेंगे  ?

 मैं  इस  समय  केरल  भें  वर्तमान  शिश  मुत्यु  दर  को  भी  जानना  चाहता  हूं  और  अगर  यह

 सन्‌  2000  के  लिये  निर्धारित  किये  लक्ष्य  से  कम  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है
 कि  इस  कारण  की  वजह  से  केरल  को  पर्याप्त  राशि  का  आवंटन  नहीं  किया  जा  रहा  है  और

 क्या  आप  फेरल  को  उन्हें  अच्छा  काय॑  करने  के  एवज  में  अधिक  धन  देने  की  कृपा  करंगे  ?

 श्रीमती  महोसिना  किदवई  :  केरल  राज्य  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिये  अच्छा

 काये  कर  रहा  है  ओर  हम  उन्हें  पुरस्कार  दे  रहे  में  चाहती  हूं  कि  के  रल  को  भी  यह  पुरस्कार

 मिलना  चाहिये  ।  हमारा  लक्ष्य
 है

 कि  सन्‌  2000  तक  हम  शिशु  मृत्यु  दर  60  प्रति  हजार  शिशु
 जन्म  तक  कम  कर

 थो  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  जो  लक्ष्य  सन्‌  2000  के  लिये  निर्धारित  किया  गया  केरल
 मैं  वह  आज  भी  उससे  कम  शिकायत  यह  है  कि  इस  कारण  की  वजह  से  आप  समुचित

 राशि  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 ४ਂ  भीमतो  मोहसिना  किदवई  :  यह  सही  नहीं  हम  केरल  को  भी  धन  दे  रहे  और

 दम  चाहते  हैं
 कि  हम  उन्‍हें  कुछ  मोर  घन  दे

 ।  सनोरंजन
 (  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  जेसे  कि  पूर्वोत्तर  अंडमान  और

 कै ८2
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 निकोबार  द्वीप  समूह  तथा  लक्षद्वीप  में  साधारण  चिकित्सा  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं
 धिशेषरूप  में  अंडमान  और  द्वोपसमूह  में  कोई  भी  शिशु  विशेषज्ञ  नहीं  यहां  तक  कि

 स्त्री  विशेषज्ञ  भी  नहीं  है  और  इस  समय  कायं॑  चिकित्सा  अधिका  रीਂ  के  पद  भी  खाली

 पड़े  हुए  इस  बात  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  क्या  माननीय  मंत्री  महोदया  हमें  सदन  में

 आश्वासन  देंगी  कि  इन  दूर-दराज  क्षेक्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु  दर  नियंत्रित  करने  के  लिये  सातवीं

 योजना  अवधि  में  कुछ  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किये  जायेंगे  ?

 ओऔसमती  सोहसिना  किदवई  :  दुगगम  क्षेत्रों  में
 डाक्टर  जाने  के  लिये  तेयार  नहीं

 इसी  लिये  हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  डाक्टर  कार्य रत  हैं  उनके  लिये  400  रुपये  की  स्व्रीकृति  प्रदान

 की  है  ।  जिसमें  250  रुपये  उनका  भत्ता  एवं  150  रुपये  आवास  के  लिये  है  जहां  उन्हें  स  रकारी

 मकान  उपलब्ध  नहीं  होता  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  क्योंकि  हम  चाहते  हैं  क्रि  डाक्टर  वहां

 जायें  और  दुर्गम  क्षेत्रों  में  कार्य  करें  ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  भी  वही  समस्या  है  जो  अंडमान  और

 बार  द्वीपसमह  में  इसोलिए  हम  कुछ  प्रोत्साहन  देकर  कोई  समाधान  दूंढ़  रहे  हम  ग्रामीण

 इलाकों  एवं  दुगंम  क्षेत्रों  में  जाने  के  लिये  डाक्टरों  को  400  रुपया  फालतू  दे  रहे

 ऑमती  गीता  मुलर्जो  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  मालूम  है  कि  वर्तमान  प्रतिरक्षण

 की  व्यवस्था  में  लम्बी-लंम्बी  कतारें  हैं  और  पर्याप्त  दवाइयां  भी  उपलब्ध  नहीं  आपने

 प्रतिरक्षण  के  सावंभोमिकरण  को  सातवीं  योजना  का  लक्ष्य  बताया  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि

 सार्वभौमिकरण  से  आपका  मतलब  क्या  है  ?  आप  इस  प्रतिरक्षण  केन्द्रों  को  किस  प्रशासनिक  स्तर

 तक  शरू  करना  चाहती  हैं  ओर  कया  इसे  वर्तमान  में  स्थित  0-1  से  अधिक  बढ़ाया  जा  सकता

 है  ?  अन्यथा  यह  स्वव्यापी  प्रतिरक्षण  नहीं  होगा  ।

 ध्लीमती  मोहसिना  किवबई  :  इस  प्रतिरक्षण  के  लिये  कोई  विशेष  केन्द्र  शुरू  नहीं  कर  रहे

 हमारे  वतेमान  आधारभूत  ढ़ांचे  उपकेन्द्रों  में  स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  एन०  हैं  जो

 बच्चों  को  इंजेवशन  देने  में  समर्थ  प्राथमिक  केन्द्र  में  बच्चों  के  प्रति  रक्षी  करण  के  लिये

 व्यवस्था  है  और  जिला  मुख्यालय  में  भो  इसकी  व्यवस्था  अतः  हमारे  आधारभूत  ढांचे  के

 द्वारा  ही  0-  आयु  की  उम्र  के  सभी  शिशुओं  तथा  गर्भवती  माताओं  के  प्रति
 रक्षीकरण

 को  व्यवस्था

 -”  झ्लीमती  गौता  म्‌क्षओं  :  क्या  यह  आपकी  व्यवस्था  में  शामिल  है  ?

 »  झीमतों  भोहसिना  किदथई  :  जी
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 a,  रोंची  से  कोरबा तक  रेलेबे  लाईने

 के  23.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रांची  और  कोरबा  के  बीच  रेलवे  लाईन  के  निर्माण

 का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  उपरोक्त  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की

 गयी  और

 क्‍या  इसे  सातवीं  योंजनो  में  शामिल  करंने  का  प्रस्ताव॑  है  ?

 -“  रेल  मंत्रो  बंसी  :  से  रांची-लोहारदगा  छोटी  लाइन  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  ओरਂ  लोहारदगा  से  कोरबा  तक  नयी  बड़ी  लाइन  के  लिए  1975-16  में

 एक  प्रारम्भिक  इंजीनियरी-एवं-याताग्रात  सर्वेक्षण  किया  गया  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  अनुसार
 परियोजना  वित्तीय  दृष्टि  से  अथंक्ष  नहीं  थी  संसाधनों  की  अध्यंधिक  तंगी  तथा  पहले  से  चालू
 कार्यों  की  भारी  मात्रा  को  देखते  हुए  इस  श्रस्ताव  को  संसाधनों  की  स्थिति  में  सुधार  होने  तक

 प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 क्ुंमारो  पुष्पा  देवी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  कि

 रांची  से  लोहा  रदगा  और  लोहरदगा  से  कोरबी  में  एक  प्रारम्भिक  इंजीनियरी-एवं-योतायं।त

 सर्वेक्षण  1975-76  में  किया  गया  था  और  संवेक्षण  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  यह  परियोजना  वित्तीय

 दृष्टि  से  अथे  क्षम  नहीं  होगी  ।

 इसका  तीन  बार  सर्वेक्षण  हो  चुका  और  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा

 गांधी  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  लाइन  का  कार्य  शरू  किया  जायेगा  क्‍योंकि  इसमें

 पिछड़े  कम  विकसित  जनजातीय  क्षेत्र  आते  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हुं  कि

 क्‍या  वे  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करेंगे  ओर  सातवीं  योजना  में  इसे  शामिल  करेंगे  त।किं  खनिज

 क्षेत्र  जोकि  अभी  कम  विकर्सित  हैं  उन्हें  मविष्य  में  विकसित  किया  जा  सकता  है  ?

 क्री  बंसी  लाल  :  निकट  भविष्य  में  इस  पर  कार्य  करना  संभव  नहीं  है  ।

 भी  नारायण  चौबे  :  रेल  मंत्रालय  में  ऐसा  लगता  है  कि  राजा  के  जाने  के  बाद

 उसके  आदेश  भी  समाप्त  हो  जाते  अकबर  की  शासन  समाप्त  होता  जहींगोरे  आता

 अकबर  के  आदेश  भी  चले  जाते  हैं  और  जहांगीर  के  आदेश  शरू  होते  एक  मंत्री  हटता  है  तो

 उसके  सभी  आदेशों  को  भी  रह  कर  दिया  जाता  नया  भेंत्री  आता  है  और  नये  आदेश  देता

 है  उन्हें  भी  रह  कर  दिया  जाता  है  जब  कोई  और  नया  मंत्री  आता

 1981  में  स्वर्गीय  क्रेदार  पांडे  के  सदन  में  बायदा  किया  था  कि  पुरलिया  से

 कोटशिला  तक  की  लाइन  बड़ी  लाइन  में  बदल  दी  मैं  ज॑निंगा  चोहँर्ता  हूं  कि  क्‍या

 ः
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 सरकार  स्वर्गीय  श्री  केदार  पांडे  के  वायदे  को  पूरा  वे  स्वगं  में  यह  देखकर  प्रसन्न  होंगे
 कि  उनके  वायदों  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 *  श्री  बंसी  लाल  :  इस  प्रश्त  श्रे  इसका  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 :  भ्रो०  के०  बी०  थामस  :
 मैं  माननीय  मंत्री  की  सूचना  में  एक

 '  बात  लाना  चाहता  हूँ  कि
 कैरल  में  पहले  गाड़ी  नं०  307  और  308  मेरे  निवर्चिन-क्ष  त्र  के  स्टेशन  पर  रुकती  थीं

 (  व्यवधान  )
 डी

 ज़्वॉध्य
 क्ष  महोदय  :  श्री  यह  इस  प्रश्न

 से
 सम्बन्धित  नहीं  अतः  कृपया  बेठ

 जाहये  ।

 ...  फरीदाबाद  तापीय  बिश्वलो  घर  द्वारा  कम  बिजसी  का
 हा

 Kvn,  भी  मूल  चरद  कया  सिचाई  और  विद्यृज्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  फरीदाबाद  तापीय  बिजली  घर  का  बिजली  उत्पादन  195  मेगावाट  के

 स्थान  पर  केवल  8  मेगावाट

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 कया  श्रमिक  यूनिग्रन  की  गतिविधियों  के  कारण  यह  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है
 और

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि

 फरीदाबाद  ताप  विद्य,्  केन्द्र  का  विद्यत  उत्पादन  केवल  8  मेगावाट  1985  में

 ओखत  विद्युत  उत्पादन  58  मेगावाट  और  1985  में  78  मेगावाट  था  जबकि  इसकी
 प्रतिष्ठापित  क्षमता  195  मेगावाट  है  ।

 ओर  विद्य॒त  उत्पादन  कम  होने  के  मुख्य  कारण  कोयला  मिलों  की  समस्याएं
 घटिया  ग्रुणवत्ता  का  कच्चा  अथिक  संख्या  में  कर्मचारियों  का  अनुशासनहीनता  तथा

 अन्य  कारणों  में  कामिकों  की  समस्याएं  शामिल

 काभिकों  की  समस्याओं  पर  काबू  पाने  कै  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  के

 विद्यूत  केन्द्र  के
 कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने

 के  लिए  एक  व्यापक  नवीकरण  और
 करण  कार्यक्रम  हाथ  में  लिया  गया  है
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 जन्नत  दिया

 भरी  मूलचन्द  माननीय  उपाध्यक्ष  र  देश  में  जो  थर्मल  पापर  स्टेशंस

 मेरे  ख्याल  से  फरीदाबाद  का  तो  एक  उदाहरण  आपके  सामने  रखा  गया  यह  फरीदाबाद  का

 आपका  थर्मल  पावर  स्टेशन  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रिसिटी  बोड़  के  अप्रवल  के  बाद  ही  लगा  होगा  ।  यह
 कब  लगा  और  लगने  के  बाद  इसकी  कंपेसिटी  कितनी  थी  और  कब  कौन-कौन  से  साल  में  इसकी

 कितनी  कंपेसिटी  का  यूटीलाइजेशन  आपने  किया  ।  आपने  जो  उत्तर  दिया  है  ara—

 ]

 1985  में  औसत  विद्य॒त  उत्पादन  58  मेगावाट  ओर  1985  में  78

 मेगावाट  था  जबकि  इसकी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  195  मेगावाट  है  ।

 जा  न
 इसमें  यूटीलाइजेशन  कम  होने  के  कारण  कितना  घाटा  आपको  हुआ  और  कौन-कौन  से

 साल  में  कितना  घाटा  हुआ  ?  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  और  इसके  लिए  आपने  क्या

 बाही  की  ?  इसमें  दोबी  कोन  है  और  दण्डित  किसको  किया  गया  ?  किन  अधिकारियों  को  आपने

 नौकरी  से  किसी  की  जिम्मेदारी  है  या  किसी  अकाउन्टेबिलिटी  है  या  यह
 बताने  का  कष्ट

 ]

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  195  मेगावाट  15  मेगावाट  क्षमता  की  एक  यूनिट  फरवरी  1966  में

 शुरू  की  गई  60  मेगावाट  क्षमता  की  एक  यूनिट  1974  60  मेगावाट  क्षमता  की

 दूसरी  यूनिट  मार्च  1976  में  तथा  60  मेगावाट  क्षमता  की  तीसरी  यूनिट  अप्रेल  1981  में  शुरू  की

 गई  ।

 यह  सत्य  है  कि  अनेक  कारणों  से  इन  यूनिटों  में  कार्य-निष्पादन  संतोषजनक  ढंग  से  नहीं

 हो  रहा  है  ।  जहां  तक  15  मेगावाट  क्षमता  वाले  यूनिट  के  लोड  फैक्टरਂ  का  सम्बन्ध  है  मैं

 यह  कहूँगा  कि  1984-85  में  अप्रेल  से  फरवरी  के  दौरान  प्लांट  लोड  फंक्टर  41.80  गन्य

 यूनिटों  का  लोड  फैक्टरਂ  भार  इस  प्रकार  है  :-..

 यूनिट  सं०  |  (60  मेगावाट )  14.30

 यूनिट  सं०  2  (60  38.40

 जनिट  (60  29.50

 Sto  प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  इसका  प्रबन्ध  कौन  संभाल  रहा  है  ?
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 साननोय  सदस्य  :  इसे  सभा-पटल  पर  रखा

 -  भी  झंकरानन्द  :  उनके  प्रश्न  का  विस्तार  से  उत्तर  दिये  जाने  की  जरूरत

 सदन  बाहेगा  कि  मैं  विस्तार  से  उत्तर  दूं  ।

 असन्तोषणनक  का्निष्पादन  के  निम्नलिखित  कारण  हैं  :

 (1)  हैमर  टाइप  कोयला  जिन्हें  लगभग  100  कायं  घन्टों  के  बाद  पुन:स्थापन
 करने  की  जरूरत  होती  का  असंतोषजनक  कार्य  निष्पादन  ।

 (2)  गुड़गांव  नहर  का  घटिया  किस्म  का  कच्चा  पानी  जिससे  कूलिंग  टावर  में  काई
 लग  रही  है  और  कन्डेसर  टयूबें  अवरुद्ध  हो  रही  हैं  ।

 (3)  60  मेगावाट  क्षमता  की  यूनिटों  में  एच०  पी०  रोटर  के  ब्लेडों  में  लवण  जमा  होने
 से  हाई  एक्सिवल  शिफ्ट  ।

 (4)  इक्‍नो  माइजर  तथा  प्लेटन  टयूबों  का  बार-बार  खराब  होना  ।

 (5)  बेकरों  से  मिल  में  कोयले  की  अनियमित  सप्लाई  ।

 -  भो  जी०जो०  स्वेल्ल  :  कृपया  इसे  सभा  पटल  पर  रखें  ।  जवाब  बहुत  लम्बा

 *श्रो०  मधु  दंडवते  :  यदि  मंत्री  का  उत्तर  लम्बाहों  तो  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाना  चाहिए  |

 «औी  बी०  शंकरामंद  :  इन  यूनिटों  के  प्रबन्ध  क्यों  को  ठीक  ढंग  से  चलाने  के  लिए  उपयुक्त
 ध्यान  पर  उपयुक्त  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 .  भरी  एन०  जो०  रंगा  :  इतने  सालों  के  दोरान  क्या  होता  रहा  है  ?

 जो  मूलचन्द  डागा  :  मैंने  पूछा  था  कि  फरीदाबाद  तापीय  विद्यूत  संयंत्र  में  विद्यूत
 उत्पादन  केवल  8  मेगावाट  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?  उन्होंने  उसका  जबाव  नहीं  |  उपाध्यक्ष

 क्या  आप  मंत्री  जी  को  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  के  लिए  कहेंगे  ?  मैं  एक  खास  प्रश्न

 पूछा  है  और  उनसे  इसका  उत्तर  देने  तथा  प्रबन्धकों  की  भूमिका  के  बारे  में  बताने  का

 अनुरोध  किया  है  उन्‍हें  इन  प्रश्नों  के  उत्तर  देते  दीजिए  ।

 त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  पिछले  साल  हरियाणा  में

 प्लॉट  फेक्टरਂ  34%  था  जोकि  बहुत  कम  माननीय  सदस्य  को  यह  जान  करके

 बहुत  खुशी  होगी  कि  फरवरी  माह  में  यह  48%  था  जिसका  तात्पयं  है  कि  काफी  सुधार

 हुमा

 ,  भी  मूलचग्द  मुझे  दूसरा  पूरक  प्रश्न  पूछना
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  प्रश्न  पूछ  चुके

 मूलचन्द  डागा  :  उन्होंने  कुछ  कारण  बताये

 ८

 जो  रीजन्स  अपने  बतलाए  वे  आपको  कौन  से  साल  में  मालूम  हो  गए  थे  और  उनको

 करेक्ट  करने  में  कितना  समय  लगा  ?

 »  ,

 क्री  झंकरामम्द  :  चालू  करने  के  साल  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।

 भी  मलचन्द  आपको  ये  सब  कारण  कब  पता  चले  ?  उनको  दूर  करने  के  लिए
 जापने  क्‍या  उपाय  किए  ?  उन्होंने  इतना  ही  कहा  है  कि  ये  कारण  ये  ।

 भी  बी०  कझ्ंकरानन्द  :  मेरे  मित्र  सोच  रहे  हैं  कि  ये  सभी  बातें  मेरे  ध्यान  में  एकदम  आई
 हैं  जोकि  संभव  नहीं  है  ।  जब  भी  ऐसा  होता  है  तो  हमारे  ध्यान  में  आता  लेकिन  कार्य  निष्पादन
 में  सुधार  करने  के  नवीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए  केन्द्रीयकृत  प्रायोजित  यौजना

 के  अन्तगंत  विद्यत  केन्द्र  मे ंननीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  की  योजना  तेयार  की  गई  थी  |  इस
 कार्यक्रम  पर  लगभग  39.66  करोड़  रु०  खच  आना  है  जिसमें  से  19.39  करोड़  रु०  केन्द्रीय

 सहायता  के  रूप  में  दिए  जाएंगे  ।  योजना  पर  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  विचार  किया

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मुद्दा  वास्तव  में  बहुत  दिलचस्प  ऐसा  क्‍यों  है  कि  इन

 विद्य त  केन्द्रों  में  बिजली  का  उत्पादन  अधिष्ठापित  क्षमता  से  बहुत  कम  हो  रहा  इसके  लिए  आपने
 अनेक  का  रण  बताए  परियोजना  त॑यार  करते  समय  इन  पर  विचार  क्यों  नहीं  किया  गया  था  ?
 क्या  इस  समय  जो  समस्याएं  पंदा  हुई  हैं  उनका  पृ्‌ववनुमान  नहीं  क्‍या  ये  अप्रत्याशित
 घटनायें  थीं  जिसका  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सका  आपने  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  का  जबाब

 नहीं  दिया  है  ।  इस  विद्युत  केन्द्र  के  न  चल  पाने  के  लिए  क्‍या  कोई  जिम्मेदार  पाया  गया
 यदि  तो  उसके  खिलाफ  या  इस  कमी  के  लिए  क्‍या  कोई  का  रंवाई  की  गई  अथवा  इसके  लिए
 कोई  भी  जिमेदावार  नहीं  पाया  गया  है  ?

 बी०  शंकरानग्द  :  मैं  आपको  पहले  ही  लोड  फैक्टरਂ  बता  चुका  मेरे
 साथी  भी  इसके  बारे  में  तथा  इसमें  हुए  सुधार  के  बारे  में  बता  चुके  हैं  यह  48%  हो  गया  है  ।
 इसका  तात्पयें  है  कि  विद्युत  कैन्द्र  के  कार्य  में  सुधार  हुआ  है  ।

 ओर  एच०  एम०  पटेल  :
 मैंने  एक  स्पष्ट  प्रश्न  पूछा  इस  असफलता  के  लिए  कौन

 दायी  था  ?  परियोजना  तैयार  करते  समय  क्‍या  इनका  पूर्वानुमान  नहीं  लगाया  गया  था  ?

 «भरी  हांकरामंद  :  कृपया  धीरज  रलिए  और  ध्यान  से  सुनिए  ।  विभिन्‍न  विद्यत  केन्द्रों नर  अ  हे  हज  नके  ग  ये  >  क्रिया  ज की  समस्याओं  का  पूवनिमान  उनके  लगाये  जाने  कै  समय  किया  जाता  है  और  हमेशा  यह  ध्यान

 10
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 रखा  जाता  है  कि  वे  समस्याएं  बाद  में  पंदा  न  इसके  बावजद  कुछ  समस्याएं  पंदा  हो  ही
 जाती हैं  जिनके  लिए  किसी  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  जा  सकता  अतः  किसी  के  खिलाफ  कोई
 कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  पंदा  नहीं  होता  ।

 थ्रो  एच०  एम०  पटेल  :  यह  तो  सही  जबाव  नहीं  यह  तो  साफ  टालमटोल  मैंने

 उनसे  वास्तव  में  यह  पूछा  था  देश  में  स्थित  बहुत  से  विद्युत  केन्द्रों  में  से  कितने  विद्व  त  केन्द्र

 विद्यू  त  उत्पादन  की  अपनी  स्थापित  क्षमता  का  इतना  कम  उत्पादन  करने  में  भो  असफल
 रहे  हैं  ।  यदि  इस  केन्द्र  में  दोगुना  विद्य्‌  त  उत्पादन  भी  किया  जाने  लगे  तो  भी  वह  कुल  स्थापित

 क्षमता  का  एक  अंश  मात्र  ही  होगा  ।  कम  उत्पादन  करने  वाले  देश  में  ऐसे  कितने  केन्द्र

 हैं
 ।

 आपका  कहना  है  कि  विद्युत  कैन्द्र  स्थापित  करने  से  पहले  विभिन्‍न  अपेक्षित  पहलुओं  पर

 विचार  किया  जाता  है  ओर  यदि  वे  ठीक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  पाते  तो  इसके  लिए  कोई  कारण

 नहीं  है  और  किसी  को  इसके  लिए  जिम्मेवार  ठहराया  नहीं  जा  सकता  ।  ऐसा  कंसे  संभव  है  ?

 आपको  बता  द्‌  कि  मैं  स्वयं  बहुत  से  विद्यत  के  लिए  उत्तरदायी  हूं  जब  मैं  एक  विद्य  त

 बोर्ड  का  अध्यक्ष  था  ।  और  निस्सन्देह  यदि  इस  तरह  का  कार्यनिष्पादन  हुआ  तो  बहुत  से  लोगों  के

 लिए  गम्भीर  समस्याएं  उठ  खड़ी  होगीं******  मैं  हैरान  हूं  ।  मंत्री  को  हमेशा  सही

 जवाब  देना  चाहिए  |  यदि  वह  संतोषजनक  जवाब  नहीं  दे  सकते  तो  वह  कह  सकते  हैं  कि  उनके

 पास  इसका  कोई  जवाब  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  दांकरानंद  :  मुझे  यह  जानकर  खशी  हुई  है  कि  माननीय  सदस्य  स्वयं  एक

 विद्य  त  प्राधिकरण  के  अ्रध्यक्ष  रह  चके  मुझे  मालम  नहीं  उन्होंने  स्वयं  ऐसा  कहा

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्या  वह  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  इन  विद्युत  केन्द्रों
 में  जो  कुछ  हुआ  उसके

 लिए  बे  जिम्मेवार  थे  ।  मैं  यह  तात्पयं  नहीं  लगा  रहा  था'*****
 )

 मैंने  विद्य त  केन्द्रों  के  असंतोषजनक  काय॑  के  कारण  बताएं  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि

 त  कैनंद्र  का  कार्य  सन्‍्तोषजनक  है  ।  मेरा  यह  तात्पयं  नहीं  मैंने  कहा  है  कि  यह  सन्‍्तोषजनक

 ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहा  मैंने  असन्तोष  जनक  कार्य  के  कारण  भो  बताए  हैं  ओर  मैंने  सदन

 को  यह  भी  बताया  है  कि  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  मैं  क्या  उपाय  करूंगा  ।

 क्षी  चिरंजो  लाल  दार्मा  :  माननीय  मंत्री  कया  सदन  को  बताएंगे  कि  कया  सरकार  इस

 तथ्य  से  अवगत  है  कि  एच०  एस०  ई०  बो०  के  इंजीनियरों  ने  मांग  की  थी  कि  एच०  एस०  ई०  बी०

 का  अध्यक्ष  एक  होना  जब  से  एच०  एस०  ६०  बी०
 की  स्थापना  हुई

 नौकरशाही  इसके  अध्यक्ष  रहे  अब  बोर्ड  का  अध्यक्ष  इंजोनियर  होने  से  क्या  उसमें  कोई  सुधार

 हुआ  है  ?  क्‍या  यह  भी  सही  है  एक  अपितु  80  इंजीनियरों
 के  तबादले  होने  से  बहां  कुछ

 कशमकश  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिससे  संयंत्रों  के  कायं  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा

 ओ  बी०  शंकरानंद  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  इन  कामिकों  की  समस्याओं  के  कारण

 विद्य  त  केन्द्र  का  कार्य  खराब  उन्होंने  इंजीनियरों  का  एक  साथ  स्थानांतरण

 किए  जाने  का  उल्लेख  किया  मैं  नहीं  समझता  कि  खराब  कार्य  का  कारण  यह

 il
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 एक  माननोय  सदस्य  :  यह  उत्तर  नहीं  है  ।

 ॥  बलपाई  गड़ी  से  सिलोगुड़ो  जंक्दान  को  सिलाने  वाली  मई  रेखने  लाइन

 125,  भी  आनंद  पाठक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 छा

 क्‍या  सरकार  को  न्यू  जलपाईगुड़ी  को  सिलीगुड़ी  जंक्शन  से  बरास्ता  रंगपाणि

 से  जोड़ने  वाली  एक  नई  बड़ी  लाइन  तथा  मौटरगेज  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिससे

 सिलोगुृड़ी  शहर  के  बीचों  अक्सर  होने  वालौ  यातायात  बाधा  को  रोका  जा  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  उत्तरी  बंगाल  के  लोगों  के  व्यापक  हित  को  ध्यान

 में  रखकर  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ?

 शेल  मंत्री  बंसी  :  जी  सिलीगड़ी  में  हिलकाटे  रोड  पर

 खमपार  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  विकल्फ  के  रूप  में  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  ने

 सिलीमड़ी  टाउन  में  यातायात  सम्बन्धी  भीड़-भाड़  को  समाप्त  करने  के  प्रयोजन  से  सिलीग  हो
 टाउस  ओर  न्यू  जलपाईगड़ी  स्टेशनों  के  बीच  बर्त  मान  मीटर/छोटी  लाइनों  को  मोड़  कर

 ननन्‍्दा  नदी  के  पूर्वी  तट  के  समानान्तर  कर  देने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 च्‌कि  रेल  लाइन  का  दिकपरिव्तन  सम्बन्धी  काम  ऊपरी  सड़क  पुल  के  बदले  में

 किया  जाना  वर्तमान  नियमों  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  से  50  प्रतिशत

 की  लागत  वहन  करने  के  लिए  अपनी  सहमति  प्रदान  करने  हेतु  अनु रोध  किया  है  ।

 थी  आनन्द  पाठक  :  उत्तर  बहुत  ही  अस्वष्ट  मेरे  प्रश्न  का  जबाब  समुचित

 ढंग  से  नहीं  दिया  गया  है  ।  ह

 सिलीगुड़ो  शहर  विकास  तेजी  से  हो  रहा  एक  प्रकार  से  इसे  उत्तर  बंगाल  का

 द्वार  कहा  जाता  उत्तर  पूर्वोत्तर  भूटान  से  तथा  अन्य  क्षंत्रों  से

 हजारों  लोग  सिलीगुड़ी  से  होकर  जाते  हैं  और  इन  प्रदेशों  के लिए  आवश्यक  बस्तुएंਂ  आदि  भी

 सिलीगुड़ी  के  रास्ते  हो  ले  जायी  जाती  सिलौगूडी  शहर  स्टेशन  के  पासਂ  रेल  द्वार  और  रेल
 फाटक  सुचारू  यातायात  में  बाघा  उत्पन्न  करते  दिन  मौर  रात  के  समय  कई  बार  द्वार  को
 बार-बार  बन्द  कर  दिया  जाता  शहर  कै  व्यस्त  व्यवसाय  केन्द्र  में  इसके  कारण  यातायात
 ठष्य  हो  जाता

 है  ओर  सड़क  संचार  व्यवस्था  घन्टों  के  लिए  अव्यवस्थित  हो  जाती  है  ।
 उत्तर  बंगाल  के  सभी  बड़े  जनसंगठन  तथा  राजनेतिक  दल  रेल  द्वार  को  हटाने  और
 रंगापानी  से  लाइन  को  मोड़ने  की  मांग  कर  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार
 लोगों  की  इस  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मांग  पर  विचार  करेगी  और  उपचारात्मक  उपाय  तुरन्त
 उठाएगी  ?
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 भ्व्धी  बंसी  लाल  :  यह  किया  जा  सकता  है  अगर  राज्य  सरकार  भूमि  लागत  के  अतिरिक्त

 ५0  प्रतिशत  भुगतान  करें  ।

 थं  आनन्द  पाठक  :  यह  कहा  गया  है  कि  एन०  एफ०  आर०  ने  भी  इस  मांग  का  समथंन
 किया  है  ओर  यह  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  को  भेज  दिया  ग्रया  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्‍या  पश्चिम  बंगाल  के  मस्य  मंत्री  ने
 प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 श्रो  बंसी  लाल  :  राज्य  सरकार  ने  श्रभी  तक  इसकी  मजूंरी  की  सूचना  नहीं  दी

 की  मानिक  सान्यांल्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 प्रश्न  के  उत्तर  के  दूसरे  भाग  में  बताए  यए  मोजदा  नियम  क्या  सभी  राज्जों  के  लिए  लागू  होगे
 या  कुछ  राज्यों  को  इससे  छूट  मिली  है  और  अगर  हां  तो  उसके  क्या  कारण  तथा  उन  राज्यों
 के  क्या  नाम  है  ?

 श्री  श्ंसी  सभी  राज्यों  पर  यह  नियम  लाग्‌  होता  है  ।
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 अच्छी  किस्म  की  औषधियों  का  उत्पादन

 .  श्री  रेणपद

 डा०  सरदीश  राय  : ग

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  प्रयोगशालाओं  में  जांच  किए  जाने  वाले  भारतीय

 ओषधियों  के  नमनों  में  से  लगभग  प्रतिशत  नमूने  घटिया  स्तर  के  पाये  जाते

 यदि  तो  स्वदेशी  उत्पादकों  द्वारा  निभित  ओषधियों  की  गुणवत्ता  सरकार  किस

 प्रकार  सुनिश्चित  करेगी  ;

 यदि  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  तो  द्वारा  अच्छी  किस्म  की  औषधियों  का

 निर्माण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कब  तक  कार्य-व्यवस्था  कर  दी  और

 दोषी  ओषघ  कम्पनियों  को  दंडित  करने  के  लिये  सरकार  का  कया  कार्यवाही
 का  विचार  है  ?

 और  परिवार  कस्याण  मंत्री  मौहसिना  :  जी  हाँ  ।

 देश  में  तैयार  की  जाने  कालो  ओषधियों  की  क्वालिटी  ठीक  रहे  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सरकार  ने  जो  विशिष्ट  उपाय  किये  हैं  उनमें  बातें  शामिल  हैं-+औषधि  और

 हैं-+औषधि
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 प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  का  1982  में  संशोधन  करना  ताकि  औषधि  निरीक्षकों  को  अतिरिक्त

 शक्तियां  मिल  सके  तथा  कतिपय  अपराधों  के  लिए  उसमें  कड़े  दण्डों  की  व्यवस्था  की  जा

 नकली  और  घटिया  दवाओं  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिए  टास्क  फोस  की

 ओऔपधि  निरीक्षकों  और  औषधि  विश्लेषकों  के  लिए  प्रशिक्षण  कायेक्रमों  का  आयोजन  तथा

 दवाएं  बनाने  वाली  औषधियों  का  परीक्षण  करने  वाली  मास्यताप्राप्क

 रक्‍त  बे  कों  आदि  का  निरीक्षण  करने  में  राज्यों  की  मदद  करना  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओषधि  ओर  प्रशाघन  सामग्री  अधिनियम  में  ऐसे  औषधि  निर्माताओं  के  विरुद्ध

 जिनकी  दवाइयां  घटिया  पाई  पर्याप्त  दांडिक  और  प्रशासनिक  उपबन्ध  शामिल  हैं  ।

 दाण्डिक  उपबन्धों  को और  कड़ा  करने  के  लिए  औषधि  और  प्रशाघन  सामग्री  अधिनियम  में

 हाल  ही  में  1982  में  संशोधन  किया  गया  है  ।

 श्री  रेणपद  दास  :  सदन  में  घटिया  और  नकली  दवाओं  के  बारे  में  यह  प्रश्न

 पिछले  दो-तीन  वर्षों  में  कई  बार  उठाया  गया  और  हर  बार  मंत्रालय  द्वारा  विभिन्‍न  भाषाओं  में

 वही  उत्तर  दिया  प्रस्तावित  उपाय  पूरे  देश  में  घटिया  और  नकली  दवाओं  के

 वितरण  और  बिक्री  की  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सक्षम  नहीं  हैं  ।  आखिर

 अन्त  में  ओषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  पास  किया  किया  और  सरकार  ने  इसे  1982
 में  संशोधन  किया  ।  इसके  बाद  सरफार  ने  श्री  एस०  मणि  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल

 का  गठन  इसने  कुछ  अच्छी  सिफारिश  दी  जिन  पर  लम्बे  समय  के  लिए  विचार  किया

 गया  ।  बाद  में  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  हन  सिफारिशों  को  पूरी  तरह  से  स्वीकार

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  अब  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि घटिया  और  नकली  दवाओं  के  उत्पादन

 के  बारे  में  वढ़ती  हुई  घटनाओं  से  जूझने  के  लिए  पर्याप्त  प्रशासनिक  दण्ड  ब्यवस्था  को  गई  हैं

 हॉलाकि  स्थिति  इसके  बिल्कुल  धिषपरीत  है  इसको  देखते  हुए  कया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 पूछ  सकता  हूं  कि  औषधि  ओर  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  लागू  होने  के  बाद  से  कितने

 निर्माताओं  और  इनकै  सहयोगियों  को  जेलों  में  डाला  जा  चुका  है  और  कया  स्थिति  को  इतना

 सम्भाल  लिया  गया  है  कि  वह  सहनीय  हो  सके  ।

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  माननीय  सदस्य  ने  यह
 शिकायत  की  है  कि  प्रश्न  और  उत्तर  दोनों  एक  जेसे  अगर  प्रश्न  एक  जेसे  हों  तो  उत्तर  भी

 एक  ज॑से  यदि  वही  आज  या  कल  पूछा  जाता  है  तो  मैं  अपने  उत्तरों  को  बदल  नहीं

 सकता  अगर  वही  लेकित  विशेष  प्रश्न  के  बारे  में  जो  उन्होंने  पूछा  है  मैं  माननीय  सदस्य  को

 1978-79  से  1982-83  वर्षों  के  बारे  में  सुचना  दे  सकता  हूं  अथवा  अगर  वह  एक  विशेष  वर्ष  के

 बारे  में  सूचना  चा  हते  हैं  तो  मैं  द ेसकता  1982-83  के  दौरान  शुरू  किए  गए  अभियोजनों

 .  की  संख्या  53  27  का  निर्णय  किया  13  मामलों  में  जेल  हुई  और  4  मामलों  में

 :
 जुर्माना  किया  गया  तथा  10  मामलों  को  छोड़  दिया  गया  ।  अब  अगर  वह  पिछले  बर्ष  की

 बब
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 पूचना  चाहते  हैं  तो
 मैं

 दे  सकता  हूं  या  अगर  वह  चाहत ेहैं  कि  पूरे  विवरण को  सदन  के  पटल

 पर  रख  दिया  जाए  तो  मैं  रख  सकता  हूं  जंसा  भी  उपाध्यक्ष  महोदय  निर्णय  '

 प्रोਂ  एन०  जी०  जो  कुछ  उनके  पास  है  इस  सारी  सूचना  को  सदन  के  पटल  पर

 रख  दिया  जाए  ।

 क्रो  रेण पद  दास  :  मैं  सोचता  हूं  कि  मणि  समिति  ने  एकमात्र  लाइसेंसधारियों  को

 तुरन्त  समाप्त  करने  की  सिफारिश  कौ  थी  और  यह  राय  थी  कि  प्रे  देश  में  इस  तरह  की  नकली
 और  घटिया  दवाओं  के  मुलस्नोत  एकमात्र  लाइसेंसधारी  ही  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  इस  पद्धति  को  तुरन्त  समाप्त  कर  दिया

 श्री  योगेश  सकबाना  :  मैं  इसके  लिए  अलग  से  सूचना  यह  अलग  किस्म  का
 प्रश्न  है  ।

 श्री  रेणपद  दास  :  लेकिन  सरकार  ने  मणि  समिति  की  सिफारिशे  स्वीकार  की
 नकली  दवाणों  के  मामले  में  ने  इन्हीं  उपायों  को  अपनाया  ।  सरकार  को  कम

 से  कम  एकमात्र  लाइसेंसधारियों  के  बारे  में  उत्तर  देना  हमें  जानना  चाहिए  कि  इन

 एकमात्र  लाइसेंसधारियों  के  बारे  में  क्या  किया  गया  है  ?

 भरी  योगेन्र  मफकबाना  :  यह  इस  प्रश्न  के  अन्तगंत  नहीं  आता

 श्री  एसਂ  जयपाल  रेड्डी  :  उत्तर  के  भाग  में  मंत्री  महोदय  ने  जी  हां  कहा  ।  इस

 प्रतिशत  का  कब  पता  लगाया  गया  ?  कया  यह  1982  में  अधिनियम  के  संशोधित  होने  से  पहले
 किया  गया  था  )  अगर  तो  क्या  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  बाद  से  सुधार  आया  है  ?

 योगेल  सकबाना  :  मेरे  पास  1984  तक  के  आंकड़  उपलब्ध  यह  1979  में  यह

 15.41  1980-81  में  15.06  1981-82  में  18.3  1982-83  में  17

 1983-84  में  14  प्रतिशत  था  ।  इसलिए  मैंने  कहा  कि  लगभग  सभी  मामलों  में  यह  एक

 जैसा  ही  था  ।

 थ्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  बाद  से  प्रतिशत  में  ]8  प्रतिशत

 तक  की  बढ़ोतरी  हुई  ।

 भरी  योगेख  भमकवाना  :  यह  नहीं  बढ़ी  है  भौर  इससे  यह  भी  पता  नहीं  चलता  क्योंकि

 बाजार  से  नमुने  लाए  गए  इसलिए  ऐसा  नहीं  है
 कि  सभी  दवाएं  नकली  और  घटिया  हैं  ।

 प्रों०  पो०जे०  कुरियम  :  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  हैं  कि
 कुछ  दवाएं  झिन  पर  पश्चिमी  देशों  में

 रोक  लगी  हुई  हैं  वे  हमारे  देश  में  बेची  जा  रही  मैं  यह  जाना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  ने

 इस  तरह  की  रिपोर्ट  देखीं  हैं  और  यदि  हां  तो  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 15
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 *-  शी  योगेन्र  मकथाना  :  इस  तरह  की  दवाइयों  का  देश  में  आयात  नहीं  किया

 जाता  ।

 me  पो०  जे०  कुरियन  :  मैंने  कहा  कि  पश्चिमी  देशों  में  कुछ  दवाओं  पर  रोक  लगी  हुई  है

 क्योंकि  वे  मनुष्य  के  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हैं  लेकिन  हमारे  देश  में  उनका  प्रचलन  इस

 तरह  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थी  ।  क्या  आपने  इस  तरह  की  कोई  रिपोर्ट  देखी  हैं  ?  यदि

 क्या  का रंबाई  की  गई  है  ?  अगर  नहीं  तो  क्या  आप  कृपया  समस्या  की  जांव  करेंगे  ?

 ही  योगेन्द्र  मकषाना  :  यह  भी  इस  प्रश्न  से  नहीं  उठाता  है  |  लेकिन  मैं  समस्या  की  जांच

 अवश्य  कखूंगा  ।

 .

 श्री  बलरामसह  यादव  :  मैं  माननोय  मंत्री
 जो

 से  पूछना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के

 अन्दर  वर्ष  1982-83  के  अन्तगंत  इस  प्रकार  के  मामले  निम्न  स्तर  की  दवाइयां  बनाना

 झामिल  कितने  प्रकाश  में  आ  हैं  सरका  न्ने  उस  प्र  क्‍या  कायंवाही  की  है  १

 /  श्री  योगेन्द्र  मकबाना  :  मेरे  पास  आल  इण्डिया  की  फिगर  है  ।

 ]

 लेकिन  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ,..  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूਂ  कि  क्‍या

 यह  सही  है  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  मागंदशन  के  अनुसार  अन्तंराष्ट्रीय  बाजार  में  ऐसी  27

 दवाएਂ  हैं  जिन  पर  वास्तव  में  रोक  नहीं  लगी  है  लेकिन  इन  दवाओं  को  उषयोग  करने  या  न  करने

 के  लिए  प्रत्येक  देश  के  ऊपर  छोड़  दिया  गया  है  कि  वे  अपनी  भूभोतिक  स्थिति  को  देखते  हुए

 उनका  प्रयोग  करें  या  न  उन  27  दवाईयों  में  से  21  दवाईयों  पर  भारत  में  रोक  लगी  हुई  है

 लेकिन  भारत  में  शेष  6  दवाईय  प्रतलन  में  हैं  क्योंकि  वे  हम्शरी  भूभौतिक  स्थिति  के  उपयुक्त

 हैं  ।

 दूस  मैंने  प्रश  का  जवाब  मंत्री  महोदय  से  सुना  और  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहता

 हूं  कि  साधरणतः  औषध  और  ओषधीय  प्रयोगशालाए  जो  देश  में  कुकरमुत्ता  की  तरह  बढ़  रही

 हैं  ब ेकोई  मानक  उत्पादन  नहीं  कर  रही  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्‍या  देश  में  बी०  फार्म

 और  अन्य  विशेषज्ञता  वाले  योग्य  लोगों  की  पर्याप्त  उपलब्ध  है  या  कहा  जाए  कि  कम

 से  कम  1  :  15  के  अनुपात  में  उनके  निरीक्षण  के  लिए  उपलब्ध;हैं  देश  के  लोग  इस  तथ्य

 से  अवगत  हो  जाएंगे  कि  कें०  सं०  स्व०  यो०  के  द्वारा  भी  देश  में  नकली  और  घटिया  दवाएं  दी

 जाती  हैं  ।  आई०  डी०  पी०  एल०  जैसी  सरकारी  फर्मों  तथा  अन्य  कम्पनियों
 को

 जो  इस  तरह  की

 दवाएं  बना  रहे  अच्छा  स्तर  रखना  चाहिए  और  अच्छी  दवाएं  उत्पादित  करनी  चाहिएं  ।
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 मोहसिना  किदवई  :  यह  कहना  कि  आइ०  डी०  परी०  एल»  में  भी  स्पूरियस

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  मैंने  स्पृरियस  नहीं  मैंने  सब-स्टैंडड  कहा  था  ।

 शमती  भोहसिना  किदवई  :  जहां  तक  सथ-स्टेंडड  डम्स  बनने  का  सवाल  थह  जो  1g
 परसेंट  संम्पल्स  इस  तरीके  से  लिए  जाते  उसमें  से  देखा  जाता  है  कि  सध-स्टेडड  हृश्स  कहां  पर
 बन  रही  जो  हमारा  इन्फ्रास्ट्रकचर  बना  हुआ  है  उसमें  जो  हमारी  सेंट्रल  कषबसंमेंट  करे
 रेस्पांसिबिलिटी  है  वह  तो  है  स्टेट  गवनंमेंट्स  को  अलग  उसके  लिए  स्टेट  पवमंमेंट्स  की
 अच्छी  और  बेल  इक्विप्ड  लेबोरेटरीज  होनी  सेंट्रल  गवनंमेंट  के  पास  दो  लेबोरेटरी

 एक  कलकटा  में  और  एक  गाजियाबाद  में  जहां  से  हमारा  काम  होता  है  और  बाकी  जो

 स्टेटस  चाहती  हैं  उनका  काम  भी  होता  सारी  स्टेटस  को  लिखा  गया  है  कि  वह  क्वालिफाइड

 ड्रग-कंट्रोलर  अपने  यहां  रखें  ।  लेकिन  कुछ  स्टेट्स  को  छोड़कर  बाकी  ने  नहीं  रखता  वह
 अमेंडमेंट  जो  किया  गया  है  वह  इसलिए  किया  गया  है  कि  इस  को  स्ट्रेंगथेन  किया  टै  स्टिंग

 फैसिलिटीज  ज्यादा  क्वालिफाइड  अमला  हो  ओर  ज्यादा  से  ज्यादा  स्टेट्स  अपने  यहां  इस
 काम  को  कर  सके  ।

 जहां  तक  ऐसे  ड्रग्स  की  बात  है  जो  दूसरे  मुल्कों  में  बंन्ड  हैं  और  यह  यहां  चल  रही

 करियन  साहब  ने  जिक्र  किया  था  ।

 तो  मैं  यह  कह  रही  थी  कि  हमारे  मुल्क  की  जो  आबो  हवा  है  और  जिस  तरह  ख्ले  डाक्टर्स

 यहां  पर  दवायें  प्रेस्‍क्राइब  करते  हैं  वही  दवायें  यहां  पर  दी  जाती  यह  नहीं  कि  वहां  के  डाक्टर्स

 ।  बैन  करें  वह  न  दें  ।  दूसरे  मुमालिक  में  डी०  डी०  टी०  पर  बंन  है  लेकिन  यहां  पर  हम  डी०

 डी०  टी०  का  स्प्रे  करते  इसी  तरह  से  कुछ  और  भी  ड्ग्ज  ऐसी  हैं  लेकिन  इनके  बारे में  इस
 बधत  मेरे  पास  तफसील  नहीं  है  क्योंकि  यह  सवाल  उठता  नहीं  है  लेकिन  अगर  माननीय  सदस्य

 भाहेंगे  तो  इतला  दी  जा  सकती

 ,..

 »“भी  एस०  एम०  भट्टम  :  जब  कभी  सरकार  को  घटिया  किस्म  की  दवाओं  का  पता

 चलता  है  तो  निर्माताओं  तथा  व्यापारियों  आदि  के  विरुद्ध  कार्यंवाई  करने  के  अलावा  वह  श्राप्त

 स्टाक  का  क्‍या  करते  हैं  ?  क्‍या  वे  इसे  जब्त  करते  हैं  या  इसे  नष्ट  करते  हैं  ?  क्या  व्यापारी  दवा

 को  निरन्तर  बेचता
 है  ?

 हु  योगेख  सकथाना  :  इसे  नष्ट  किया  जाता

 ft  की  एस०  एम०  भट्टम  :  पिछले  तीन  वर्षों  में  नष्ट  किए  गए  दवाओं  का  कुल  क्या

 मूल्य  था  ?
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 की  योगेसा  सकवाना  :  वे  आकड़ें  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं

 मशीली  औषधियों  के  भ्यसन  से  प्रभावित  व्यक्तित

 *127,  भी  एन०  डइसिस  :  क्‍या  समाज  ओर  महिला  कत्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नशीक्षी  औषधियों  तथा  मनोविकारी  पदार्थों  की  किस्म

 ओर  उनसे  होने  वाले  विशेष  रूप  से  इनसे  प्रभावित  व्यक्तियों  और  नशीली  औषधि  की

 लत  के  सरलता  से  शिकार  बन  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  संदभ  सरकार  ने  कोई  सर्वेक्षण

 कराया  है  अथवा  कराने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  ने  नशीली  ओऔषधि  की  लत  के  हानिकर  प्रभावों  के  बारे  में  शिक्षा

 प्रदान  करने  तथा  व्यापक  प्रचार  हेतु  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  एवं  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्रालय  के  सहयोग  से  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  समुचित  कायंवाही  को  है  ?

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  एम०  चम्प्रशंखर  )  +

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  के  विश्वविद्यालयों  तथा  दूसरी  शेक्षिक  संस्थाओं  के  माध्यम

 से  मदिरापान  और  नशीली  ओषधियों  के  व्यसन  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  प्रायोजित  किये  थे  ।

 9  बिश्वविद्यालयों  में  हाल  ही  में  नये  अध्ययन  प्रायोजित  किये  गये  हैं  जिन्हें  1986  के  मध्य

 तक  पूरा  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 (1)  सरकार  जन  संचार  माध्यम  द्वारा  प्रचार  करते  हुए  ओर  शेक्षिक  प्रचार  के  लिए

 अनुदानों  के  माध्यम  से  स्वयंसेवी  संगठनों  को  प्रोत्साहित  करते  हुए  मदिरापान
 और  नशीली  औषधियों  के  ब्यसन  की  बुराईयों  के  बारे  में  लोगों  को  शिक्षित
 करने  हेतु  सतत  प्रयास  कर  रही

 (2)  मदिरापान  और  नशीली  भोषधियों  के  व्यसच  के  खिलाफ  संदेश  प्रसारित  करने  के

 लिए  सवेराਂ  और  क्‍योंਂ  नामक  प्रायोजित  रेडियो  कार्यक्रम

 शुरू  किये  गए  हैं  ।

 ‘

 (१)  छात्र  समुदाय  को  सीधा  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  मंत्रालय

 द्वारा  मदिरापान  और  नशीली  औषधियों  के  व्यसन  के  खिलाफ  निबन्ध  और

 विवाद  प्रतियोगिताएं  प्रयोजित  की  गई

 (4)  प्रचार  को  और  अधिक  रुचिकर  बनाने  के  लिए  9  क्षेत्रीय  दूरदशेन  केन्द्रों  के

 18  ॥॒
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 साथ  विश्वविद्यालयों  में  मंत्रालय  दूरदर्शन  नाटक  प्रतियोगिता  का  प्रायोजन
 किया  गया  ।  प्रत्येक  क्षेत्र  में  प्रमुख  तीन  पुरस्कार  विजेताओं  को  5000,
 3000  और  2000  रुपए  के  नकद  पुरस्कार  प्रदान  किये  गए  |  इसके  अतिरिक्त
 प्रत्येक  मेजबान  विश्वविद्यालय  को  5000  रुपये  का  सहायक  अनुदान  दिया
 गया  था  ।  प्रत्येक  क्षंत्र  प्रमुख  दो  पुरस्कार  विजेता  त्ाठकों  को  रिकार्ड  किया

 जाएगा  ओर  उनका  प्रसारण  किया  जाएगा  ।

 राज्यॉकेन्द्र  शासित  प्रदेशों  से  यह  आग्रह  किया  है  कि  वे  विश्वविद्यालयों  से

 अनुरोध  करें  कि  विश्वविद्यालय  कैम्प्सों/होस्टलों  में  मदिरापान  और  नशीली
 ओषधियों  के  व्यसन  के  खिलाफ  कड़ी  निगरानी  रखी  यह  भी  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  शैक्षिक  संस्थाओं  में  इन  नशीली  ओबषधियों  के  व्यसन  के  सम्बन्ध  में

 जब  भी  कोई  सूचना  उनके  नोटिस  में  आए  तो  राज्य  में  कानून  प्रव॑ंतन  एजेंसियों
 को  शीघ्र  सूचित  किया  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है
 कि  वे  जन  शेक्षिक  और  प्रेरणक  कार्यक्रमों  को  शुरू  करें  ताकि  लोगों  को  नशीलो

 ओषधियों  और  मनोविकारी  पदार्थों  के सेवन  की  आदत  से  छुड़ाया  जा  सके  ।

 —  पञ  ि७9७ीं

 (6)  सम्बन्धित  मंत्रालयों/विभागों  के  बीच  समन्वय  सुनिश्चित  करने  के  लिए  देश  में

 नशीली  औषधियों  की  स्थिति  को  समीक्षा  करने  ओर  प्रबोधन  करने  के  लिए  तथा

 इस  क्षत्र  में  अपेक्षित  उपायों  के  बारे  में  सलाह  देने  के  लिए  मंत्रालय  में  एक
 अन्तर  मंत्रालय  दल  का  गठन  किया  गया  स्वास्थ्य  और  परिवार

 सूचना  और  प्रसारण  तथा  शिक्षा  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  इस  दल  के

 सदस्‍््य  हैं  ।

 भी  एन०  डेनिस  :  नशीली  औषधियों  का  व्यसन  एक  विश्वव्यापी  खतरा  बन  गई

 यह  व्यसन  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  तथा  हमारे  देश  में  भी  हालात  गम्भीर  इसने  हमारी  धिक्षा

 संस्थाओं  को  खोखला  कर  दिया  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  केवल  शिक्षाप्रद  और  अनुनेय  पहलू
 का  ही  उल्लेख  किया  है  ।  इस  खतरे  को  रोकने  के  लिए  केवल  यह  उपाय  प्रभावी  नहीं  हो

 हानिकारक  औषधियों  की  इन  औषधियों  की  तस्करी  के  लिए  दी  जानी

 वाली  हल्की  इस  खतरे  से  निपटने  हेतु  कानूनों  में  विविधता  तथा  उनमें  बचाव  के  रास्ते

 आदि  ने  इस  खतरनाक  व्यसन  को  देश  में  तीब्र  गति  से  फैलाने  में  सहपरोग  दिया  क्या

 मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  इन  हानिकारक  द्वव्यों  और  औषधियों  पर  प्रभावी  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  शीघ्र  ही  एक  व्यापक  कानून  बनाया  जाएगा  ?  क्‍या  उन  औषधियों  पर  रोक

 लगाई  जाएगी  जो  हानिकारक  हैं  तथा  जिनका  कोई  औषषधवय  गुण  नहीं  है  ?

 शीमती  एसम०  चनाशेखर  :  मादक  द्र॒व्यों  और  मनोविकारी  पदार्थों  के
 सम्बन्ध  में  एक

 ब्यापक  कानून  बनाया  जा  रहा  जिससे  इन  पर  वर्तमान  नियन्त्रण  कड़ा  हो  जाएगा

 शास्तियों  को  बढ़ा  दिया  जाएगा  ।  यह  मामला  वित्त  मंत्रालय  के  विचाराधीव  है  ।
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 ह  एन०  डेमिस  :  इस  बुराई  की  रोकथाम  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति की
 कता  अतः  क्‍या  मैं  जांन  सकता  हुं  कि  समाज  कल्याण  मंत्री  अथवा  स्वास्थ्य  मंत्री  की

 अध्यक्षता  में  एक  समेकित  राष्ट्रीय  सलाहकार  बोर्ड  क्रा  गठन  किया  जाएगा  तथा  नशीली

 ओौर्काधयों  की  बिक्री  पर  प्रभावी  रोक  लगाई  जाएगी  ?

 पशौमती  एम०  चस्रशशर  :  जहां  तक  राष्ट्रीय  सलाहकार  समिति  का  सम्बन्ध  है  हमने
 पिछले  वर्ष  के  अन्त  में  एक  अन्तर-मंत्रालय  समिति  गठित  की  क्योंकि  समाज  और  महिला

 कल्याण  मंत्रालय  एक  ध्रुवीय/केन्द्रीय  मंत्रालय  है  अतः  यह  हमारी  जिम्मेदारी  इस  समिति

 में  अन्य  मंत्रालथों  के  प्रतिनिधि  भी  हम  समिति  की  बेठके  करते  रहते  हैं  ।  कुछ  ही  दिन

 पहुले  समिति  की  एक  बेठक  हुई  थी  ।

 शौ  शास्तारास  नायक  :  मंत्री  महोदव  को  शायद  पता  हो  कि  हिप्पी  लोग  सभी  प्रकार

 के  मश्दक  द्रग्य  और  अन्य  नशीले  पदार्थ  ले जाकर  गोवा  में  बड़ा  भारी  खतरा  पैदा  कर  रहे

 वे  मंजना  और  बागतोर  आदि  गाँवों  में  नंगे  घूमते  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहू गा  कि  क्‍या  सरकार

 ने  इंस  विशेष  बात  पर  विचार  किया  है  तथा  इस  खतरनाक  व्यसन  का  दलाज  करने  का  कोई
 उपाय  किया  है  ताकि  स्थानीय  लोगों  और  उनकी  संस्कृति  पर  इसका  प्रभाव  नहीं  पड़े  ।

 ऑमती  एन०  चन्दशेखर  :  कानून  को  लागू  करने  वाले  अभिकरण  इस  समस्या  से  निपट

 रहें  हैं  तथा  वे  इस  प्रफार  की  किसी  वस्तु  को  देश  में  लाने  की  इजाजत  नहीं  देते  और  यदि  कोई
 शेप्ी  गतिविश्ियों  में  लिप्त  पाया  जाए  तो  उसके  विरुद्ध  कायंवाही  की  जाती  ॥

 ए०  के०  पंजा  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदया  इस  बात  का  उत्तर  देंगी  कि  क्या
 सरकार  को  इस  विषय  में  कोई  सूचना  मिली  है  कि  विश्वविद्याययों  के  युवा  छात्र  खासकर

 मेडिकल  कालेजों  के  छात्र  मादक  द्रव्यों  के  व्यसनी  हो  गए  हैं  क्योंकि  विभिन्‍न  औषधालयों  और

 बह्रिंग  धिभागीं  से  ये  द्रव्य  आसानी  से  उपलब्ध  हो  जाते  हैं  ?

 शोजती

 ewe ie

 कि  मैंने  अपने  जिसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 मया  में  कहा  है  कि  rT  अध्ययन  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है  कि  यह  बुराई  हमारे
 विधालयथों  में  अभी  इतनी  प्रवल  नहीं  है  ।  अध्ययन  मुख्य  रूप  से  विश्वविद्यालयों  पर  केन्द्रित

 हुमने  यह  देखने  के  लिए  कि  उसमें  कितना  सुधार  हुआ  उन्हीं  स्थानों  पर  फिर  से  अध्ययन
 किया  हमें  जिनमें  यह  बीमारी  फल  सकती  को  हो  अधिक  बिन्‍्ता  नहीं  है

 परम्तु  हमें  इसके  औद्योगिक  क्षेत्रों  ओर  अन्य  क्षेत्रों  में फेलने  की  भो  बहुत  चिन्ता  है  ।

 झंगान्तूर  ओर  त्रिवेश्रम  के  बीच  नई  रेल  लाइन

 *128.  प्रोਂ  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चेंगाम्त्र  से  त्रिवेर्म  के  बीच  एक  नई  बड़ी  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए
 सर्वेक्षण  किया  गया
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 यदि  तो  सर्वेक्षण  कब  तक  पूरा  हो  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 है
 रेल  मंत्री  बंसी  :  सर्वक्षण  प्रगति  पर

 सर्वेक्षण  काये  रास्ते  में  पू  रा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 कोल्लम  के  रास्ते  सीधे  दोहरी  लाइन  बिछाने  के  एक  विकल्प  के  रूप  में

 कोटटा  रकरा  कै  रास्ते  इस  नयी  लाइन  का  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा

 »धी०  पर०  जे०  कुरियन  :  मुझे  बड़ी  प्रश्नन्नता  है  कि  सर्वेक्षण  प्रगति  पर

 परन्तु  मंत्रालय  केरल  राज्य  की  इस  शिकायत  से  परिचित  है  कि  केरल  राज्य  की  न्यायसंगत

 जागो  कर  प्रर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  रेलवे  को  क्षेत्रीय  असंतुलन  कम  करने  में  एक
 साधन  सिद्ध  होना  रेलवे  लाइन  का  राष्ट्रीय  औसत  10  कि०  मी०  इसका  अध्  है
 कि  जो  हिस्सा  हमें  मिलना  चाहिए  उसका  50%  भी  हमें  नहीं  मिल  रहा  मे  केरल  के  प्रति

 किए  जा  रहे  इस  सौतेले  व्यवहार  का  कारण  जानना  चाहता  हूं  तथा  मन्त्री  महोदय  केरल  राज्य

 को  कोई  अन्य  लाइन  कीਂ  अनुमति  न  दिए  जाने  के  अपने  रुख  पर  पुनविचार  करेंगे  ?

 बंसी  केरल  के  प्रति  कोई  भेद-भाव  नहीं  बरता  गया  लाइन  का  सर्वेक्षण

 कारय  प्रगति  पर  है  तथा  ज्योंहि  इसकी  रिपोर्ट  हम  इस  पर  विचार

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्योंकि  लाइन  का  सर्वेक्षण  काय॑  प्रगति  पर  है  अतः  में  एक

 विशिष्ट  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  कि  कया  सर्वेक्षण  के  पूरा  होते  ही  माननीय  मंत्री  इस  रेलवे  लाइन

 के  भिमत्ग  कार्य  को  हाथ  में  लेने  के  लिए  तंयार  हैं  ।

 ल्‍ओ  बंसी  लाल  :  इस  समय  में  कोई  वचन  नहीं  दे  सकता  |  ॥

 at  झी  घुरेश  कुरूप  :  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  केरल  में  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के

 सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  ने  संघ  सरकार  के  सामने  कोन-से  प्रस्ताव  रले

 .  भी  बंसी  लाल  :  यहां  बात  भ्रस्तुत  प्रश्न  से  नहीं  उठती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रइमों  क ेलिखित  उत्तर

 बोरभूस  से  कलकत्ता  के  लिये  अधिक  सवारी  रेलगाड़ियां

 *122.  श्री  गदाधर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  को  बीरभूम  जिले  से  कलकत्ता  जनि  वाले  यात्रियों  को  अपर्याप्त

 रेल  सेवाओं  के  कारण  होने  वाली  परेशानियों  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  अधिक  रेलगाड़ियां  चलाने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  कब  तक  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  .

 (४)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  (F)  और  6  जोड़ी  मेल-एक्सप्रेप्त  गाड़ियों

 सहित  11  जोड़ी  गाड़ियां  पहले  ही  मौजूद  हैं  जो  वी  रभूम  जिले  को  कलकत्ता  से  सीधे  जोड़ती

 से  सवारी  रेल  इन्जनों  जेसे  संसाधनों  की  कमी  तथा  मागगेवर्ती

 खंडों  पर  लाइन  क्षमता  और  टमिनलों  पर  ठमिनल  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  फिलहाल

 नयी  गाड़ियाँ  चलाना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  लिगम  के  कर्म  बारियों  को  साँगें

 *[29.  श्री  ललित  माकन  :  क्या  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्‍या  23  1983  को  दिल्ली  परिवहन  निगम  में  हुई  एक  दिन  की  हड़ताल  के

 बाद  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कम  वारियों  की  माँगों  पर  विचार  करने  के  लिए  गठित  उच्च

 स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  को  मंजूर  कर  लिया  गया

 क्या  पेंशन  योजना  सहित  अनेक  सिफारिशों  को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  :

 सरकार  ने  समिति  की  सभी  सिफारिशों  को  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  कर  छिया  लेकिन  जो

 मॉमले  वित्तीय  हैं  उन  पर  विशेष  विचार  होना  है  ।

 और  अधिकांश  सिफारिशें  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा  चुकी  कुछ  को

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  और  कुछ  ऐसी  सिफारिशों  के  बारे  जो  ड्यय  से  संजंधित

 अभी  अन्तिम  रूप  से  निणंय  लिया  जाना  ब-की  इनमें  पेंशन  स्क्रीमें  शामिल  इन

 वश रिशों  को  कार्यान्वित  करते  समय  कुछ  अतौपचारिक  कारंवाई  और  कानूनी  शर्तें  पूरी  करने

 अलावा  विविध  यूनियनों  से  सम्पर्क  करना  तथा  आन्तरिक  बजटीय  स्थिति  आदि  को  भी  ध्यान

 में  रखना  पड़ता
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 30  1906  लिखित  उत्तर

 सिलाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  विलम्ब

 *130  भरी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  कया  सिच्राई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 '  कया  सरकार  का  ध्यान  दिनाक  17  1985  के  नव  भारत  टाइस्स  में
 परियोजनायें  लागू  होने  तक  करोड़ों  रुपये  बढ़  जाते  हैंਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार

 की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 यदि  तो  सागत  में  वृद्धि  के  कारण  इन  परियोजनाओं  पर  होने  वाले

 रिक्त  व्यय  को  बचाने  के  लिये  सिंचाई  १रियोजनाओं  को  तेजी  से  पूरा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा
 क्या  प्रभावी  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  बी०  :

 च्‌कि  सिचाई  एक  राज्य  विषय  है  परियोजनाओं  की

 पोषण  तथा  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  भारत  निर्माणाधीन
 परियोजनाओं  को  आवश्यक  निधियां  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उपलब्ध  कराकर  उन्हें  शी  प्र
 प्रा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  करती  रही  परियोजनाओं  को  शीघ्र  परा
 करने  के  लिए  राज्यों  को  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  चुनिदा  परियोजना  ऑं  की
 मानीटरी  करता  है  जिसमें  सिचाई  तथा  विद्युत  सेक्टर  के  लिए  सीमेंट  के  आाबंटन  जंसी  दुलंभ
 सामग्री  की  सप्लाई  में  बाघाओं  तथा  कठिनाइयों  का  पता  लगाया  जाता  राज्य  सरकार  के

 लिए  ऐसी  सामग्रियों  क ैलिए  सहायता  तथा  अन्य  तकनीकी  सहायता  का  प्रबन्ध  किया  जाता

 अतिरिक्त  योजनागत  सहायता  प्राप्त  करने  में  राज्यों  को  मदद  करने  के  लिए  विश्व  कृषि
 बिकास  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  निधि  तथा  अन्य  द्विपक्षीय  एजेंसियों  जेसी  विदेशी  ऋणदाता

 एजेन्सियों  से  क्र  डिट/ऋण  सहायता  के  लिए  भी  केन्द्रीय  सरकार  प्रबंध  करती

 सातथों  पं  चवर्षोय  योजना  में  छोटे  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  केल्रीय  सहायता

 *13],  भरी  एस०  एम०  ग्रड्डो  :  कया  नोवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  $

 बया  देश  में  छोटे  पत्तनों
 के

 विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय

 सहायस््र  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  केरल  और  महाराष्ट्र  में  छोटे  पत्तनों  के विकास  के  लिए  ऐसी  गई

 योजना  शामिल  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?



 है|
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 नोवहुन  ओर  परिचिहुन  भन्त्रालय  के  राज्यमंत्री  लजिवाउरंहमान  :  से

 अभी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  तथापि  पत्तन  क्षेत्र

 सम्बन्धित  कार्य  दल  ने  कुछ  चने  हुए
 लघु  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने  की

 सिफारिश  की  है  ।  *

 यात्री  भाड़े  में  वृद्धि

 *]32,  श्री  अमल  वत्त  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताते  को  कपा  करंगे  कि  :

 पिछले
 दस

 नर्षों
 के

 दोरान  भारतीक्ष  रेल
 ने  कितनी  बार  यात्री  भाड़े  में  वृद्धि  की

 कौर

 उपयक्‍त  अवधि  के  दौरान  माल  भाड़  और  यात्री  भाड़े  में  कौ  गई  वृद्धि  का

 अनुपात  कया  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  पिछले  दस  वर्षो  के  दौ  रान  यथा  1974-75  से  1983-

 84  के  बीच  यात्री  किरायों  में  सात  बार  वृद्धि  को  गयी  ।

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  यात्री  किरायों  तथा  भाल  भाड़े  की  दरों  में  क्रमण

 85  प्रतिशत  तथा  168  प्रतिशत  बुद्धि  हुई  ।

 ग्राभीण  क्षेत्रों  में  काथ  करने  के  लिये  स्मातकों  को  प्रोस्साहन

 *133  श्री  चिन्तामणि  जेता  :

 भ्रो  अमर  सिह  राठवा

 (  क्षल्याण  मंत्री  बताने  की  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  |कुपा  करेंगे  कि  :
 ~~

 31  1984  को  प्रत्येक  राज्य  में  बेरोजगार  चिकित्सा  स्नात्ों  वी  संख्या
 कितनी

 सरकार  का  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटने  का  विचार  है  जबकि  दूसरी  ओर

 अस्पतालों|ओषधालयों  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  कर्मचारियों  की  कमी

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेऔषधालयों  में  अहंताप्रांप्त  चिकित्सा
 जचारियों  की  कमी

 क्या
 चिकित्सा  स्नताकों

 को  देश
 के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्ष  करते हेशु  प्रोत्साहल
 देने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में
 चलते-फिरते  औषधालय  शुरू  करने

 की  सरकार  की  कोई  बोजना
 और
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 350:  फाल्गुतः  1905  लिखित  रुफ़ट
 जा  ऊजियय  क  न  । जपफ७0फमणमप-प/७ाः।श५ःथयथययथयथयदयय

 यदिं  तो  उक्त  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कब  तक  लागू  किये  जाते

 की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कस्याण  मंत्री  मोहसिना  से

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  दादर  व  नगर  हवेली  को  छोड़कर  2+  राज्यों  ओर  7  संध

 शासित  क्षेत्रों  क ेरोजगार  काययलियों  कै  चाल  रजिस्टरों  में  30-6-1984  किदित्यपः  स्तातकों

 रों  की  संख्या  19.954  थी  ।  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  यह  स्पष्ट

 किया  जाता  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  रजिस्टर्ड  सभी  चिकित्सा  स्नातकं/स्नातकोत्तर

 गार  यह  जरूरी  नहीं  है  क्योंकि  रोजगार  कार्यालयों  में  रजिस्ट्रेशन  स्वेच्छिक  आधार  पर

 होता  है  ।

 राज्य  30-6-84  की  स्थिति  के  अनुसार  चालू
 रजिस्टर  में  संख्या
 जप  फण  ड  क्‍लअइहकसफअअअु  हक्‍फ  फफत?तससफफ  क  न्‍ऑडअ  अअ

 जप

 2

 आंध्र  प्रदेश  3539

 2.  असम

 3.  बिहार

 4.  गुजरात

 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  5

 8.  कर्नाटक

 9.  केरल  949

 मध्य  प्रदेश  308

 महाराष्ट्र

 मणिपुर  6

 मेघालय  3

 नागालेंड  गा

 उड़ीसा  456

 पंजाब  407

 राजस्थान  533

 सिक्किम  *

 तमिलनाडु
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 1  2

 ाझीकक्युस  ॒ज््हाेीरएरएर्ुञ्।म्न्वक्चक््फ
 '  उत्तर  प्रदेश  1051

 22,  परिश्चम  बंगाल  1555

 संध  शासित  तर

 1.  अंडमान  व  निकोवार  द्वीप  समूह  --

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  --

 3.  चंडीगढ़  307

 4.  दादर  व  नगर  हवेली#«

 5.  दिल्ली  2483

 6.  गोवा  76

 7.  लक्षद्वीपी  5

 8.  मिजो रम  -

 9.  पांडिचेरी  142

 अखिल  भारत  योग  :  19954
 ०  ee  ५  कम

 मोट  ॥  *इहस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  नहीं  है  ।

 2,  **इस  संघ  शासित  क्षेत्र  में  एक  रोजगार  कार्यालय  है  कितु  वहां  से  आंकड़े
 अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 3,  बकायदा  रोजगार  कार्यालय  काम  नहीं  कर  रहा  कुछ  रोजगार

 सेल  काम  कर  रहे  किन्तु  इनसे  अभी  आंकड़े  प्राप्त  किये  जाने

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  डाक्टरों  के  31,247  पर्दों  में
 से

 चिकित्सा  पद्धति

 के  डाक्टरों  28.953  डाक्टर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कायं  कर  रहे  इसमें  आंध्र  प्रदेश  तथा

 जम्मू  और  कश्मीर  राज्यों  की  सूचना  शामिल  नहीं  है  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  सिफारिश  पर  आठवें  वित्त  आयोग  ने

 सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  अवधि  में  निम्नलिखित  के  लिए  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को

 89.88  करोड़  रुपये  की  राशि  का  आबंटन  करने  की  सहमति  प्रदान  कर  दी  है  ।

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे  डाक्टरों  के  लिए  आवासीय  मकानों  का

 (2)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में
 कायं  कर  रहे  डाक्टरों  के  लिए  250  रुपये  प्रति  माह

 प्रामीण  स्वास्थ्य  भत्ते  की
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 (3)  जहां  सरकारी  मकान  देने  की  व्यवस्था  नहीं  वहां  150  रुपये  प्रति  माह  के

 हिसाब  से  मकान  किराया  भत्ता

 (4)  तथा  ग्रामीण  क्षंत्र  में  कार्य  कर  रहें  डाक्टरों  द्वारा  बेहतर  कार्य  करने  के  लिए
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  हेतु  अतिरिक्त  उपकरणों  की  व्यवस्था  करना  ।

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  के  आधारभूत  ढांचे  को  मजबूत  बनाया  जा  रहा  आशा  है  कि

 सातवीं  पंच-वर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  30,000  प्राथमिक  स्वास्थ्य  के  केन्द्र  और  1,30,000

 उप-केन्द्र  खोल  दिए  जाएंगे  ।  राज्यों  द्वारा  जहां  आवश्यक  होता  मोबाइल  ओऔषधालयों  की

 व्यवस्था  की  जाती  है  |

 '..”

 घाटी  परियोजना  के  लिए  केस्रीय  वित्तीय  सहायता

 *134.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नमंदा  घाटी  विकास  परियोजना  के  अन्‍्तगंत  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  विभिन्‍न

 परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 गई

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उपलब्ध  वित्तीय  सहायता  का  निर्धारित  समय  के

 अन्तर्गत  पूर्ण  उपयोग  कर  लिया  और

 यदि  नहीं  तो  कितनी  घन  राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  और  उसके  कया

 कारण  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  संत्री  बो०  :  नमंदा  घाटी  विकास  स्कीम  में

 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  इसकी  परियोजनाओं  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  नहीं

 कराई  गई

 (@)  और  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  ।

 ज़िपुरा  में  राज्य  बिद्यू.त  बोर्ड  को  स्थापना

 #135,  श्रो  अजय  विश्वास  :  क्‍या  सिंचाई  और  बिच्चू,त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (5)  क्या  जिपुरा  सरकार  ने  केरद्रीय  सरकार  को  त्रिपुरा  में  राज्य  विद्यूत  बोर्ड  की

 स्थापना  के  लिए  कोई  प्रत्ताव  भेजा

 #4।
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 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रस्ताव  को  अपनी  मंजूरी दे  दी

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 सिच्चाई  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  से  1979  में  जब  राज्य

 बिजली  जोई  के  गठन  के  लिए  त्रिपुरा  सरका र  का  प्र  प्ताव  प्राप्त  हुआ  उससमय

 ५७78  में  क्छ,त  के  लिए  नियुक्त  की  गई  समिति  संगठनात्मक  प्रबन्ध  सम्बन्धी

 धोजिंगा  प्रचालन  की  वित्तीय  कार्य  टेरिंफ  ढांचे  और

 बैधानिक  ढांचे  सहित  विद्युत  के  उत्पादन  पारेषण  और  वितरण  में  लगे  राज्य  बिजली  बोर्डों  और

 केन्द्रीय  संगठनों  के  कार्यों  के  समी  पहलुओं  की  जांच  कर  रही  थी  ।  विद्यत  सम्बन्धी  समिति

 की  सिफारिशों  तथा  विद्यूत  प्रदाय  अधिनियम  1948  के  कानूनी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 मामले  पर  अब  लंचि  की  जा  रही  है  ।

 प्रमुंख  रेलवे  उत्पादन  एकक  ु

 +]37.  भोमतो  जयंती  पटनायक  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देक्ष  में  स्थापित  प्रमुख  रेलवे  उत्पादन  एकक  कितने

 वे  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित

 क्‍या  क्षरकार  का  विचार  कुछ  नए  रेलवे  उत्पादन  एकक  खोलने  का

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  एकक  किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  विचार

 और

 (8)  मौजूदा  एककों  की  कार्यकुशलता  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का

 है  ?

 रेल  मंत्रो  बंसो  :  देश  में  रेलवे  क्षेत्र  में  पांच  प्रमुख  रेलवे  उत्पादन

 यूनिटें  हैं  जिनमें  से  एक  निर्माणाधीन

 यूलिठ  का  नाल  स्थान

 चितरंजन  रेल  इंजन  का  सखाना  चितरंजन

 डीजल  रेल  इंजन  कारखाना  वाराणसी

 सवारी  डिब्बा  का  रखाना  मद्रास

 पहिया  और  धुरा  संयंत्र  बेंगलूर
 डोजस  पुर्जा  कारखाना  पटियाला
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 ओर  जी  रेल  इंडिया  टेक्तिकल  सविसेज  को  रेलवे  क्षेत्र  में
 नये  सवारी  डिब्बा  कारखाने  की  स्थापना  करने  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  त॑यार  करने
 नथा  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  करने  का  काम  सौंपा  गया  था  ।  राइटस  से  प्राप्त  रिपोर्ट  में  स्थान
 निर्धारण  तथा  अन्य  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  जो  सिफारिशें  की  गयी  उनका  अध्ययन  किया
 जा  रहा  है  ।

 इन  यूनिटों  के  उत्पादन  की  मात्रा  और  किस्म  को  निरन्तर  मानीटर  किया  जाता

 और  उन  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  रेलवे  की  उत्पादन  यूनिटों  के  प्रबन्ध  के

 लिए  रक्षा  उत्पादन  विभाग  की  तरह  रेख  मंत्रालय  के  अधीन  एक  अलग  विभाग  का  सृजन  करने

 का  प्रस्ताव  विचाराधीन  आशा  है  इससे  इन  यूनिटों  की  कार्यकुशलता  में  ओर  सुधार

 होगा  ।

 ओऔदवरधि  कम्पनियों  हारा  दवाओं  के  पकेटों  में  औषधि  सम्बन्धी

 शानकारो  पत्र  रखता  बन्द  करता

 *138,  भरी  हन्तान  मोल्लाह  :  क्या  स्वस्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  औषधि  कम्पनियों  ने  लागत  में  कटोती  करने  के  आधार  पर  दवाओं  के

 पैकेटों  म ेमौषधि  सम्बन्धी  जानकारी  पत्र  रखना  बन्द  कर  दिया

 क्‍या  इस  प्रकार  के  जानकारी  पत्र  रखा  जाना  बहुत  आवश्यक  है  क्‍योंकि

 कांश  के  पास  चिकित्सा  सम्बन्धी  पत्रिका  पढ़ने  और  ओऔषधि  सम्बन्धी  अद्यतन

 कारी  से  अफ्ने  आपको  अवगत  रखने  के  लिए  बहुत  कम  समय  होता

 गदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ओऔषधि  तथा  प्रसाधन  अधिनियम  में
 -  ध्वार  संशोधन  करके  इस  प्रकार  की  भूलचुक  को  जुर्माने  तथा  कंद  दोनों  के  साथ  दंडनीय  बनाने

 का  है

 यदि  तो  उक्त  संशोधन  का  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  मोहसिना  :  हां  ।

 यह  बांछनीय  है  ।

 से  दवाओं  के  पैकटों  में  उनके  बारे  में  छपे  कागज  आदि  को  अनिवार्य  रूप  से

 रक्षने  का  उपबन्ध  जोड़ने  क ेलिए  ओषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनि  यम|नियमों  में  संशोधन

 का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  शामिल  करने  से  दवाओं

 पर  मूल्य  अंकित  करने  जैसे  कई  पहलू  हैं  जिनकी  सावधानी  पूर्वक  जांच  किए  जाने  की  जरूरत

 29
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 डिप्रियों  की  मान्यता  समाप्त  करना

 *139,  क्री  के०  राममति  :  क्‍या  कक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संशोधित  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  के  अन्तगेंत  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  द्वारा  अजित  के  अधीन  अपेक्षित  स्तर  प्राप्त  न  कर  सकने  वाले

 कालिजों  से  ली  गई  ऐसी  डिग्रियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनकी  मान्यता  समाप्त  कर  दी  गई

 इस  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  के

 निधियों  के  साथ  दिनांक  10-2-85  को  बम्बई  में  हुई  बेठक  में  क्या  निणंय  लिये  और

 उन  पर  कया  कायेवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  जन्द्र  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम

 में  किये  गये  संशोधन  से  आयोग  को  यह  अधिकार  नहीं  मिल  जाता  कि  वह  किसी  कालेज  से

 प्राप्त  की  गई  डिग्रियों  की  मान्यता  को  प्रमाप्त  कर  संशोधित  प्रावधान  से  आयोग  केवल

 इतना  कर  सकता  है  कि  वह  उन  कालेजों  को  रोके  जो  सम्बन्धित  अहँता  में  किसी  छात्र  को  डिग्री  ,

 दान  करने  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  की  घारा-]2-क  के  अन्तर्गत  बनाये

 गये  विनियमों  का  उल्लंघन  करते  आयोग  ने  इस  प्रावधान  के  लिये  अभी  तक  आग्रह  नहीं
 किया  है  ।

 और  आयोग  ने  संशोधित  प्रावधान  के  अंतर्गत  बिनियमों  को  तैयार  करने  के

 लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  समिति  को  9  1985  को  बम्बई  में  एक  बेठक  हुई
 थी.जिसमें  महाराष्ट्र  और  ग्रुजरात  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ-साथ  कुछ  गेर-सहायता

 प्राप्त  तथा  स्वतः  समर्थित  कालेजों  के  प्रिसिपलों  के  साथ  चर्चा  की  गयी  ऐसी  ही  एक  और

 बंठक  26  1985  को  बंगलौर  में  आयोजित  की  गई  इन  बेठकों  के  पश्चात्‌  समिति
 ते  चुनिन्‍्दा  प्राइवेट  कालेज-प्र  बन्धकों

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  और  आये  चर्चा  करने  का  निर्णेय

 किया  ।  इन  चर्चाओं  को  अभी  किया  जाना  है  ।

 मानसिक  रूप  से  अविकसित  व्यक्तियों  के  लिए  घनराह्षि  का  आशंटन

 *140.  डा०  कृपासिस्थु  भोई  :  क्या  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मानसिक  रूप  से  अविकसित  व्यक्तियों  की  सहायता  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 गत  तीन  वर्षों  के
 दोरान  इस  उद्दे श्य  से

 कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 और
 शक
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 यह  सुनिश्चित  करने  कै  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  उक्त  राशि  का  उचित

 उपयोग  हो  और  वह  सही  थ्यक्ितियों  को  प्राप्त  हो  ?

 समाज  और  महिला  कल्पाण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  एम०  :

 से  कैन्द्रीय  मानसिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तितयों  के  प्रशिक्षण  और  पुनर्वास
 के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  निम्नलिखित  धनराशि  दो  गई  है  :

 1981-82  1982-83  1982-83

 रुपए

 स्वयंसेवी  संगठन  31,53  40.27  46.30

 2.  मानसिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  कै  लिए  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  की  अभी  हाल

 में  हैदराबाद  में  स्थापना  की  गई

 198  3-84  और  1984-85  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  पांच.पांच  लाख  रुपए  की

 राशि  दी  गई  थी  ।

 3.  मन्द  बुद्धि  बच्चों  के  लिए  नई  दिल्ली  में  एक  विशेष  अर्थात्‌  मन्द
 के

 क्  पु
 बुद्धि  बच्चों  के  लिए  माडल  भी  चलाता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  स्कूल  को

 निम्नलिखित  धनराशि  दी  गई  :-..

 1981-82  1982-83  1983-84
 रुपए

 स्क्ल  6.90  7.24  8.47

 4.  नौवीं  और  इससे  आगे  की  कक्षाओं  के  बच्चों  जो  मानसिक  रूप  से  विकलांग

 होते  छात्रवत्तियां  दी  जाती  है  ताकि  वे  स्कूली  शिक्षा  और  व्यावसायिक  अध्ययन  जारी  रख

 सके  ।  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  के  मानसिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  का  विशेष

 रोजगार  कार्यालयाँ  में  रजिस्ट्रेशन  किया  जाता  है  ।

 6.  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  ओर  पिछले  वर्ष  के  लेखा  परीक्षित  लेक्षाओं  के

 आधार  पर  सेवा  कार्यक्रमों  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान  दिया  जाता  राष्ट्रीय

 माडल  स्कूल  और  छात्रवृत्ति  योजना  के  लेखाओं  का  लेखा  परीक्षण  भारत  के  नियन्त्रण

 बोर  महा  लेखाकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  यातायात  पुलिस  द्वारा  फोटो  के  अभाव  में  ड्राइविंग

 लाइससों  को  रहू  करना

 661.  भी  जी०  विजयरासा  राव  :  गया  नोबहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
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 क्या  सरकार  को  दिल्ली  यातायात  पुलिस  द्वारा  पालन  किये  जा  रहे  उन  नए
 नियमों  की  जानकारी  जिनमें  ड्राइवरों  के  फोटो  के  अभाव  में  सभी  वेध  ड्राइविंग  लाइसेंसों  को

 रह  कर  दिया  गया

 कया  सरकार  को  उस  बात  की  जानकारों  है  कि  वेघ  लाइसेंस  रखते  वाले  10-20
 वर्षों  से अधिक  अनुभवी  ड्राइव रा  को  भी  लाइसेंसਂ  लेने  को  कहा  जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  वंध  लाइसेंस  धारकों  की

 यतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 सोबहन  ओर  परिवहक  संत्रालथ  के  राज्यभभ्ती  जियाउरंहमान
 :

 मोटर  यान  अधिनियम  का  संशोधन  1982  में  किया  गया  संशोधन  के  तहत  मोडर

 यान  1939  की  धारा  |]  में  एक  विशेष  प्रावधान  के  अनुसार  यह  अनिवायं  कर

 दिया  गया  कि  सभी  नये  लाइसेंसों  पर  और  उन  लाइसेंसों  जो  इस  संशोधन  से  पहले
 जारी  हुए  निर्धारित  अवधि  में  सम्बन्धित  ड्राइवर  का  फोटो  लगा  होना

 और  जिन  लाइसेंस  धारकों  ने  निर्धारित  अवधि  में  अपने-अपने  लाइसेंसों  पर

 अपने-अपने  फोटो  नहीं  लगवाएं  वे  अपने  पास  वंध  लाइसेंस  नहीं  रखे  हुए  हैं  ।

 ऐसे  मामलों  में  दिल्‍ली  दिल्लो  मोटर  यान  नियमावली  के  नियम  2.14
 के  तहत  लनंसे  लाइसेंस  के  लिए  निर्धारित  60  दिनों  की  अवधि  की  छूट  दे  रहा  है  गौर

 यान  अधिनियम  की  धारा  में  निदिष्ट  औपचारिकताओं  के  पूरे  लिए  जान  नये  लाइसेंस  '

 जारी  कर  रहा  है  ।

 विद्य त  इंजिनों  से  चलाई  जा  रही  रेल  गाड़ियां

 662.  श्री  लक्ष्मण  मालिक  :  वया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 देश में  विद्युत  इंजिनों  से  चल।ई  जा  रही  रेलगाड़ियों  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ॥

 रेल  संत्री  बंसी  :  भिन्‍न-भिन्‍न  रेलों  पर  बिबलो  रेल  इंजनों  द्वारा  प्रतिदिन

 कषित  एक्सप्रेस  और  अन्य  यात्री  गाड़ियों  की  औसत  संख्या  नौचे  दी  गयी  :-.

 मध्य  84,5*

 पूर्व  117.70

 उत्तर  103.4*

 दक्षिण  ब०  ला०  48.0

 मी०  ला०  44.3*
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 दक्षिण  पूर्व  92.7«

 दक्षिणों  मध्य  37.3*

 पश्चिम  54.0

 ब्प्रतिदिन  न  चलने  वाली  कुछ  गाड़ियों  का  ओसत  निकाला  गया  इसलिए  याड़िवीं  की
 संख्या  पूर्णांक  में  नहीं  है  ।  ड्वों

 भिन्‍न-भिन्‍न  प्रकार  के  कर्ष णों  द्वारा  चलायी  जाने  वाली  माल  माड़ियों  की  दंदया  प्रत्येक
 मंडल  में  खंडवार  रखी  जाती  अतः  प्रत्येक  खंड  में  चलायी  जाने  वाली  गाड़ियों  का  संत्रयी

 जोड़  सही  तस्वीर  प्रस्तुत  नहीं  करेगा  क्‍योंकि  कई  गाड़ियां  एक  शझांड  से  धूसरे  झंड  तेक  तथा

 अन्य  रेलों  से  होकर  भी  चलती  इसकी  वर्ष  1983-84  में  बिजली  रेल  इंक्लों

 द्वारा  ढोये  गये  माल  यातायात  के  आंकड़े  शुद्ध  टन  किलोमीटर  कै  हिसाब  भीचे  हिंगे

 गये  हैं

 हुद्ध  टन  किलोसमोटर

 बिजली  क्षण

 मध्य  3,825

 पूव॑  12,137

 उत्तर  13,878

 दक्षिण  1,905

 ला०-+मी ०

 दक्षिण  मध्य  2,878

 दक्षिण  पूर्व  16,483

 पश्चिम  2,765

 जोड़  53,871

 वित्त  उत्पादन  एककों  के  लिए  उपकरणों  का  आयश््त

 663.  ओ  सेफ़ुद्दीन  चोघरी  :  कया  सिंचाई  और  विद्य,त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंदे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  विद्यूत  उत्पादन  करने  बाले  एक्कों  के  विष

 उपकरणों  का  आयात  करने  का
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 न्याय  फ्््जचच

 यदि  तो  क्‍या  भारत  हैवी  इलेक्ट्किल्स  लिमिटेड  इसके  विरुद्ध

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  विरोध  के  क्या  कारण

 कया  सरकार  का  विचार  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  विरोध  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  अपने  रुख  पर  पुनविसार  करमे  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  नहीं  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 सिचाई  और  विश्यूत  संत्रो  शंकरानन्द):(क)  से  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स
 लि०  द्वारा  विकसित  की  गई  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  बढ़ाने  का  प्रयास  है  और  इसलिए

 विद्य  त  उत्पादन  उपस्करों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  स्वदेशी  निर्माताओं  पर  बुनियादी  तौर  पर

 निर्भरता  वनाए  रखी  गई  केवल  चनिन्दा  और  ग्रुणावगुण  के  आधार  पर  प्री  तरह  से

 परिस्थितियों  पर  निर्भर  करते  हुए  भ्रायात  किया  जाता  है  ।

 विद्युत  उत्पादन  संयंत्रों  का  आयात  वर्तमान  आयात-निर्यात  नीति  के  प्रावधानों  के

 अनुसार
 किया  जाता  है  ।

 उड़ीसा  में  हाड़मांगी  सिचाई  परियोजना

 664.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  सिच्चाई  ओर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 किः

 सरकार  ने  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  हाडमांगी  सिचाई  परियोजना  के  निर्माण  के

 लिये  कितनी  धनराशि  स्वीइत  की

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 इसके  कार्यान्वयन  को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये

 शये  हैं  १ 4

 सिचाई  ओर  बिद्युत  मंत्री  बओ०  :  सिंचाई  एक  राज्य  विषय  होने
 के  कारण  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  निधियां  उपलब्ध  कराती  हैं  ।

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  इस  परियोजना  पर  राज्य  लगभग  10  करोड़  रुपए  व्यय

 परियोजना  की  अद्यतन  अनुमानित  लागत  34  करोड़  रुपए

 परियोजना  की  शेष  सम्पूर्ण  लागत  को  कब  र  करने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  ने  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  20  करोड  रुपए  के  आबंटब  हेतु  प्रस्ताव  किया  है  ताकि  इस
 परियोजना  को  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  किया  जा  सके  ।
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 चिकित्सा  विशान  और  जन-स्वास्थ्य  के  क्षेत्रों  मे ंभारत  और  सोवियत  संघ
 द्वारा  हस्ताक्षर  किया  गया  समझौता

 665.  ओ  बो०  वो०  देसाई  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 हु

 क्‍या  भारत  और  सोवियत  संध  ने  चिकित्सा  विज्ञान  और  जन-स्वास्थ्य  के  सम्बन्ध
 में  सहयोग  के  नये  क्षेत्रों  के  बारे  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये

 यदि  तो  इस  समझौते  के  अन्तर्गत  लिए  जाने  वाले  नये  क्षेत्र  कौन-कौन
 सै

 क्या  दोनों  देश  वर्ष  1985-86  के  दौरान  परस्पर  शिष्टमण्डलों  के  आदान  प्रदान
 भौर  सहयोग  की  विशिष्ट  योजनाओं  पर  भी  सहमत  हुए  और

 इस  समझौते  को  कब  तक  क्रियान्वित  करता  शुरू  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  और  आयुविज्ञान
 और  जनस्वास्थ्य  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  करने  के लिए  एक  अन्तर-सरकारी  करार  पर  भारत  और
 सोवियत  संघ  के  बीच  [4  1979  को  हस्ताक्षर  किए  गये  उक्त  करार  के  अन्तगेत

 संयुक्त  भारत  सोवियत  स्थायी  समिति  की  दूसरी  बेठक  4  से  9  1985  को  नई  दिल्ली  में

 हुई  ।  इस  बेठक  की  समाप्ति  पर  दोनों  सरकारों  द्वारा  एक  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए

 इस  प्रोटोकोल  में  कुछेक  नए  लीवर  सेल  ट्रान्सफ्यूजन  पारम्परिक  चिकित्सा

 व्यावसायिक  स्वास्थ्य  और  पर्यावरण  के  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  पहलुओं  की  मानिटरिंग  में

 सहयोग  बढ़ाने  पर  सहमति  हुई  है  ।

 और  हस  बंठक  में  करार  को  लागू  करने  हेतु  वर्ष  1985-86  के  लिये  एक

 सहयोग  योजना  भी  अपनाई  गई  ।  इस  योजना  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  के  विभिस्न

 समस्या  वाले  क्षंत्रों  में  दोनों  देशों  के  विशेषज्ञों  का  समय-समय  पर  आदान-प्रदान  करने  और

 उन  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  कायं  योजनाओं  को  सम्पन्न  करने  की  बात  कही  गई  इस  यीजना  पर

 पहले  ही  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  ।

 सातबों  योजना  के  दोरान  महिला  कल्याण  की  योजनाएं  और

 प्रत्येक  योजना  के  लिये  निर्धारित  राशि

 666.  क्री  थी०  वी०  देसाई  :  क्या  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवीं  योजना  में  महिला  कल्याग  और  विकास  सम्बन्धी
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 है

 जप  77  7८

 योजनाओं  के  लिये  262  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  सातवीं  योजना  में  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिये  किन-किन  प्रमुख

 योजत्राओं  के  भारम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना

 प्रत्येक  योजना  के  लिये  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई

 इन  परियोजनाओं  से  महिलाओं  को  किस  सीमा  तक  सहायता  ओर

 क्‍या  योजना  में  उनके  लिये  रोजगार  के  अवसरों  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  एस०  :

 हां  ।

 से  वर्ष  1985  से  प्रारम्भ  होने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  कार्यक्रम  के  ब्यौरे  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 रेलवे  उत्पादन  एककों  का  पृथक  विभाग  के  अन्तर्गत  लाया  जाना

 $67,  भी  वी०  देसाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 “  सभौ  प्रसुख  रेलवे  उत्पादन  एककों  को  एक  पृथक  विभाग  के  अधिकार  क्षंत्र  के

 अन्तर्तेत  लाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  यह  विभाग  रक्षा  उत्पादन  विभाग  की  भांति  एक  स्वायत

 विज्ञाय

 यदि  तो  यह  निर्णय  इन  एककों  में
 उत्पादन

 में  सीमा  तक  सहायक  सिद्ध

 हुआ

 (")  य  तो  विभाग  की  कार्यकुशश्नता  में  सुधार  जाने  के  लिये  अन्य  उपाय  किये

 (8)  क्‍या  इन  एककों  में  सुधार  लाने  की  आवश्यकता  और

 इन  उपायों  से  उत्पादन  में  किस  सीमा  तक  सहायता  मिली  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  ()  से  जो  सभी  मुख्य  रेलवे
 छत्पादंग  यूनिटों  को  रक्षा  विभाग  के  समान  सूजित  किये  जाने  वाले  नये  विभाग  के  अधिकार

 अन्तर्थत  साने  का  प्रस्ताव  यह  आवश्यक  समझा  जाता  है  और  ऐसी  आशा  है  कि  अब

 उपयुक्त  उपायाँ  को  कार्यान्वित  किया  उस  समय  उत्पादन  यूनिटों  के  निष्पादन  में  सुधार
 हो  जायेगा  ।
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 कलकतसा पत्तन न्यास को
 प्िण/फफ्फ--

 कलकता  पत्तन  न्यास  को  केन्द्रीय  राजसहायता

 | कब
 668,  श्रीਂ  को०  बो०  देसाई  :  क्‍या  नौबहन  ओर  परिवहम  मंत्री

 करेंगे  कि
 पह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  कलकत्ता  पत्तन  जो  एक  दशक  से  अधिक  समय  से  घाटे  में  बल  रहा
 केन्द्र  से  मिलने  वाली  तमाम  आध्थिक  सहायता  गंवा

 क्‍या  यह  भी  सब  है  कि  मंत्रालय  ने  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  को  देय  राजसहायता
 इसके  न  भगताए  गए  ऋणों  के  विरुद्ध  समायोजित  करने  का  निर्णय  किया

 *
 पक  Ta  किया  हैः

 क्‍या  मंत्रालय  ने  चालू  वित्तौय  वर्ष  के  दौरान  कोई  राज-सहायता  देने  से  इन्कार
 कर  दिया  और

 कया  यह  कदम  इसलिए  आवश्यक  था  क्‍योंकि  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  में  एक  दशक

 से  अधिक  समय  से  वित्तीय  अव्यवस्था  चल  रही  है  ?

 नौबहन  ओर  पर्विहन  संज्रालय  के  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 31-3-85  तक  की  अवधि  के  लिए  मोजूदा  आदेशों  के  अनुसार  कलकत्ता  पोर्ट  ट्र्ह्ट  इसकी

 90  प्रतिशत  राशि  प्रत्यक्षतः  नदी  मनिकषंण  और  नदी  अनुरक्षण  तथा  हल्िया  की  ओर  जाने  वाले

 नौचालन  चेलन  के  अभुरक्षण  निकर्षण  पर  व्यय  के  लिए  है  केन्द्र  सरकार  से  आर्थिक  सहायता  पाने

 का  पात्र  कलकत्ता  पोर्ट  ट्स्ट  ने  अनुरोध  किया  है  कि  आथिक  सहायता  को  31-3-85  के  बाद

 भी  जारी  रखा  जाय  ।

 वर्ष  1978  में  यह  निर्णय  किया  गया  कि  पोर्ट  ट्रस्ट  को  जो  आर्थिक  सहायता  देय  होगी

 उसकी  50  प्रतिशत  राशि  उस  ऋण  में  समंजित  की  जाएगी  जो  वर्ष  1978-79  से  पोर्ट  ट्रस्ट

 द्वारा  चुकता  नहीं  किया  गया

 और  सरकार  ने  वर्ष  1984-85  में  21-50  करोड़  रुपए  की  आधिक

 सहायता  दी  और  मौजूदा  आदेशों  के  अनुसार  10.75  करोड़  रुपए  बकाया  ऋण  में  समंजित

 किए  गए  हैं  ।

 ]  १.
 !  |

 पंचेइबर  परियोजना  के  कर्मचारियों  को  छंटनी

 669.  श्री  हरीश्ञ  रावत  :  क्‍या  सिंचाई  ओर  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 ह

 क्‍या  पंचेश्वर  परियोजना  में  कार्यरत  कुछ  कर्मचारियों  कीया  तो  छंटनी  कर

 दी  गई  है  या  उनका  किसी  अन्य  जगह  तबादला  कर  दिया  गया  और
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 कक  दि  यहा  २/पपतय  तय  ८  प  पथप"पैपपथि/प/ेप://ै/_

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्यत  मंत्रो  बीਂ  शंकरान  ओर  हां  ।  चूंकि
 भारत  ने  पंचेश्वर  परियोजना  के  अपनी  ओ  रके  अन्वेषण  सम्बन्धी  कार्य  अधिकांश  पूरे  कर  लिए  हैं

 इसलिए  फालतू  कमंचारियों  का  स्थानान्तरण  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  अन्य  परियोजनाओं  में  कर

 दिया  गया  एक  व्के-चार्ज  कमंचारी  बैकल्पिक  रोजगार  स्वीकार  करने  के  लिए  इच्छुक  नहीं

 उसकी  छंटनी  कर  दी  गई  है  ।

 ]  ...

 पटना  में  गंगा  सदी  पर  थुल

 670.  थ्री  सो०  पो०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ॥  जज क्या  पटना  में  गंगा  नदी  पर  एक  पुल  का

 और

 निर्माण  काफी  समय  से  लम्बित  पड़ा

 उक्त  पुल  का  निर्माण  पूरा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्री  :  और  पुल  बनाने  के  लिए  ब्यावह्यरिक्ता  अध्ययन

 फरने  हेतु  इंजीनियरी  क्षेत्र  सर्वेक्षण  पूरा  किया  जा  चुका  है  और  रिपोर्ट  तैयार  हो

 साथ  ही  यातायात  सवेक्षण  कार्य  भी  प्रगति  पर
 विस्तृत  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  तथा

 उसके  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  बाद  विहार  सरकार  के  परामर्श  से  अन्तिम  निर्णय

 किया  जायेगा  वशर्तें  कि  घन  उपलब्ध  हो  और  योजना  आयोग  इसके  लिए  अपनी  स्वीकृति

 प्रदान  कर  दे

 जी०  टी०  एक्सप्रस  के  दुघंटनाप्रत्त  यात्रियों  को  चिकित्सा

 सहायता  प्रदान  करने  में  विलम्ध  होता

 671.  ओ  बिलास  मुस  मवार  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 जी०  टी०  जोकि  6  1985  को  दुषघंटनाग्रस्त  हो  गई

 के  घायल  यात्रियों  को  चिकित्सा  सहायता  प्रदान  करने  में  कितना  समय  लगा

 (@)  उन्हें  चिकित्सा  सहायता  करने  में  विलम्ब  होने  क्या  कारण  ओर

 द्वारा
 भविष्य  में  इस  प्रकार  का  विलम्ध  ओर  चूक  न  होने  देने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 रेल  मंत्री  बंसो  :  ओर  6-1-85  को  दुषंटनाग्रस्त  हुई  15  डाउन

 जी०  टी०  एक्सप्रेस  कै  घायल  यात्रियों  को  रेलवे  डाबटरों  द्वारा  तत्काल  चिकित्सा  सहायता
 उपलब्ध  करा  दी  गयी  थी  जो  7.05  बजे  दुघेटना  स्थल  पर  पहुंच  गये

 सहायता  उपलब्ध  कराने  में  कोई  अनावश्यक  विलम्ब  नहीं  हुआ

 रेलें  तत्काल  चिकित्सा  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लि  दुघंटना  स्थल  पर  शीघ्रता

 से  विकित्सा  राहत  गाड़ी  भेजने  के  लिए  अनिवार्यतः  यथोचित  सावधानी  बरतती  इसके

 दुर्घटना  स्थल  के  आस-पास  के  सभी  संभव  स्रोतों  से  भी  चिकित्सा  सहायता  प्राप्त  की

 जाती  है|
 नी

 ]  , ,
 कं  ”

 हक  रत

 विद्यालय  जाने  बाले  बिकलांग  बच-पਂ  के  लिये  सुविधायें

 672,  भी  लक्ष्मण  सलिक  :  वया  समाज  और  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  विद्यालय  जाने  वाले  विकलांग  बच्चों  को  सरकार  द्वारा  क्‍या  सुविधायें  देने  का

 प्रस्ताव  है  ?  ल्ाणा५ रु
 |

 श्र
 ८

 समाज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्रो  एम  :  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  सकल  जाने  वाले  विकलांग  बच्चों  को  दी  गई  सुविधाओं  के  सम्बन्ध-सें एक
 विवरण

 संलग्न

 विवरण

 कक्षा  से  आगे  शिक्षा  जारी  रखने  के  लिए  भारत  सरकार  विकलांक  छात्रों  को

 छात्रवत्ति  प्रदान  करती  है  |  ये  छात्रवृत्तियां  तकनीकी  ओर  व्यावसायिक  अध्यड़न

 चार  कार्य  प्रशिक्षण  के लिए  भी  दी  जाती  इसके  अतिरिक्त  नेत्रहीनों  को  रीडस

 अस्थि  विंकलांग  व्यक्तियों  को  प्रोस्थेटिक/१रिवहन  भत्ता  दिया  जाता  लेखन

 सामग्री  और  विशेष  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  भी  सहायता  दी  जाती

 2.  विकलांग  व्यक्तियों  को  जिनमें  छात्र  भी  शामिल  हैं  उनके  भौतिक  पुनर्वास  के  लिए

 आवश्यक  सहायक  यंत्र  एवं  उपकरण  दिये  जाते  सहायक  यंत्रों  का  मूल्य  25  रुपये  से  1500

 रुपये  के  बीच  होता  ये  उपकरण  उन  विकलांग  ब्यक्षितयों  को  मुफ्त  दिये  जाते  जिनके

 परिवार  फी  मासिक  आय  750  रुपये  से  कम  होती  है  और  यदि  जाय  751  और  1500  रुपये  के

 बीच  होती  है  तो  उन्हें  उपक  रणों  के  लिए  50  प्रतिशत  लागत  देनी  होती  है  ।

 3.  सामाम्य  स्कलों  में  विकलांग  बच्चों  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  छात्रों

 की  समेकित  शिक्षा  यो  जना  के  अन्तगंत  उन  स्कलों  के  लिए  अतिरिक्त  विशेष  संसाधन

 कमरों  और  दूसरी  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  जो  विकलांग  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करते

 हैं  ।
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 4.  विकलांग  छात्रों  के
 लिए  विशेष  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करने  के

 लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तोय  सहायता  दी  जाती  यह  सहायता  स्कलों  के  होस्टल

 उपकरणों  की  स्कूलों  के  होस्टलों  के  परिवहन  आदि

 के  लिए  दी  जाती  है|

 हल्दिया  में  दो  और  सामाम्य  माल  घाटों  की  स्थापना

 673.  श्री  सत्यगोपाल  सिञ्र  :  वेया  मौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कूलकत्ता  पोर्ट  ट्रस्ट  के  चेयरमेन  ने  सरकार  से  हल्दिया  में

 दो  और  सामान्य  माल  घाट  स्थापित  4  हेतु  अनुरोध  किया
 जग

 यदि  तो  तत्सम्बन्धीः  ब्योरा  कया
 4

 उस  सम्बन्ध  में  सरकार ने  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  ओर

 यदि  तो  विलम्ब॑  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मोबहस  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से
 पोर्ट  ने  हल्दिया  में  एक  जनरल  कार्गों  के  लिर्माण  का  प्रस्ताव  किया  सातवीं

 बर्षीय  योजना  के  लिए  पत्तन  क्षेत्र  के  कायंदल  ने  हसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने

 की  सिफारिश  की  अभी  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 गर-सरकारी  नोवहन
 कम्पनियों  को  गए  पोत  खरीदने  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 1674.  प्रो  रामकृष्ण  भोरे  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अखिल  भारतीय  पोत-वर्णिक  परिषद  ने  सरकार  से  नई  पोत  खरीदने  के  लिए हि
 गेर  सरकारी  नौवहन  कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 .  नौवहन  और  परिषहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरहभान  :

 सरकार  की  नीति  भी  यही  रही  है  ।

 धोहाडटी  से  नई  बिल्ली  और  बम्बई  तक  सुपर  फास्ट  रेल  गाड़ियों  को चलाया  जानता

 675.  भ्री  बाजू  बन  रियान  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  देश  की  मुख्य  धारा  में  लाने  के  लिये  गोहाटी  से  नई  दिल्ली
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 और  बम्बई  तक  सुपर  फास्ट  रेलगाड़ियां  चलाने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  कसी  :  से  इस  प्रस्ताव  की  जांच  की  गयी  है  लेकिन

 संसाधनों  की  कमी  और  मार्गंवर्ती  खण्ड  पर  लाइन  क्षमता  की  तंगी  के  कारण  इसे  व्यावहारिक
 नहीं  पाया  गया  है  ।

 सड़कों  के  आध  निर्कीकरण  के  लिए  विदेशों  से  विशेषज्ञता

 676.  भ्री  बी०  थो०  देसाई  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  का  विचार  सड़क  निर्माण  में  किस्म  नियंत्रण  के  लिए  विदेशी

 विशेषज्ञता  प्राप्त  करने  का  न

 यदि  तो  क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  योजना  आ  के  प्रस्ताव

 पर  विचार  किया  जा  रहा

 कह

 तो  देश  में  सड़कों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  योजना  आयोग  ने  क्‍या

 सुझाव  दिया

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  उनके  मंत्रालय  ने  योजना  आयोग  के  सुझावों  पर  विदार

 किया

 यदि  तो  मंत्रालय  ने  इन  सुझावों  पर  किस  हृद  तक  स्वीकृति  प्रदान  की

 और

 ह॒

 देश  में  सड़कों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  विदेशी  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  प्राप्त

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  !

 सोबहन  ओर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  :

 जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  न  हीं  उठते  ।

 विध्वविद्यालयों  पर  केर्व  का  निमंत्रण

 677. भरी अनिल बसु : क्‍या छिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
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 वया  सरकार  देश  के  सभी  विश्वविद्यालयों  को  केन्द्रीय  नियंत्रण  के  अन्तर्गत  लाने

 के  लिए  कानून  बनाने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उक्त  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रोजेक्ट/ओपन  लाइन  अभसिकों  का  लपाया  जाना

 678.  श्री  अजीत  कुमार  साहा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेल  विभाग  में  प्रोजेक्ट/ओपन  लाइन  श्रमिकों  को  नियमित  रोजगार  प्रदान  करने

 का  मानदण्ड  क्‍या

 भारतीय  रेल  विभाग  में  प्रोजेक्ट  लाइन  में  ऐसे  कितने  नेमित्तिक  श्रमिक  हैँ
 जो  नियमित  रोजगार  पाने  की  प्रतीक्षा  में  ओर

 क्या  रेल  विभाग  में  नेमित्तिक  श्रमिकों  को  वेतनमान  निःशुल्क  चिकित्सा

 छुट्टी  आदि  ज॑ंसी  वे  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  जो नियमित  कमंचारियों  को  प्राप्त  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  नंमित्तिक  श्रमिकों  केवल  समय  व्यतीत  होने  पर

 ही  नियमित  नियोजन  में  समाहित  नहीं  किया  जाता  नियमित  सेवा  में  उनको

 हित  करना  विभिन्‍न  का  रकों  जेसे  समाहन  की  संबद्ध  यूनिट  में  रिक्तियों  की  नियमित

 सेवा  के  लिए  उपयुक्तता  और  नंभित्तिक  श्रमिक  के  रूप  में  सेवा  अवधि  पर  निर्भर  करता

 इस  प्रकार  समाहित  करने  से  लाभान्वित  होने  वालों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि
 सभी  वर्ग  की  रिक्तियां  और  अनुक्रंपा  के  आधार

 खेलकूद  कोटे  आदि  में  की  जानी  वाली  नियुक्तियों  जेसे  अपवादों  को  इस  समय

 स्क्रीन  किये  गये/पंनल  वाले  नेमित्तिक  श्रमिकों  मौर  एवजियों  में  से  भरी  जा  रही  इस  प्रयोजन

 के  लिए  ये  अनुदेश  हैं  कि  समाहन  की  प्रत्येक  यूनिट  के  लिए  रिक्तियों  का  परिकलन  करने  के

 बाद  उन  सभी  नेभित्तिक  श्रमिकों  जिन्होंने  स्यूमतम  120  दिन  की  लगातार  सैशा  पूरी  कर

 ली  चाहे  मंडल  में  किसी  चालू  लाईन  पर  अथवा  किसी  निकटबर्ती  परियोजनाओं

 स्क्रीनिंग  क ेलिए  सूची  में  रखा  जाना  चाहिए  और  उनकी  वरिष्ठता  नेमित्तिक  श्रमिक  के
 रूप  में  संचयी  कुल  सेवा  के  आधार  पर  परिकलित  की  जानी

 इस  समय  रेलों  पर  ऐसे  लगभग  2.20  लाख  नंमित्तिक  श्रमिक  हैं  जो  प्रचलित

 अनुदेशों  के  अनुसार  उपयुक्त  आधार  पर  समाहन  के  लिए  विचार  किये  जाने  के  पात्र  होंगे
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 इसके  वतं  मान  अनुदेशों  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  घालू  नेमित्तिक  श्रमिक  रजिस्टर  में

 रखे  गये  बर्खास्त  मेमित्तिक  श्रभिकों  के  सम्बन्ध  में  की  विचार  किया  जाये  यदि  वे  स्क्रीनिंग के
 साथ  प्रशासन  से  इसके  लिए  अनुरोध

 ॥॒

 सतत  नियोजन  के  120  दिन  पूरे  कर  लेने  पर  चालू  लाइन  पर  काम  करने  वाले

 नेमित्तिक  श्रमिकों  को  अस्थायी  पद  दे  दिया  जाता  अब  परियोजना  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  भी

 सतत  नियोजन  के  360  दिन  पूरे  कर  लेते  पर  अस्थायी  पद  के  लिए  पात्र  किया  जा  चुका  यह

 लाभ  उनको  चरणों  में  दिया  जा  रहा  है  ।

 अस्थायी  पद  दिये  जाने  पर  नेमित्तिक  श्रमिक  निर्यामत/अस्थामी  रेल  कर्मचारियों  को

 दिये  जाने  वाले  बहुत  से  जैसे  रेलवे  सुविधा  टिकट  चिकित्सा  सुविधाएं

 और  वेतन  का  नियमित  समय  वेतनमान  के  पात्र  हो  जाते  हैं  ।  परियोजनाओं  के  नेमित्तिक  अमिक

 जिन्होंने  180  दिन  की  सतत  सेवा  पूरी  कर  ली  वेतनमान  के  न्यूनतम  पर  मासिक  समेकित

 मजूरी  तथा  महगाई  भत्ता  और  वर्ष  में  नौ  छट्टियों  के  पात्र  हो  जाते  हैं  ।
 ह

 अस्पतालों  में  काम  आने  वाले  उपकरणों  के  आयात  पर  सीमा  शुल्क  से  छूट

 679.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  कथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अस्पताल  में  काम  आने  वाले  उन  उपकरणों  का  विवरण  क्या  है
 जिनके  आयात  पर

 वित्त  मंत्रालय  की  दिनांक  30  1983  की  अधिसूचना  संख्या  279/83  कस्टम  जी०  एस०

 आर०  संख्या  767  के  अनुसार  सीमा  शुल्क  में  दी  गई  और

 उक्त  अधिसूचना  के  जारी  किए  जाने  को  तारीख॑  से  आज  तक  निर्माणाधीन

 अस्पतालों  सहित  ऐसे  अस्पतालों|मेडिकल  कालेजों/संस्थ।नों/शोध
 केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 जिन्होंने  विभिन्न  उपकरणों  के  आयात  पर  सीमा  शुल्क  से  छूट  दिए  जाने  के  लिएं  आवेदन  किया

 था  तथा  जिन्हें  उनके  मंत्राशय/स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  ने  उक्त  छुट  प्रदान  की  है  ?

 ):  ऐसे  सभी
 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेल  सकबाना

 उपस्करों  और  यंत्रों  को  जिनमें  फालतू  पुर्जे  तथा  सहायक-उपकरण  शामिल  हैं  और  जिन  में

 उपभोज्य  पदार्थ  शामिल  नहीं  है  और  जिनका  भारत  में  निर्माण  नहीं  होता  तथा  जिन्हें
 रोगी

 परिचर्या  के  लिए  अनिवाय्य  समझा  जाता  सीमा-शुल्क  दिए  बिना  आयात
 करने  शी  अनुमति

 दी  जाती  ’ ष्घ्तो
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 एक  विवरण  अनुबन्ध  में  दिया  गया  हैं  ।

 [  ग्रन्धालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ही०  599/85]

 भारतीय  जहाजरानो  निगम  को  उसके  जहाज  एम  वी  चिदास्थरम  में

 आग  लग  जाने  के  कारण  हुई  हानि

 680.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  नोबहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भारतीय  जहाजरानी  निगम  को  उसके  जहाज  एम०  वी०  चिदाम्बरम  में  अग

 खग  जाने  का  रण  कुल  कितनी  हानि

 भारतीय
 जहाज  रानी

 तिगम  के  उक्त  जहाज  का  कितनी  धनराशि  के  लिए  बीमा

 किया  गया  था  तथा  बीमा  कम्पनी  से  कितनी  घनराशि  मिलने  की  संभावना

 क्‍या  आग  लगने  स्लै  क्षतिग्रस्त  हुए  इस  जहाज  को  कबाड़  घोषित  कर  दिया

 जाएगा  या  इसे  मरम्मत  करके  प्रयोग  किया  औौर

 इसकी  मरम्मत  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 नौबहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमन  :

 भारतीय  नौवहन  निगम  को  कुल  कितनी  क्षति  इसका  पता  साल्वेज  एसोसिएशन  से  सर्बक्षण

 की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  ही लग  सकता  जिसे  जहाज  के  ब्रीमाकर्ताओं  की  ओर  से  सर्वेक्षक

 मियुकत  किया  गया  है  ।

 इस  जहाज  का  बोशा  10.15  करोड़  रु»  के  लिए  किया  गया  यह  इस  शर्त के
 अधीन  था  कि  अगर  किसी  दुषंटना  में  6.25  लाख  रु०  तक  का  नुकसाम  हुआ  तब  यह  रकम  नहीं
 दी  जायगी  ।  निगम  को  इसके  अतिरिक्त  सुरक्षा  व  क्षतिपूर्ति  समितियों  एंड  आई०

 से  कितनी  धनराशि  मिलेगी  इसका  पता  तभी  लग  सकेगा  जब  उक्त  समितियां  दावे  के  सम्बन्ध

 में  विधिवत  विचार  कर  सेगी  ।

 सरकार  ने  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 1:25  करोड़
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 दक्षिण  भारत  को  इस्पात  को  ढुला

 681.  भ्री  ध्रार०  प्रस्तानास्थो  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  रेलवे  द्वारा  पूरे  दक्षिण  भारत  के  लिए  इस्पात  की

 दुलाई  प्रतिदिन  एक  रेक  तक  सीमित  करने  के  हाल  ही  में  किए  गए  निर्णय  के  परिणामस्वरूप
 दक्षिण  में  इंजीनिर्यारिग  उद्योगों  को  लोहा  और  इस्पात  की  अनुपलब्धता  के  कारण  भारी  संकट  का
 सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  कया  यह  सच  है  कि  प्रतिदिग  कम  से  कम  चार  रेकों  की  न्यूनतम
 अनुमानित  आवश्यकता  की  तुलना  में  प्रतिदिन  एक  रेक  अर्थात्‌  22-22  मीट्रिक  टन  के  30  माल
 डिब्बे  बिल्कुल  अपर्याप्त

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  दक्षिण  भारत  को  इस्पात  की  दुलाई  के  लिए  पर्याप्त

 संख्या  में  रेक  आबंटित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मन्त्रो  बंसी  :  और  दक्षिण  के  इंजीनियरी  उद्योग  ने  हाल

 ही  में  दक्षिण  के  लिए  इस्पात  के  संचालन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  दिया  है  ।  नवम्बर

 और  दिसम्बर  1984  में  चक्रतात  के  कारण  दरारें  पड़  जाने  से  दक्षिण  की  ओर  का  संचलम  बुरी
 तरह  प्रमावित  हुआ  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कोयले  और  अन्य  अनिवार्य  वस्तुओं
 के  संचलन  में  भारी  गतिरोध  पैदा  हो  गया  ।

 जनवरी  और  फरवरी  1985  इस्पात  कारखानों  से  दक्षिण  के  गन्तव्यों  के  लिए  इस्पात

 सामग्री  के  प्रतिदिन  औसतन  1.5  से  अधिक  रेकों  का  लदान  किया  इस  महीने  में  दक्षिण  की

 ओर  इस्पात  के  निर्गम  में  यथोपेक्षित  वृद्धि  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (@)  इस्पात  सामग्री  से  लादे  जाने  वाले  रेक  की  सामान्य  संरचना  30/35  बोगी  माल

 डिब्बे  हैं  तथा  प्रत्येक  माल  डिब्बे  की  वाहन  क्षमता  लगभग  55  टन  होती

 हुगली  नदो  पर  दूसरे  पुल  के  निर्माण  में  प्रगति

 682.  भ्री  प्रिय  रंजन  बात  मुंशी

 श्री  मारायण  चोबे

 क्या  नौवहन  झौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  को  यह  पता  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  हुगली  नदी  पर  दूसरे

 पुल  के  निर्माण  में  बहुत  अधिक  विलम्ब  हुआ  जिसके  परिणामस्वरूप  इसकी  लागत  बढ़  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 45
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 अमन  जज  ८  +---

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उक्त  पुल  के  निर्माण  के  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  दी

 गई  और

 उक्त  परियोजना  में  अब  तक  कितनी  प्रमति  हुई  है  ?

 नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  शाज्यमंत्रो  जियाउर॑हमान  जी

 हां  ।  दूसरा  हुगली  पुल  राज्य  की  सड़क  पर  है  और  इसलिए  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  इस  परियोजना

 से  सम्बन्धित  सभी  बातों  के  लिए  जिम्मेदार  भारत  सरकार  विशेष  रूप  से  150  करोड़  रुपये  की

 सिर्फ  ऋण  सद्दायता  दे  रही  इस  परिबोेंजवा  के  तहत  निर्माण  कार्य  राज्य  सरकार  की  हुगली
 नदी  पुल  आयोग  नामक  एजेंसी  कर  रही  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  परियोजना  के  कुछ  छांडों  पर  निर्माण  कार्य  निर्वारित

 .  क्वार्यक्रम  के  अमुसार  सटीक  रूप  से  नहीं  चर  रहा  तथापि  इस  पुल  के  1987  तक

 पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 विलम्ब  के  मुख्य  कारण  हैं  :--

 (1)  कलकत्ता  और  हावड़ा  की  ओर  ऐसे  मूमाभम  का  मिलता  जहाँ  काफी  सीड़-भाड़
 रहती  है  ।

 (2)  आवश्यक  निर्माण  सामग्रियों  की खरीद  में  लगातार  कठिनाई  ओर  श्रमिक

 समस्याएं  ।

 (3)  मुख्य  पुल  की  डिजाइन  सम्बन्धी  कुछ  मुद्दों  पर  विदेशी  पदसमर्शंदाताओं  के

 बीच  मतभेद  ।

 राज्य  सरकार  को  5-2-1982  तक  7912.61  मल  रुपए  दिए  जा  चुके

 परियोजना  के  निर्माण  में  निम्नलिखित  प्रभति  हुई  है  :---

 (7)  कलकत्ता  को  ओर  पहुंचमार्ग  :  61  प्रतिशत

 (0)  क्षवड़ा  की  ओर  पहुंचमार्ग  :  32.5  प्रतिशत

 (iii)  मुख्य  पुल  :  42  प्रतिशत

 भारतोय  रेलों  में  कर्मचारियों  को  संख्या

 683.  शी  हन्तान  मोल्लाह  :  क्‍या  रैल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारतीय  रेलों  में  गेंगमंम  सहित  कार्यरत  कर्मेंचारियों  की  संख्या  कितनी

 इस  योजना  अवधि  में  उनकी  संझ्या  कितनी  ओऔरं

 “86
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 प्रत्येक  योजना  अवधि  में  सारतीय  रेलों  के  अधिकारियों  की  संद्या  कितनी

 हेल  मंत्री  बंसी  :  (१)  से  (7)  भारतीय  रेलों  पर  कर्मचारियों  की  संख्या
 वित्तीय  वर्ष  के  आधार  पर  रखी  जाती  है  अर्थात्‌  में  3।  मार्च  के  आधार  प्रत्येक  योजना
 बर्ष  के  अन्त  के  साथ-साथ  3]  को  कर्मचारियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 की  संख्या  हजार
 जययया--++  न

 के  अन्त  में  समूह  क  और  ख  समूह  ग  समूह  थ  जोड़
 और

 निभा  562.4

 प्रथम  योजनां  2.7  373.3  648.8  1353.9

 द्वितीय  योजना  31-3-74)  4.4  622.4  689.5  1432.2

 तृत्तीद  बोजना  (31-3-78)  6.6  550.7  795.0  1494.8

 योजना  (31-3-80)  7.5  562.4  (32.5  1550.4

 चोधी  योजना  8.8  622.4  803.3  1593.3

 पांचवी  योजना  —  )  9.5  662.9  822.4

 चल  यौजना  क्‍या भारतीय चिकित्सा  परिषद्‌ ने देश  में ग॑र-मान्यता  प्राप्त मेडिकल कालेज
 से

 को

 योजना  का  चौथा  वर्ष  )  करने का निर्णय  किया है ; और  803.5  प्रत्येक

 जज

 गेर-सान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालेज

 684.  भी  जिजय  कुमार  यादव

 ओीमतो  शार०  झार०  मावाणि

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  वरिचार  कल्याण  मम्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  देश  में  ग॑र-मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालेज  से  उत्तीर्ण

 छाज्ञों  का  पंजोकरण  करने  से  हम्काश  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  ऐसे  गैर-मान्यता  प्राप्त  कौन-कौन  से  कालेज  हैं  तथा  इनमें  से  प्रत्येक

 कालेज को मान्यता न देने के क्‍या कारण हैं ? स्वास्थ्य विभाग में राज्य मनन्‍्त्रो योगेश : भारतीय आयुविज्ञान परिषद्‌ देश में गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों मे उत्तीर्ण डाक्टरों को रजिस्टर नहीं करती 47
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 अमन  किक  किक  कक  किकलक  कक

 निम्नलिखित  मेडिकल  संस्थोओं  जो  स्नातक  पूर्व  चिकित्सा  शिक्षा  प्रदान  करने

 के  लिए  परिषद्‌  द्वारा  यथानिर्धारित  अपेक्षाओं  को  पूरा  नहीं  करती  अभी  भारतीय  आयुरविज्ञान

 परिषद्‌  द्वारा  मन्ज्री/मान्यता  नहीं  दी  गई

 1.  कम्पोगोड़ा  इंस्टीज्यूट  आफ  मेडिकल  बंगलौर  ।

 2.  सिद्धार्थ  मेडिकल  आन्धप्र  प्रदेश  ।

 3.  एम०  एस०  रमंय्या  मेडिकल  बंगलौर  ।

 4.  डा०  थी०  आर०  अम्बेडकर  मेडिकल  बंगलौर  ।

 5.  मेडिकल

 भारतीय  जहाजराती  निगम  के  जहाजों  में  प्राग  लगना

 685.  श्री  सी०  माधव  कया  नोथ्हन  झोर  परिव्टून  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  भारतीय  जहाजरानी  निगम  के  यात्री  जहाज  एम०  वी०
 स्वरम  में  बीच  समुद्र  में  आगे  लग  जाने  के  कारण  जान  ओर  माल  की  भारी  हानि

 क्‍या  इससे  पूर्व  भो  भारतीय  जहाजरानी  निगम  के  माल  वाहक  तथा  यात्री  जहाओं
 को  इस  प्रकार  की  हानि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  जहाजों  के  रखरखाव  के  पर्यवेक्षण  में  कमो  रही  है  ओर  कई  मामलों  में  भारतीय

 जहाजरानी  निगम  द्वारा  पुराने  और  जी्ण-शीर्ण  जहाज  खरीदे  गये  और

 (&)  क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  पहलुओं  की  जांच  करने  तथा  भारतीय  जहा  जरानी
 निगम  के  कार्यकरण  को  सुव्यवस्थित  करने  का  है  ?

 मौवहन  झोर  णरिवहुन  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  जियाउरंहमान  :  जो

 हां  ।

 और  भाग  में  उल्लिखित  मामलों  के  पिछले  पाँच  वर्षों  के  दोरान

 भारतीय  नौवहन  निगम  के  यात्री  जहाज  में  ऑगजनी  की  कोई  ऐसी  घटना  नहीं  हुई  जिसमें

 माल  की  क्षति  हुई  पिछले  पांच  वर्षों  में भारतीय  नौवहन  निगम  के  जहाअ  में  आगजनी  के

 कारण  कारणगो  की  क्षति  में  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 जी

 (3)  जी
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 वियिरुण

 क्रम
 विवरण  अनुमामित  क्षत्ति  स्यक्ति/सामान

 ०
 मे

 जहाज  कारगो

 1.  आराधना  29-11-81  मंगलोर  6,40,000  न  _

 इंजिम  रूम  में  आग

 2.  स्टेट  आफ  मध्य  प्रकेश  न
 5,00,000  =

 11.1.8]  कलकत्ता  में  आगे

 4,  स्टेट  आफ  उत्तर  प्रदेश  5,000  3,00,000  न

 1-2-81  कशलकशा  में  आस

 4.  ए०  के०  आजाद  4.8.81  ]
 99,85,000

 --

 साबनाह  में  आप चीफ  आओ  च्

 5.  बरौनी  18-3-82  4,83,32,000
 --.  जापात  के

 ससेबों  शिपयार्ड  जापान  श्षाने  में  10  म्यक्ति

 में  आग  *  पारे  गये  और  दो

 सकी हुए

 6.  विश्व  पंकज  18-6-8 2  18,50,000  न  न

 अधिकारी  आकात्त  में  आम

 2.  विश्व  भक्तित  19-11-82  6,04,000  ना

 इंजिन  रूम  में  आग

 8.  ना  6,00;000  शो

 पोर्टब्लेयर  के  रास्ते  में  आग

 9.  मोती  लाल  5,00,009  ना
 नल

 सिंगापुर  में  इंजिन  रूम  में  आग

 10.  लाजपत  3,00,000  75,00,890  $  जद्धाजऊ  स्टाफ

 बम्बई  में  आग  दी  मृत्यु  हे

 गईं

 11.  विश्वमोहकी  9-10-8% $  1,00,000  न  ना

 कलकत्ता  में  थाप
 nnn

 / : आस्क-नक्‍नोाड-डऊईड
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 सलुगुरू  में  दूसरा  सुपर  ताप  बिजलो  कैसा

 686.  भरी  बड़ड़े  सोभानेड्रीसबारा  राव  :

 ह

 हरी  एस०  एस०  भदृटम

 बया  सिचाई  झोर  विद्यूत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  भारत  सरकार  द्वारा  इस.बात  का  संकेत  दिया  गया  था  कि  दूसरे  पिट-हैड

 सुपर  ताप  बिजली  केन्द्र  के  लिए  मनुगुरू  अधिक  उपयुक्त  स्थान  रहेगा  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  का  संकेत  दिथा  है  कि  मनुगुरू  में  दूसरा  सुपर  ताप  बिजली

 केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  चुने  गये  स्थान  पर  विचार  किया  जा  सकता

 और

 यदि  तो  मनुगुरू  में  दूसरा  पिट-हैड  सुपर  ताप  बिजली  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सिंचाई  झौर  विश्व त
 मम्त्री  बोी०  :  देश  में  वहत्‌  ताप  विद्यू,त  केन्ध्ों  के

 स्‍थान  के  लिए  स्थलों  का  पता  लगाने  के  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  स्थल  चयन  समिति

 अन्य  के  आंध्र  प्रदेश  में  दो  स्थलों  रामागुण्डम  और  मानगुरू  की  सिफारिश  की

 और  सरकार ने  ताप  विद्य्‌त  निगम  को  मानुगुरू  सुपर  ताप  विद्यूत
 परियोजना  के  लिए  ब्यवहायंता  अध्ययन  करने  को  कहा

 झासनसोल  तथा  बर्दबान  के  थीच  ई०  एस०  यू०  डिब्बे  सगांना

 “687.  भी  पूर्ण  चन्द्र  भलिक  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पूर्वी  रेलवे
 के

 आसनसोल-बर्दवान  संकशन  में  यात्रियों  की  बढ़ती  हुई

 संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आसनसोल  तथा  बर्दवान  के  बीच  ई०  एम०  यू०  डिब्बे  लगाने  की

 पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  की  मांग  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  कब  और  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में
 मब

 तक  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 :
 रेख  भम्जौ  (6)  से  आसनसोल  और  वर्दवान  के  बीच  एक  बिजली

 गाड़ी  चलोने  की  मांग  की  जांच  की  गई  परन्तु  वर्दवान-आसमनसोल  खंड  पर  प्लेटफार्मों  को  ऊंचा

 पैदल  ऊपरी  पुल  संरचनाओं  का  स्थान  बदलने  तथा  अतिरिक्त  क्रास  ओवरों  की

 व्यवस्था  करमे  के  लिए  बहुत  अधिक  निवेश  अपेक्षित  होने  के  कारण  इसे  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  ।

 इसके  अतिरिक्त  कलकत्ता  क्षेत्र  में  बिजली  गाड़ी  के  सवारी  डिब्बों  की  अत्याध्िक  कमी  के

 इसका  असनप्तोल  तक  विस्तार  करना  ब्यवहारिक  नहीं  है  ।
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 मंजूरी  की  प्रतीक्षा  में  गुजरात  को  नई  विद्युत  योजनाएं  -  गा

 दम  कि  कि 689.  थी  प्रार०  पीो०  गायकवाड़  :  क्या  सियाई  झौर  विद्यूत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  कितनी  ओर  कौन-कौन-सी  नई  विद्यत  योजनाएं
 केन्द्रीय  विद्यत  प्रधिररण  योजना  आयोग  के  पास  मंजरी  के  लिये  लंबित  पडी  है  तय  तप

 केरद्रीय  विद्यूत  योजना  आवोग  के  प!स  लंबित  पड़ी  ग्रोजनाएं  किस  वर्ष
 भेजी  गई  थी  ओर

 वे
 प्रगति  के  किस  चरण  में  हैं  तथा  मंजूरी  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  विद्युत  की  भारी  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुये
 इन्हें  शीघ्र  मंजूरी  प्रदान  करेगी  ?

 सिच्चाई  झोौर  विद्य,त  मंन्‍्त्री  बोी०  :  और  गुजरात  प्राधिकारियों
 से  प्राप्त  पांच  विद्युत  उत्पादन  स्क्रीमों  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी  आर्थिक

 स्वीकृति  दे  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  के  लिये  भेजां  गया  इस  समय  केन्द्रीय

 विद्यूत  प्राधिकरण  में  दो  स्कीमों  का  तकनीकी  आशिक  मूल्यांकन  किय्रा  जा  रहा  है  ।  इन  स्क्रीमों  का

 ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 परियोजना  के  लिए  आवश्यक  राज्य  प्राधिकारियों  के  स्पष्टीकरण  और  राज्य

 योजना  में  साधनों  की  उपलब्धता  के  पदचात्‌  मामले  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रस्ताबों  को  मंजूर  किया

 जा  सकेगा  ।

 विवरण

 निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  के  लिए  भेजी  गई  स्कोमे
 अम्प््प्पयय

 जपपयएएूहऋणएाशाज
 क्रम  स्कीम  का  नाम  केन्द्रीय  केन्द्रीय  विद्युत  वर्तमान  स्थिति

 संख्या  प्राधिकरण  प्राधिकरण  द्वारा  -

 प्राप्त  होने  की  किस  तारीख  को

 तारीख  स्वीकृत  की  गई

 2  3  4  5

 जल  विद्युत

 सरदार  सरोवर  ..  परिमोजमा  को

 वरण  की  दृष्टि  से

 स्वीकृति दी जानी बाकी है ।



 2।  1983

 िरनक-ममःक»भममनननननम  नमन  मनन  न  कक  ee  कक  1 2 3  A  4  रह  तल  कस  ईद
 2  3  4  5

 द

 2  पनाम  नहर  राज्य  योजना  में
 1983  साधनों  में  वाधाएं  ।

 ठाप  चिच ूत

 3...  कच्छ  सिस्ताँइट  6-11-198 2

 बिस्तारे  1981

 4...  गाँधी  नयर  26-3-1983  83
 विस्तार  1982

 5.  उद्माण  प्रतिस्थापन  31-12-1984

 )
 ह

 2.  कैलीय  विंधू,त  प्राधिकरण  में  स्कीमों  की  जांच  की  जा  रहो  है

 कम  स्कीम  का  नाश  केल्लीय  विद्ध ूत  वतंमास  हु

 छुंस्पा  अरध्चिक रण
 में  फ्रप्त

 होने  की  तारीख

 2  3  हे  4

 साब  विश्व,त
 ।

 सिक्‍का  विस्तार  लिंक  अभी  सुनि
 श्चत  किया  जाना  है।|

 की  दृष्टि  से  |
 स्वीकृति  होनी  |

 बिजली  बोर

 द्वारा  अनुमान  को

 मुदा  अन्वेषण

 लागत  अनुमान  हे

 बारे में प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण की 53



 30  फॉल्मुंन  1906  लिक्षित  उत्तर  ]
 न

 2
 ह

 3  4

 केन्द्रीय  विद्यूत
 करण  में  आंच  की  जा

 रही

 2...  साबरमती  प्रतिस्थापन  विभाग  से

 आधुनिकीकरण  स्कीम  तथा  जल  ओर  गुजरात
 )  वायू  प्रदूषण  केन्द्रीय

 बोर्ड  से  मंजूरी  प्राप्त

 होनी  है  ।
 अ--+_-_--+_नजज्न्न्पनिनप  पता  नापभपपपपप::िथि::प्नमभाखणणयण  ऑअवॉइिििितशतिजत-तणतकनतीे नननड

 एक्सप्रं
 सਂ

 का  अदं  बान  में  स्कना  अहाल  किया  लाता
 श  हि  करेंगे

 690.  सुधीर  राय  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बर्दवान  के  ओर  यात्री  कोलफील्ड  एक्सप्रेस  का

 बर्देवान  में  रुकना  बहाल  किए  जाने  के  लिए  आंदोलन  कर  रहे
 |

 कया  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  बर्दवान  में  कोलफील्ड  एक्सप्रेस  का  रुकना  जो  कि  रेल  प्राधिकारियों  द्वारा

 कुछ  समय  पूर्व  रह  कर  दिया  गया  बहाल  किए  जाने  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रेल  भन्‍्त्री  :  से  जी  हां  ।  कोल  फील्ड  ऐक्सप्रेस  को  वर्धवान

 में  फिर  से  ठहरने  के  लिए  विभिन्‍त  क्षेत्रों  से  अभ्यावेदन  प्राष्त  हुए  हैं  ।

 कोल  फील्ड  एक्सप्रस  को  बर्दवान  में  फिर  से  ठहराने  की  कोई  प्रस्ताव  नहीं  चूँकि

 क्षतियूति  के  रूप  में  बर्दवान  ओर  हावड़ा  के  बीच  बिना  किसी  ठहराव  के  एक  बिजली  गाड़ी  पहले
 से  ही  आरम्भ  कर  दी  गयी  जिसका  चलने  का  समय  लगभग  वही  है  जो  कोल  फील्ड  एक्सप्रेस

 का

 भारतीय  जहाजरानी  निगम  से  जहाज  किराए  पर  लेने  वाली

 कम्पनियों  से  देय  राक्षियों  को  बसूंली

 691.  क्री  राम  भगत  पासबान  :  क्‍या  नोबहुन  झौर  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नोवहन  कम्पनियों  से  एक  बड़ी  सशि  क  गी  बश्ूली  की  जानी  है  थो

 कि  भारतीय  जहाजरानी  निगम  से  जहाज  किराए  पर  लिए  जाने  के  लिए  उनकी  ओर  बकाया
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 ४.39  ततमलमिवत  तन  आन.नतत-3+3+क  नाक  यह  राशि

 ad  यदि  तो  कित-किन  कम्पनियों  से  यह  राशि  वसूल  की  जानी  है  और  यह  राशि

 किस  वर्ष  से  उनकी  ओर  बकाया

 क्‍या  उने  कम्पनियों  में  से  कोई  कम्पनी  अभी  भी  भारतीय  जहाजरानी  निमम  के

 जहाजों  का  उपयोग  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मौवहन  भौर  परिवहन  मस्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  जिपाटउरंहमान  :

 जिन  विभिन्‍न  नोवहन  कम्पनियों  ने  भारतीय  नोवहन  निवम  लिमिटेड  से  जहाज  किराए  पर
 लिये

 उनसे  लाख  रुपए  अभी  बसूल  नहीं  द्वो  पाये  हैं  ।

 ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--

 क्रम  सं  नौवहन  कम्पनी  का  नाम  बकाया  राशि  जिस  समय  से

 राशि  बकाया  है

 2  3  4

 मैससे  सलगांवकर  ब्रदर्स

 प्रा०  लि०  7.66  1980-81

 7.  मैससं  शिपिंग

 मू०  के०  1977-78

 3.  मंसर्स  शिनवा  कौन  जापान  2.86  1980-81  78,  79

 4.  मंसर्स  जापान  जापान  4.44  1980-81

 5.  मंसर्स  ओसनिकशिफहुंट्स  2.86

 6.  मै  सर्स  पी०  जे०  आकटकर  हैम्बर्ग  7.26

 4.  मंससे  निपन  शिपिंग  कं०  जापान
 4.86

 8...  मँसस  सेरीजिना
 |,  9...  3-92

 9...  मंसर्स  कोबेलर्फ़ट--एन०
 ह

 मैसर्स  मेरीटाइम  ट्रांसपोर्ट  ओबरसी ज
 ्ि

 ह
 इल्ब्यू०  जर्मनी

 मैसर्स  पुप्पुहार  शिपिंग  कारपोरेशन  47.33  1982-83

 और हा ि
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 ग्गण्ण््एण ः  ऋषि

 1
 ह

 2  3  4

 12.  मैसर्स  चायना  ट्रेटटरांस
 पोट 2.91

 2.88  1981-82

 14.  मैसस  अहजू  द०  2.88  1982-83

 15.  म॑सर्स  स्वेडल  जेरन  आफ  पेरिस  3.49  1980-81

 मैसर्स  नवद्रांस  2.66  1981-82

 17.  मैसर्स  फ्लौटा  कोलम्बिया  2.66  1980-81

 मंस्स  आई०  आर०  आई०  एस०  और

 तेहरान  3

 मैसस  सैकको  शिपिंग  जापान

 मेससं  सेन्ट्रल  गल्फ  लाइन्स  3.64

 जा  -  --  वी

 और  सिफं  मेसर्स  पुम्पुह्दार  शिपिंग  कारपोरेशन  सरकार  का  .

 एक  नामक  एक  नोवहन  कम्पनी  के  पास  भारतीय  नौवहन  निगम  के  तीन  जहाज  अर्थात्‌

 एम०  वी०  एम०  वी०  हरकिशन  ओर  एम०  वी०  हर  राय  घार्टर  पर

 सहिलाझों  को  बाहत  चालन  प्रशिक्षण  के  लिए  योजना

 692.  झौमती  साधुरी  क्या  नौबहन  झोर  परिवहन  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  महिलाओं  को  वाहन  चलन  प्रशिक्षण  के लिए एक  योजना

 प्रारम्भ  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इस  योजना  को  निजी  वाहन  मालिकों  में  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि  वे  लोग  यातायात  के  नियमों  से  भलोभाँति  परिचित  हो

 सके  ?

 नौब हन  झोर  परिवहन  राज्य  भ्त्रो  प्र्सारोी  )  :  ओर  हालांकि

 सरकार  के  पास  केवल  महिला  चालकों  के  लिए  कोई  प्रशिक्षण  स्कीम  नहीं  फिर  भी

 दिल्ली  में  पुरुष  और  महिला  प्रशिक्षुओं  को  प्रशिक्षण  देने
 के

 लिए  1984  में
 ड्राइवसं  ट्रेनिंग  स्कूल

 स्थापित  किया  गया  अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 को

 भी  ऐसी  सुविधाएं  विकसित
 करने  का

 अनुरोध  किया  गया  है  ।  शाहदरा  की  स्कीम  में  सुनियोजित  मार्गों  पर  आधुनिकतम  प्रशिक्षण
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 उपकरणों  और  जोग्य  प्रशिक्षकों  आदि  की  सहायता  से  ब्यौरेवार  प्रशिक्षण  देने  को  व्यवस्था  की  गई

 है  ।

 इस  स्कीम  में  सभो  श्रेणियों  के  वाहनों  को  शामिल  करने  के  लिए  हसके  कायंक्षेत्र  को

 विस्तृत  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  जिसमें  महिला  भ्रशिक्षुओं  के  लिए  महिला  अनुदेशकों  की

 नियुक्तियां  भी  झ्ामिल

 दिल्‍सी  में  स्थास्थ्य  जाँच  सुविधा  वाले  क्लिमिक

 693.  प्रौ०  मधु  दंडबते  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भोर  परिथार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दिल्ली  में  कितने  व्यक्तियों  ने  स्वास्थ्य  जांचਂ  क्लिनिक
 की  सुविधा  का  लास  और

 इस  प्रकार  के  क्लिनिफों  की  सेवाओं  का  यदि  कम  उपयोग  हुआ  तो  उसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 |
 क्षतो स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेशा  :  पिछले  तीन  वर्षों  में  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  स्वास्थ्य  जाँच  क्लिनिकों  की  सुविधाओं  का  लाभ  उठाने  वाले  व्यक्तियों

 की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 1.  1982  1222

 2.  1982  947

 3.  1984  1036

 4.  1985  194  (16  मार्च  1985

 इन  सेवाओं  का  कम  उपयोग  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  स्वास्थ्य  जांच  क्लिनिक  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाधियों  के  स्वास्थ्य  की  जांच  के  अतिरिक्त  समूह  के

 बारियों  की  पहली  बार  नियुक्ति  होने  पर  स्वास्थ्य  परीक्षा  भी  करते  हैं  ।

 गुजरात  में  बड़ी  झ्नोर  मध्यल  सिंथाई  पस्चिजनाएं

 694.  ओ  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  सिंचाई  श्रौर  विश्च,.त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि:ः

 क्या  गुजरात  में  बड़ी  तथा  मध्यम  ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  हैं  जो  पूरी  होने  कीः

 प्रतीक्षा  में  अधूरी  पड़ी

 सातवों  योजना  परिव्यय
 में

 इस  प्रयोजन
 के

 लिए  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित  की

 गई  ओर

 इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 सिंचाई  शोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान
 111  बुह॒द्‌  तथा  मध्यम  स्कीमें  अभी  पूरी  की  जानी  थीं  ।  ,

 ओर  चूंकि  राज्य  की  सातवीं  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  अतः

 यह  बता  पाना  कठिन  है  कि  यह  स्कीमें  कब  तक  पूरी  हो  सकेंगी  ।

 उंड़ौती  में  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाएं

 695.  श्री  सोमताथ  रथे  :  कैपा  सिंचाई  ध्रोर  विद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 ह॒

 उड़ीसा  में  निष्पादित  की  जा  रही  प्रमुख  धिचाई  १रियोजनाओं  के  नाम  तथा  उनकी

 संख्या  क्ष्या

 *  सनमें  से  कितनी  परिंयीजनाओं  के  छठी  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 उनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कया  ओर

 इन  परियोजनाओं  को  पूँरी  करने  की  दिशा  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 सिंथाई  झोर  विश्यत  मस्त्रो  थो०  :  से  उड़ीसा  में

 धीन  बृहंद्‌  सिंचाई  उनकी  अनुमानित  लागत  तथा  उन  पर  हुई  प्रगति  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए  दो  मुझ्य  परिघोजलाओं  नामशः  महानदी  डेल्टा  तथा  सालन्दी  के  छठी  योजनावधि

 के  दोरान  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 विषरण

 क्रम  सं०  करियी  जनों  का  नाम  अद्यतन  अनुमानित  3/85  तक  संभावित

 लोगंत
 व्यय  ०

 झपए

 2  3  4

 छठी  योजना  पूर्व  स्कोमें

 1...  महानदी  बिरुपा  बराज  9265.00
 |

 4917.99

 2.  अपर  इन्द्रावती  :  ु

 बांध  10035.00  2117.91

 सिंचाई  8332.68  876.15
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 1  2  3  मा

 3  रेंगाली  :  .

 बांध  3192.00  2927.53

 सिंचाई  79203.93  4358.22  58.22

 4...  महानदी  डेल्टा  7056.41  7056.44

 5.  सालन्दी  1637.91  1637.91

 6.  आनन्दपुर  1217.84  1150.33

 7.  अपर  कोलाब  :

 बांध  4194.39  2858.79

 सिंचाई  7241.60  1635.83,

 छटडो  योजना  को  नई  स्कीोमें

 1.  सोमाकोई  8239.52  116.49

 कानपुर  7721.15  51.96

 3.  लोअर  इन्द्रा  6493.72  63.12

 4.  ओंग  चरण  दो  5264.03  55.86

 5.  हीराकंड  बांध  को  अतिरिक्त  606.00  1.00
 स्पिलवे

 6.  सुवर्णरेखा  39149.00  350.45
 —_——— ्प।यय  --  कक

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खिकित्ता  को  क्रावदयकताप्ों  को  पूरा  करने  लिए
 चिकित्सा  पाठ्यक्रमों  का  पुनर्गठन  करने  का  प्रस्ताव

 696.  भी  बाला  साहिब  विखते  पाटिल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चिकित्सा  का  पाठ्यक्रम  पुनर्गठन  करने  और  यह  संभव  करने
 का  है  कि  बहुत  से  लोग  इस  शिक्षा  से  लाभान्वित  हो  सकें  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चिकित्सा

 सुविधाओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चीन  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  चिकित्सा  सेवा  संबंधी  आवश्यकताओं
 को  पाठ्यक्रम  का  पुनर्गंठत  करके  पूरा  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ओर  ऐसा  कब  किया

 जाएगा  ?
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 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेर  :  (  भारतीय  आयुविज्ञान
 जिसे  देश  में  बिकित्सा  शिक्षा  के  न्यूनतम  समान  स्तर  को  बनाए  रखने  का  दायित्व  सांविधिक  रूप

 से  सौंता  गया  समत्र  समय  पर  स्वातकपुउं-पाठ्प्क्रम  की  समीक्षा  करती  है  और  उसमें  संशोधन
 करती  है  जिससे  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलोगों  की  आवश्यक्रताओं  सहित  देश  की  आवश्यकताओं  को

 पुरा  किया  जा  सके  ।  भारत  सरकार  ने  वर्तमान  चिकित्सा  प्रणाली  को  समीक्षा  करने  और  उसमें
 आवश्यक  परिवर्तनों  फ़ी  सि  जरिश  करने  के  लिए  1981  में  एक  चिकित्सा  शिक्षा  पुनरीक्षा
 समिति  भी  गठित  की  थी  ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 सेवा  के  लिए  अतिरिक्त  लाभ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इंटनों  को  प्रशिक्षण  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सेवा
 करने  के  लिए  डाक्टरों  को  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  देने  संबंधी  सिफारिशें  की  पुनरीक्षा  समिति  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  एक  शक्तिसम्पन्न  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  जिसने  सरकार  को  अब
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  रिपोर्ट  पर  आगे  कायंवाही  की  था  रही

 भारत  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचता  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 फर्श
 ]  री

 उत्तर  प्रदेश  को  बहुप्रयोजनोय  सिचाई  परियोजनाएं

 697.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  सिच्चाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 1

 उत्तर  प्रदेश  की  कितनी  बहुप्रयोंजनीय  सिंचाई  परियोजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  केखीय

 सरकार  के  पास  लंबित  पड़ी  हैं  और  इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  कब  से  लंबित  पड़ी

 उनमें  से  कितनी  परियोजनाएं  अन्‍्तर्राज्यीय  विवादों  के  कारण  लंबित  और

 अन्तर्राज्यीय  विवादों  को  हल  करने  के  लिए  मंत्रालय  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है  ?

 लियाई  झौर  विद्युत  मंत्रो  बी०  :  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  चार

 हंशीय  सिंचाई  परियोजनाएं  केन्द्र  के अनुमोदन  हेतु  लम्बित  पड़ो  जेसाकि  नीचे  दिखाया  गया  है  ।

 इनमें  से  दो  परियोजनाएं  अन्तर्राज्यीय  मामलों  के  कारण  लबिम्त  पड़ी  हैं  ।

 प्रस्ताव  का  मास  प्ति  की  तारील

 1.  विशऊ  बांध  परियोजना  1978  ँਂ

 2.  लखवार  ब्यासी  परियोजना  1979
 |

 3.  टिहरी  बाँध  परियोजना  1980

 4.  पंचनाद  बाँध  परियोजना
 1980
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 विशऊ  बांध  परियोजना  को  हिसाचल  प्रदेश  के  क्षेत्र  मे ंजलमग्नता  के  संजंध  में  उनकी

 स्वीकृति  की  आवश्यकता  है  ।  ओखला  तक  उफ्लन्ध  ग्रधुना  के  जल  के  बंटवारे  के  सम्बंध

 में  भी  बेसिन  राज्यों  में  समकौता  होना  एक  स्बंसम्मत  हल  निकालने  के  संबंध  में  राज्यों

 की  सहायता  करता  आ  रहा  है  ।

 पंचनाद  बांध  परियोजना  यमुना  नदी  पर  उसकी  सिच्वली  पहुंचों  पर  है  ।  केन्द्र  ने  उत्तर

 प्रदेश  से  अनुरोध  किया  कि  इस  परियोजना  को  हाथ  में  लेने
 के  लिए  वह  सम्बन्धित  राज्यों  वामछः

 मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  की  सहमति  प्राप्त  कर  लें  ।

 ४

 पदोन्नति  पद्धति  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  शिक्षक  ब्रावोग  की  सिफारिश्षें

 698.  श्री  जो०जो०  स्वेल  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  ब्रताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  शिक्षक  आयोग  ने  कालेज  ओर  विश्वविद्यालयों  के  शिक्षकों  के  लिए
 पदोन्नति  की  द्वि-स्तरीय  पद्धति  की  सिफारिश  की

 (@)  कया  सरकार  ने  इस  सिफारिश  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंदी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 शिक्षा  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  राष्ट्रीय  शिक्षक  आयोग  1  से  रिपोर्ट
 की  श्रतीक्षा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पठना  जिश्वविद्ञालय  के  लिए  केस्त्रीय  दर्जा

 699.  श्री  सौ०  पी०  ठाकुर  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विदार  पटना  विश्मवियालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  काने
 का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भोजनालयों  में  परिथर्तनों  सम्बस्धी  नीति

 700.  भ्रो  झिजेस्र  बहादुर  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  रेल  स्टेशनों  पर  इस  समय  चल  रहे  भोजनालयों  की  वर्तमान  व्यवस्था  में
 परिवर्तन  करने  की  सरकार  की  कोई  मीति

 यदि  तो  कब  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  उन  स्थानों  जहाँ  ज्नतਂ  के  लिये
 व्यवस्था  संतोषजनक  नहीं  ऐसा  करने  का  विचार  है  ?

 ह

 रेल  मंत्रो  बंसी  :  से  रेलों  द्वारा  स्टेशनों  तथा  गाड़ियों  में  भोजन  की
 किस्म  और  खान-पान  सेटाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  सतत  प्रयास  किये  जा  रहे  इस
 हेग्रोज़न  के  विभित्त  स्तरों  पर  ब्रधिकारियों  और  निरीक्षकों  द्वारा  नियमित  रूप  पे  बार-बार

 बिरीक्षप्त  किया  जाता  है  ओर  दोषी  पाये  जाने  वालों  के  विदद्ध  उपयुक्त  निवारक  कार्रवाई
 की  जाती  इसके  खान-पान  स्तर  में  और  सुधार  करने  के  पायलेट  परियोजना  के
 रुप  में  नयी  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  पर  खान-पान  व्यवस्था  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  भारतीय  पर्यटन

 विकास  निगम  को  भी  पराशंदाता  का  काम  सौंपा  गया  है  जिसका  प्राप्त  अनुभव  के  आधार  पर
 अन्य  स्टेशनों  पर  विस्तार  किया  जां  सकता  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  विद्युत  उत्पादन  उपकरण  का  धायात

 701.  भ्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  लिचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्र  द्वारा  बिजली  उत्पादन  उपकरण  का  आयात  करने  के  लिये  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  से  प्राप्त  दो  प्रस्तावों  को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  शोर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  और  विद्युत  उत्पादन  उपस्कर

 के  आयात  करते  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  प्रस्तावों  पर  सरकार  सहमत  नहीं  हुई  है  क्योंकि

 उपस्‍्कर  उचित  हर्तों  पर  स्वदेश  में  ही  उपलब्ध  है  ।

 जलार-पेट-बंगलोर  रेल  लाइत  का  विद्युतोकरण

 702.  भी  बी०  एस०  कृष्ण  हम्बर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  त्वरित  यातायात  हेतु  जलार-पेट-बंगलौर  रेल

 काहन  क्रा  विश तीकरण  करते  की  सकता  जरूरत  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  सातवीं  पंच-वर्षीय  योजना  के  दौरान  जलार-पेट-बंगलौर

 लाइन  का  विज्ञ  तीकरण  करेसी
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 रेल  मंत्री  :  ओर  रेलों  ने  जोलारपेट्टै-बेंगलूर  खंड  के

 विद्यूतोकरण  का  अनुमोदन  कर  दिया  लेकिन  वास्तविक  अन्य  उच्चतर

 प्राथमिकता  वाले  खंडों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  धन  के  उपलब्धता  पर  निर्मर

 करेगा  ।  धन  की  अपर्याप्तता  के  कारण  जोलारपेट्ट-बेंगलूरु  खंड  के  विद्य  तोकरण  का  काम

 आस्थगित  है  ।

 महिलाझों  को  उच्चित  समान  दर्जा  श्ौर  श्रबसर  प्रदान  करने  के  लिए  उपाय

 703.  श्री  एस0एस)भट्ठम्‌  :  क्या  समाज  झ्ौर  महिला  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  की  गई  धोषणा  के  अनुसार  सरकार  ने  महिलाओं
 को  उचित  स्थान  दिया  जाना  सुनिश्चित  करने  हेतु  कोई  विशिष्ट  उपाय  किये  हैं  या  किये  जाने  का

 विचार  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महिलाओं  के  लिये  नौकरियों  में  कुछ  आरक्षण  करने  का  है
 और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  प्रहिलओं  के  लिये  समान  दर्जा  और  अवसर  प्रदान  किया  जाना  सुनिश्चित  और

 लागू  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  कुछ  विशिष्ट  उपाय  करने  का  है  ओर  यदि  तो  तत्सबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 समाज  धौर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  एम०  :

 हां  ।  प्रस्तावित  उपायों  में  महिलाओं  के  सभी  क्षेत्रों  में  विकास  के  कार्यक्रमों  में  लगाना  जैसे  उन्हें

 रोजगार  के  अधिक  अवसर  प्रदान  शिक्षा  और  व्यासायिक  प्रशिक्षण  आदि  में  अधिक  महत्व

 देना  शामिल  है  ।

 नहीं  ।

 संवधिन  से  महिज्नाओं  को  समान  अवसर  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है  ओर  भेदभाव

 निषेष  पुरुषों  और  महिलाओं  को  समान  कार्य  के  लिए  समान  पारिश्रमिक  देने  ओर  महिलाओं  के

 साथ  लिंग  के  आधार  पर  भेदभाव  रोकने  के  लिए  1976  में  समान  पारिश्रमिक  अधिनियम

 पारित  किया  गया  महिलाओं  को  प्रभावित  करने  वाले  कानूनों  को  सख्ती  से  लागू  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  कहा  गया  है  ।

 कलकत्ता  गोदो  में  कम्टेनर  हेंडलिग  काम्पलेक्स

 404.  शो  रेण  पद  दास  :  क्‍या  नौजथहन  झोर  परिथहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 न+

 कलकत्ता  गोदी  में  प्रस्तावित  कम्टेनर  हेंडलिग  काम्पलेक्स  की  स्थिति  क्‍या  और
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 —

 यदि  इस  संबंध  में  अब  तक  कोई  प्रगति  हुई  तो  वह  क्‍या  है  ?

 मौबहन  झौर  संत्रालय  के  राज्यसंत्री  जियाउरंहमान  :  ओर
 (W)  सरकार  ने  10.36  करोड़  रुपए  के  अनुमानित  खर्च  से  कंटेनर  हैंडलिंग  उपकरण  लगाने  के
 प्रस्ताव  को  मंजरी  दे  दी  है  ।  /

 नई  चलाई  जाने  कली  विहिए  रेल  /

 70
 5.  भरी  लक््म्ण  मलिक  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष

 के  दोरान  किस-किस  रूट  पर  कितनी  नई  रेल  भ्राड़ियां  चलाये  जाने  का  विचार
 है

 रल  संत्रो  बंसी  :  चालू  वित्त  वर्ष  अर्थात्‌  1984-85  की  शेष  अवधि  के  दोरांन
 कोई  नयी  यात्री  गाड़ी  चलाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  है  रे

 देश  में  होम्योपंधी  चिकित्सा  को  लोकप्रयि  बनाने  हेतु  कट्म  भौर  होग्योपेथो  के
 झस्पतालों  की  संस्या  श्लोर  उनके  स्थान

 706.  भी  चितामणि  जेना  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 देछा  में  इस  समय  होम्योपैथी  के  कितने  अस्पताल  कार्य  पर  रहे  हैं  और  वे  किन  स्थानों

 पर

 इस  प्रकार  प्रत्येक  अस्पताल  में  बिस्तरों  की  संख्या  कितनी

 इस  देश  में  होम्योपैथी  के  और  अधिक  अस्पताल  खोलने  की  भारी  माँग  और

 यदि  तो  देश  होम्योप॑थी  चिकित्सा  को  लोकप्रिय  बनाने  और  सातवीं  योजना  अवधि

 के  दोरान  होम्योपैथी  के और  अधिक  अस्पताल  खोलने  हेतु  सरकार  का  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  मं  श्री  योगेग्त  :  ओर  इस  मंत्रालय  में

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1  को  देश  भर  में  120  होम्योप॑थिक  अस्पताल  थे  जिसमें

 कुल  3,771  पलंग  थे  ।

 और  नए  अस्पताल  खोलने  की  मांगों  पर  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  विचार  किया

 जाता  है  क्ष्योंकि  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  अस्पताल  छोलना  मुख्यतः  राज्य  का

 विषय

 होम्योपेथिक  उपचार  के  विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केद्द्रीय  क्षेत्र  में

 लाख  रुपये  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  |

 देश  में  झायुर्व विक  कालेजों  को  संध्या  श्लोर  स्थान

 707.  ।  झमर  सिह  राठवा  :  क्ष्या  स्वास्थ्य  आर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह्‌  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  ;
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 देश  में  कितने  आयुर्वेदिक  कालेज  काम  कर  रहे  हैं  और  वे  किन-किम  स्थानों  पर

 क्‍या  ऐसा  कोई  अस्पताल  है  जो  किसी  आयुर्वेदिक  कालेज  से  संम्बद्ध  यदि

 तो  किस  स्थान  पर  और  इस  प्रकार  के  प्रत्येक  अस्पताल  में  बिस्तरों  की  सेंड्या  किसेली

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यह  चिकित्सा  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अत्यन्त  लोकप्रिय

 और

 यदि  तो  इस  चिकित्सा  को  लोकप्रिय  बनाने  और  निकट  भविष्य  में  देश  में  और

 अधिक  आयुर्वेदिक  कालेज  खोलने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेना  और  देश  में  पहली

 अप्रे  983  को  98  आयुर्वेदिक  कालेज  कार्य  कर  रहे  इन  कालेजों  तथा  इनके  साथ

 संम्बद्ध/संलर्त  अस्पतालों  का  स्थान  तथा  प्रत्येक  अस्पताल  में  पलंगों  की  संहछुवा  का  ऐक  विवरण

 संग्लन  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संछया  एल०

 यह  उपचार  पद्धति  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  में  लोकप्रिय  है  ।

 देश  में  आयुर्वेद  के विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केर्द्रीय  क्षेत्र  में

 लगभग  44.00  करोड़  रुपये  का  प्रस्ताव  किया  गया  आयुर्वेदिक  कालेजों  का  खोलना  मुख्यतः
 राज्य  का  विषय  है  और  इस  प्रकार  यह  काम  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र  के

 अन्तगंत  आता  है  ।

 नेशनल  बुक  ट्रस्ट  द्वारा  दक्षिण  भारतीब  भाषाझों  में  पुस्तकों  का  प्रकाशन

 708.  भरी  जो०  बिजयरामा  शाव  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  बुक  ट्रस्ट  का  विचार  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  पुस्थक  प्रकाशित

 करने  के  लिए  बंगलोर  में  एक  शाखा  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  मोलिक  तथा  अनुदित  कितनी  पुस्तकें  प्रस  की  कमी  भोर

 अन्य  कठिनाईयों  के  कारण  प्रकाशन  के  लिए  लम्बित  पड़ी  भोर

 नेशनल  बुक  ट्रस्ट  द्वारा  अब  तक  भाषावार  प्रकाशित  पुस्तकों  की  संद्या  कितनी



 ३30  फास्गुसे
 1906

 (  लिखित  उत्तर

 जानियययपपयययययण  ॒७"पाककम्याक  बम  बा  शा

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  ने

 इक्षिणी  क्षेत्र  के  लिए  21  1984  को  बंगलौर  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  पहले से  ही  खोल

 दिया  इस  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  इसके  प्रकाशनों  के  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  अनुवादकों  और

 भाषा  प्रंसों  के  निकट  सम्पर्क  के  माध्यम  से  शीघ्र  सम्पादन  और  मुद्रण  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 खोला  गया  यह  कार्यालय  अपने  प्रकाशनों  की  बिक्री  और  प्रोन्नति  और  परस्तक  प्रदर्शनियों

 कार्यशालाओं  के  आयोजन  तथा  क्षेत्र  में  पुस्तक  प्रोन्नति  सम्बन्धी  कार्य  कलापों  के  लिए

 भी  उत्तरदायी

 दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  15  मार्च  की  यथा  स्थिति  के  अनुसार  अनिर्णीत  पढ़े

 प्रकाशनों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 सेलगु
 8  54

 तमिल  :  33

 कन्नड़
 +  27

 मलयालम
 ४  50

 न्यास  के  वर्ष  1957  में  अस्तित्व  में  जाने  से  फरवरी  1985  तक  भाषावार  प्रकाशित

 पुस्तकों की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 अंग्रेजी
 515

 हिन्दी
 485

 असमी  पं
 144

 बंगाली
 215

 गुजराती
 175

 कल्नड़
 139

 मराठी
 184

 मलयालम
 111

 उड़िया
 164

 पंजाबो
 151

 तमिल
 146

 तेलगु
 176

 उर्दू
 231

 संस्कृत
 हु

 सिस्धी

 4
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 अनिल  लत  न  ७००००»

 कोचीन  शिपयाड  द्वारा  ध्लायल  टंकरों  का  निर्माण

 709.  प्रो०  रामकृष्ण  कया  नोघहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  कोचीन  शिपयाड़  द्वारा  शीक्र  ही  आयल  टेंकरों  का  निर्माण  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 मौबहन  झोर  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  लियाउरंहमान  और

 भारतीय  नौवहन  निगम  में  86000  डी०  डब्लू०  टी०  के  तीन  तेल  टेंकरों  का  निर्माण  करने

 के  लिए  कोचीन  शिपयाई्ड  लिमिटेड  को  आशय  पत्र  दिया  इन  टेंकरों  के  नक्शों  को  अभी  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 कोचीन  शिपयार्ड  द्वारा  विस्तार  के  लिए  भ्रस्तुत  प्रस्ताव

 710.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  कया  नौवहन  धझोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  कोचीन  शिपयाड़  के  पोत  निर्माण  और  पोतों  की  मरम्मत  आदि  में  विस्तार  के

 लिए  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 मोबहन  झोर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  :

 सरकार  द्वारा  जहाज  निर्माण  और  जहाज  मरम्मत  के  संबंध  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार

 करने  के  लिए  गठित  कार्यदल  ने  कोचीन  शिपयार्ड  लिमिटेड  से  इसके  जहाज  निर्माण/जहांज
 मरम्मत  की  क्षमता  में  विस्तार  करने  के  लिए  प्राप्त  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  ।

 चूंकि  अभी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  विषय  और  आकार  को  अंतिम  रूप  नहीं

 दिया  गया  इसलिए  सकल  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  और  ऐसी  स्कीमों  के  ब्यौरेवार  आर्थिक

 भौर  वित्तीय  तकंसंगत  मुददे  को  अ  तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  स्थिति  स्पष्ट  हो  पाएगी  ।

 बज-बज  नतामखलामसा  रेल  लाइन

 711.  भी  श्रमल  दत्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 रेल मंत्री (ओ Weft लाल) : (क) से (1) यह परियोजना बजट में हे  उप्र
 इसका  निर्माण  कार्य  कव  शुरू  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  से  यह  परियोजना  बजट  में  शामिल  है  लेकिन
 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  योजना  आयोग  द्वारा  इसकी  स्वीकृति  नहीं  दी  गयी  है  ।  स्वीकृति  मिलने
 पर  आगे  आवश्यक  कारंवाई  की  जायेगी  ।

 साहिबगंध  झौर  तारापीठ  यात्रो  रेलगाड़ो  को  सियालदाह  तक  अढ़ाना

 डा०  सरदोश  राय  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  साहिबगंज  यात्री  रेलगाड़ी  और  तारापीठ  यात्रा  रेलगाड़ी  को  हावड़ा  या

 दाह  तक  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिसके  लिए  वीरभूम  जिले  के  यात्रो  काफी  लम्बे  असे  से
 आन्दोलन  कर  रहे

 यदि  तो  कब  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  बिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  (  से  तारापीठ  पेर्सेंजर  गाड़ी  और

 सहियगंज  पंसेंजर  गाड़ी  को  हावड़ा/सियालदह  से/तक  बढ़ाने  को  व्यवहारिकता  की  जांच  की

 गयी  है  परन्तुसवारी  रेल  मार्ग  में  अतिरिक्त  लाइन  क्षमता  और

 सियालदह्‌  में  टर्मिनल  सुविधायों  जेसे  संसाधनों  क्री  कमी  के  कारण  इसे  व्यावहारिक  नहीं  पाया

 लाधद्यास्नों  के  लिए  रेलवे  रेक्स  का  भावंटन

 थी  बाज  बन  रियात  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  मानसून  के  महीनों  के  लिए  खद्यालनों  का  आरक्षित

 भण्डार  बनाने  की  दृष्टि  से  सरकार  का  विचार  पर्याप्त  संख्या  में  रेलवे  रेक्स  आबटित  करने  का

 है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार ने  इस  मामले  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 रेल मंत्री बंसो : से उत्तरी क्षेत्र से अभाव बाले जिनमें 67
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 पूर्वी

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  भी  शामिल  को  आयोजित्त  खाचान्तों  की  दुलाई  उत्तर  रेलबे  के  साथ  परामर्श

 करके  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  बनायी  गयी  मासिक  योजना  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 असम  ओर  उत्तर  पूर्वी  क्षंत्र  में  स्थित  अन्य  राज्यों  को  दुलाई  के  लिए  नियोजित  लाद्यान्नों  की

 कुल  साज्ा  1984  से  ओर  उसके  बाद  बढ़ाकर  फ्रलि  महीने  1.60  लाख  टन  के  स्तर

 तक  कर  दी  गयी  है|  1984  से  आबंटम  एक  लाख  टन  के  आस  पास  था  |  अर
 84  से  85  की  अवधि  के  रेलें  प्रायः  हर  महीने  एक  खक्ख  टम  की  दुलाई  कर  रही

 थीं  ।  रेलों  के  लिए  फरक्का  के  रास्ते  क्षमता  संबंधी  कुछ  मामूली  समस्याएं  भारतीय

 खाद्य  निगम  द्वारा  भी  बढ़े  आमान  के  टमिनलों  पर  और  अधिक  भाल  रिलीज  करने  में

 कठिनाई  महसूस  की  गयी  मानसून  से  पूर्व  भारी  स्टाक  एकत्र  करने  के  उहूं श्य  असम  ओर

 अन्य  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  को  पर्याप्त  खाद्यान्‍्नों  की  दुलाई  के  लिए  समन्वित  कदम  उठाये  गये  हैं

 और  इस  दिशा  में  किसी  प्रकार  की  गम्मीर  कठिनाई  फैदा  होने  की  संभावमा  नहीं  है  ।

 कृष्णा/गोलकुण्डा/तरसापुर  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  का  धरला  स्टेतन  पर  रोकता

 714.  श्री  गदाघर  साहा  :  क्या  रेल  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  कोई  ज्ञापन  प्र।प्त  हुआ  है  जिसमें  दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  आश्ध्र  प्रदेश  में

 गरला  में  अप  ओर  डाउन  कृष्णा/गोलकुण्डा/नरसारपुर  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों  को  रोकने  कौ  मांग

 की  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  पर  सहानुभ्ृति  पूर्ण  विचार  कर  रद्टी  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  माधव  राव  :  से  मांग  प्राप्त  हुई

 है  और  इसकी  जांच  की  गयी  है  परन्तु  गरला  स्टेशन
 से  प्राप्त  होने  वाले  लम्बी  दूरी  के  बहुत  कम

 यादायात  के  कारण  इसका  ओचित्य  नहीं  समझा  गया  है  ।

 रियायती  बर  पर  सीलनम  टिकट  के  बार  में  ध्रस्‍्थायेदन

 715.  ओऔरी  गदाधर  साहा  :  क्‍या  रेल  मंती  यह  बताने  की  कुसा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  में  और  मद्रास  के  आसपास  के  रेलवे  थिभाग  के  कार्यालयों  में  कार्यरत  और

 कार्यालयों  से  दूर  रहने  वाले  रेशवे  कर्मचारियों  का  प्रधास  मंत्री  को  संबोधित  19  1985

 का  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  मद्रास  सेन्ट्ल  से  जोनਂ  को  100  कि०  मी०  बढ़ाने
 ओर  रियायती  दर  पर  सीजन  टिकट  के  लिए  दूरी  को  150  कि०  मी०  तक  बढ़ाने  की  मांग  की

 गई  है  ;

 ग्या  यह  रियायत  आम  जनता  को  उपलब्ध
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 बन  निनीनिनि किक ईंओे
 बदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।  आम  जनता  त्रेैमासिक  सीजन  टिकटों  की  हकदार  होती
 कटों  की

 जैसे
 /  "  हट  नकि

 रियायती  सीजन  टिकटों  की  जंसे  कि  रेल  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  होती  है  है

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 म्यू  जलफाईगुडी/सिलोशुडी  मैं  कम्टेगर  डिपोਂ

 716.  श्री  श्रासन्द  पाठक  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  बंगाल  को  और  उत्तर  बंगाल  से  माल  को  लाने  ले  जाने  के  लिए
 जलपाईगुड़ी  या  सिलीगुडी  में  एक  कन्टेनर  डिपोਂ  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माघकराब  से  न्यू  जलफईगुड़ी
 अथवा  पघिलीगुड़ी  में  अन्तर्देशी  कंटेनर  डिपो  की  स्थापना  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इस
 प्रकार  के  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  लिए  उस  क्षंत्र  में  कंटेनरीकरण  के  लिए  उपलब्ध  यातायात

 की  सं  भावनओं  पर  निर्भर  करना  स्‍थान  की  उपमुक्तता  ओर  अन्य  सम्वद्ध  कारक्षों  के  बारे
 में  सम्बधिन्ट  एजेंसिप्रों  द्वारा  अध्ययन  किया  जाना

 बोलपुर  झोर  हावड़ा  के  बोच  सुपर  फास्ट  रेलगाड़ी  चलाना

 १17.  भरी  झ्रजोत  कुमार  साहा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोलपुर  और  हावड़ा  के  बीच  एक  सुपर  फास्ट  रेलगाड़ी  चलाने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  जिसंसे  कि  इस  सेक्शन  पर  यात्रियों  की  भी  इ-भाड़  कम  की  जा

 यदि  तो  उक्त  रेलगाड़ी  कब  से  चलाई  जाएगी  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  साधवराव  से  खाता-सेंचिया  खंड

 पर  लाइन  क्षमता  की  तंगी  और  कोचिंग  स्टाक  की  कमी  तथा  हावड़ा  ओर  बोलपुर  में  टर्मिनल

 हाक्क़ा  क ेबीच  कोई  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने मे  छस्ण  फिलब्राल  ओलपर  और सुविधाओं  के  अभाव  के  कास्ण  फिलहाल  ओलपुर  और  हा
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 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  बोलपुर  और  सियालदह  पहले  से  ही  4  जोड़ी  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  सहित  8  जोड़ी  गाड़ियों  से  जुड़े  हुए  हैं  जिन्हें  वतंमनान  यातायात  स्तर  के  लिए  पर्याप्त

 सम्रका  जाता

 भोपाल  को  गंत  प्रभावित  बस्तियों  में  गर्भवतो  साताह्रों  को  गर्भपात

 कराने  को  सलाह

 718.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  क्या  स्वास्थ्य  श्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोपल  में  गैस  प्रभावित  बस्तियों  में  गभंवती  माताओं  उन  पर  नशीली

 के  प्रभाव  के  कारण  संभावित  खतरे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चिकित्सीय  गर्भपात  कराने  की

 सलाह  दी  गई

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  गंस-पभावित  क्षेत्रों  में कोई  सर्वेक्षण  भी  किया  गया  है  जिससे

 यह  पता  चला  है  कि  1985  में  जन्मे  कुछ  शिक्षुओं  के  अंग  लकवाग्रस्त  उनके  पर

 के  अगूंठों  से खन  बह  रहा  उनकी  आंखों  पर  भो  प्रभाव  उनकी  आंखो  में  जमे  हुए  खून  के

 धब्बे  थे  तथा  उनमें  ऐसे  ही  अन्य  समान  दोष  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्द्र  :  सरकार  ने  भोपाल  में  गैस

 से  प्रभावित  इलाकों  की  गर्भवती  महिलाओं  को  चिकित्सा  द्वारा  गर्भ  समापन  पी०

 कराने  की  सलाह  नहीं  दी  है  ।

 (@)  ओर  एम०  आइ०  सी०  गंस  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  नबजात  शिक्षुओं  की  वद्धि  और

 विकास  के  बारे  में  भारतोय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  |  1985  से  एक

 अध्ययन  किया  गया  प्रथम  सप्ताह  में  7  से  40  दिन  की  आयु  के  लगभग  100  बच्चों  की  जाँच

 की  गई  थी  ।  इतपमें  से  अधिकांश  बच्चे  पूरी  अवधि  के  हैं  लेकिन  उनका  जन्म  के  समय  वजन  2

 किलोग्राम  के  औसत  से  कम  इनकी  माताओं  का  वजन  40  से  45  किलोग्राम  के  आसपा

 था  और  वे  सामान्यतया  कुपोषणा  से  पीड़ित  विकास  के  अनुसार  बच्चे  सामान्य  पाए

 गए  ।  तीन  नवजात  शिशुओं  में  छोटी-मोटी  जन्म  जेसे  पेरियारिकुलर  नाड्यूल
 और  हानिया  पाया  गया  ।  ये  घटनाएं  आम  लोगों  में  पाई  जाने  वाली  घटनाओं  से  अधिक

 महीं  थीं  ।
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 क्‍या  सरकार  को  न्यू  जलपाईगुड़ी  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  एक  सीधी  रेलगाड़ी  शुरू
 करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  का  उक्त  प्रस्ताव  पर  कब  तक  विचार  करने  ओर  उसे  कार्यान्वित
 करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साघथराब  :  (6)  ओर  इस  प्रस्ताव  की
 जांच  की  गयी  है  लेकिन  संसाधनों  की  कमी  ओर  मार्गवर्ती  खण्ड  पर  लाइन  क्षमता  की  तंगी  के
 कारण  इसे  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  है  ।

 गंगा  के  पानी  के  बंटवारे  के  आर  में  मारत-बंगलादेश  वार्ता

 721.  आओ  धर्मपाल  सिह  सलिक  :

 भी  सनत  कुमार
 भ्री  के०  प्रधानो  :  क्या  सिशचाई  शोर  विद्लूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलादेश  सरकार  ने  हाल  में  भारत  सरकार  से  गंगा  के  पानी  के  बंटवारे
 संबंधी  पेच्रीदा  मसले  के  बारे  में  बातचीत  करने  का  अनुरोध  किया  क्योंकि  जनवरी-मई  गंगा

 प्रवाह  समझोता  दिनांक  31  1985  को  समाप्त  हो  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिंचाई  भौर  बिश्युत  संत्री  थो०  :  तथा  भारत-बंगलादेश  समभोता

 1982  के  अनुसार  फरकका  में  गंगा  के  उपलब्ध  प्रवाह  के  बंटबारे  की  व्यवस्था  2]

 1984  को  समाप्त  हो  गई  है  ।  बंगलादेश  सरकार  ने  गंगा  के  जल  के  बंटबारे  के  मामले  पर

 विचार-विमर्श  करने  हेतु  हाल  ही  में  भारत  सरकार  से  प्तम्पर्क  किया  है  ।  1984

 भारत  तथा  बंगलादेश  के  सिंचाई  मंत्रियों  ने  फरवका  में  शुष्क  मौसम  में  गंगा  के  प्रवाह  के  दोनों

 देशों  के  बीच  बंटवारे  संबंधी  मामले  तथा  फरकक्‍का  में  शुष्क  मौसम  में  गंगा  के  प्रवाह  में  वृद्धि  करने

 के  मुद्दे  पर  विचार-विमर्श  किया  ।  इस  वार्ता  को  जारी  रखने  की  आवश्यकता  को  महसूस  करते

 हुए  उन्होंने  शीघ्र  ही  ढाका  में  मिलने  पर  सहमति  व्यक्त  की

 एजाकुलम-पझल्लप्पी  शोर  क्‍्लल्लप्पी-कायमकुलम  रंस  लाइनों  के  लिए  धनराशि

 722.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  हृपो  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  एर्णाकुलम-अल्लप्पी  और  अल्लप्पी-कायमकुलम  रेल  लाइनों  के  लिए

 अधिक  धनराशि  प्राबंटित  करने  पर  विचार  कर  रही  और
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 क्‍ल्निण -  पथियययययय  --  त्जज  ८  | अयायायययययययवथययययययययय  भजजनज

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंजो  शाथयराथ  और

 अल्लेप्पी  और  अल्लेप्पी-कायमकुलम  रेलवे  लाइन  के  लिए  1984-85  के  दौरान  3.01  करोड़

 रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गयी  थी  ।  चालू  वर्ष  के  दोरान  कोई  अतिरिक्त  घन  आवंटित  करने

 का  प्रस्ताव  नहीं  1985-86  में  इन  दो  लाइनों  के  लिए  प्रस्तावित  परिव्यय  2  करोड़

 रुपये  है  ।

 कुटटीपुरस  भौर  जि  च्र  के  धीच  बड़ी  रेल  लाइम

 723.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियम  :  कया  रल  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कुट्टीपुरम  ओर  तिचूर  के  बीच  बरास्ता  गुरूबयूर  एक  नई  बड़ी  रेल

 लाइन  के  निर्माण  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  सांचवराव  :  जी  फिलहाल

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  प्रामोण  विश्‌  तोकरण

 724.  घर्मपाल  सिंह  सलिक

 भी  झमर  सिंह  राठवा  :

 क्या  सिंचाई  झौर  विशल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  चला  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  ग्रामीण  विद्यू  तीकरण  कार्यक्रम

 निर्धारित  समय  से  बहुत  पीछे  चल  रहा

 यदि  तो  कोन-कौन  से  राज्यों  में  यह  कार्यक्रम  निघारित  समय  से  पीछे  चल

 रहा

 इसके  क्‍या  कारण  भौर

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  के  विदेषकर  आदिवासी  और  पिछड़  क्षंत्रों  में  ग्रामीण

 विद्यू तीक
 रण  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  जारी  करने  का

 विभार  हैं  भौर  यदि  तो  तस्संश्रंश्ती  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिंचाई  झोर  विद्यूत  मंत्री  बी०  :  और  यशक्षपि  छठो  योजना

 के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लक्ष्यों  कों  पहले  ही  पार  कर  लिया  गया  फिर  भी  आन्भ्न
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 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम
 बंगाल  में  श्वेटों  के  उर्जन  का  कार  क्रम  पूर्णरूप  पूरा  नहीं  हो  पाएगा  ।

 लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  कमियों  के  लिए  उत्तरदायी  कारणों  में  ये  शामिल  कुछ
 क्षेत्रों

 में  आधारभूत  सुविधायों  की  निर्माण  सामग्री  की  कम  पहाड़ी  तथा  आदिवासी
 क्षंत्रों  में  दुगंम  तराईयां  तथा  मूल्य  वृद्धि  ।

 शिछड  ताक्  असददाक्ली  क्रो  विश,तीकरण  की  गति  को  तेज  करने  दृष्टि  से
 स्‍्कोमों  को  उदार  शर्तों  और  अनुबंधनों  तथा  व्यवहायंता  के  मानदण्ड  को  कम  करके  मंजूर  किय्य
 जाता  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  नए  क्षेत्रों  के  लिए  स्कीमें  तैयार  करते
 समय  मुख्य  गांवों  के  सा्-साक्ष  हरिजन  बस्तियों  को  भी  अनियाये  रूप  से  शामिल  कियां  जाना

 चाहिए  ।

 मसमंदा  धाटी  विफास  परियोजना  को  प्रगति

 725.  भरी  दिलीप  सिंह  सूरिया  :  क्‍या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 प्रधान  मंत्री  के  फँसले  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  नर्मदा  घाटी  विकास  परियोजना  के

 अंतगेत  परियोजना-वार  अब  तक  प्रमति  हुई

 क्‍या  यह  प्रगति  फंसले  के  अनुरूप

 यदि  तो  प्रगति  की  गति  धीमी  होने  के  क्या  कारण

 क्‍या  धीमी  गति  के  कारण  सभी  की  विज्तीय  हालत  खराब  हो  गई  है

 ओर  उक्त  प्रत्येक  परियोजनाओं  की  पुनरीक्षा  करना  आवश्यक  हो  गया

 क्‍या  केम्द्रीय  सरकार  ने  कभी  हानि  का  अनूसान  लगाया

 क्‍या  सरकार  का  नमंदा  धाटी  विक्रास  परियोजना  के  कार्य  की  प्रमति  पर  नजर

 रखने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  कोई  निगरानी  अभिक्रण  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  हांह  तो  यह  कब  तक  स्थाफ्ति  कर  दिया  जाएगा  और  इसके  द्दसुप  कोत-कौत

 होंगे  ?

 सिंचाई  झौर  विद्युत  मंझी  दो०  :  से  इस  संबंध
 पें

 प्रधानमंत्री

 का  कोई  फंसला  नहीं  अतः  यह  विभिन्‍न  प्रश्न  नहीं  उठते  ।  नर्मदा  जल  विवाद

 घिकरण  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपना  निर्णय  दिया  है  जिसके  अनुसार  अन्तर्राज्यीय  सरदार

 सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर न्‍्यायाधिकरण के फैसले के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की मवधि के पूरे किये जाने आपेक्षित हैं । 48
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 रै  लगाड़ियों  का  देर  से चलना

 726.  श्रीसती  जयन्तो  पाटमायक  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रायः  देर  से  चलने  वाली  रेलगाड़ियों  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  ऐसी  गाड़ियों  के  क्या  नाम  और

 रेलगाड़ियों  का  समय  पर  चलना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  विशिष्ट  उपाय  किये

 गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधघवराव  कुछ  लंबी  दूरी  की

 एक्सप्रेस  जिनका  समय-पालन  कुछ  समय  के  लिए  संतोषजनक  नहीं  रहा  का  पता

 लगा  लिया  गया  है  ।

 उन  गाड़ियों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं  :---

 1.  15/16  मद्रास-नई  दिल्‍ली  जी०  टी०  एक्सप्र स

 2.  21/22  हैदराबाद-नयी  दिल्ली  दक्षिण  एक्सप्रंस

 3.  121/122  मद्रास-नयी  दिल्ली  तमिलनाडु  एक्सप्रेस

 [124  सिकन्दराबाद-नयी  दिल्‍ली  आंध्र  प्रदेश  एक्सप्र ंस

 5.  125/126  तिरुवनन्तप्रम-नयी  दिल्ली  केरल  एक्सप्रंस

 27/128  वेंगलूरु-तयी  दिल्ली  कर्नाटक  एक्सप्र  स

 47.  905/906  निजामुद्दीन-वेंगलूरु  एक्सप्रेस

 8.  907/908  कन्याकुमारी-जम्मूतवी  हिमसागर  एक्सप्रेस

 9.  911/912  कोच्धघिन-गो  रखपर  एक्सप्रस

 10.  145/146  अहमदाबाद-मद्रास  नवजीवन  एक्सप्रंस

 वाराणसी-मांसी  बु्देलखंड  एक्सप्रं  स

 11.  903/904  अहमदाबाद-तिरुवनन्तपुरम  एक्सप्रं  ढ़

 903/904  ह॒वड़ी-बम्वई  वी०  टी०मेल

 59/60  हवड़ा-बम्बई  वी०टी०  गीतांजाति  एक्सप्रेस

 मद्रास  हावड़ा  फोरोमंडल  एक्ष्सप्रंस

 तिरूवनन्तपुरम-गुवाहाटी,एक्सप्र

 56,  गुवाहादी-नयी  मेल



 30  फील्गुंग  1906
 लिखित  उत्तर साधा

 191/192  नयी दिलली-पटना  मगध  एक्सप्रेस

 19.  85/85  भौर  3/4  नयी  दिल्ली-बरौनी-डिब्रूगढ़  असम  मेल

 20.  101/102  नी  दिल्ली-हावड़ा  राजधानी  एक्सप्रंस

 जम्मूतवी-हावड़ा  हिमगिरि  एक्सप्रेस

 22.  173/174  नयी  दिल्लो-पुरी  एक्सप्रेस

 23.  915/916  नयी  दिल्ली-पुरी  नीलाचल  एक्सप्रेस

 34.  175/176  अमृतसर-बिलासपुर  छत्तीसगढ़  एक्सप्र स

 25.  77/78  निजामुद्दीन-पुरी  उत्कल  एक्सप्र  स

 26.  निजामुद्वीन-पुरी  कलिग  एक्सप्रेस

 27.  जम्मूतवी-पूणे  क्रेलम  एक्सप्रेस

 28.  5/6  बम्बई  वी०टी-फिरोजपुर  पंजाब  मेल

 29.  57/58  अमृतसर-दादर  एक्सप्रेस

 30.  77/78  जबलपुर-निजा  मुद्दीन  कुतुब  ए  क्सप्रं  स

 गाड़ियों  के  समय  पालन  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  जा  रहे

 ())  रेलवे  क्षेत्रीय  और  मंडल  स्तर  पर  चुनिन्दा  डाक/एक्सप्रंस  गाड़ियों  का  नियंत्रण

 गहन  कर  दिया  गया  है  ।

 (0)  गाड़ियों  की  परिहार  व  रूकोनी  के  मामलों  का  विश्लेषण  किया  जा  रहा  है  और

 रात्मक  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 (iii)  खतरे  की  जंजीर  हौज  पाइप  अलग  करने  और  शरारतपूर्ण  गति-विधियों  को

 रोंकने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  साथ  संपर्क  बनाये  रखा  जा  रहा

 प्रर्थेपन  की  रोकथाम  के  लिए  सातवों  योजना  में  निर्धारित  धनराशि

 727.  शीमतो  जयन्तो  पंटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  श्लौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  के  दौरान  अन्धेपन  की  रोकथाम  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  में  कया  प्रगति
 हुई

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  योजना  के  दोरान  अस्घेपन  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  कार्यक्रप  को
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 प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  यौजना  के  रूप  में  रंखने  को  विंशोर

 यदि  हां  तो  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  सीत्वी  पोकषना  के  दोराभ  कितनी

 राशि  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  और

 अन्धेपन  की  रोकथाम  हेतु  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेशा  :  छठी  योजगा  अवधि  के

 दौरान  राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  कांयोस्वय्न  में  हुई  ठपभेब्धियों  का  धर्प-बार  ब्यौरा

 इस  प्रकार  है  :--

 विकसित  सेवाएं  छठी  योजना  के  उपलब्धियां
 नमक  कक  कली  दल  कक  आज  जा  — ऋन्‍न्‍न्‍«

 1980-  198i-  1982-  1983-  1984-3  जोड़

 82  83  «  84  85

 2  3  20  15  7  8

 केन्द्रीय  सचल  30  500  ञू  20  —  330  80

 एकक

 2.  प्रांधमिक  स्थास्थ्य  ३00
 न

 १0  44.  330  2000

 केन्द्रों  को  सुदृढ़
 करता

 3.  जिला  अस्पतालों  50  50  66  44  44.  404

 की  सुदुढ़ी  करण

 4.  जिला  सचल  न  न  न
 10  न  30  30

 5.  मेडिकल  कालेजों  26  न  4  ह  9  60

 के  नेत्र  उपचार

 विभानों  का  दर्जा

 बढ़ाना
 !

 €,  क्षेत्रीय  --  ०  5  न  5

 को  सहायता

 | देना
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 9.  भोतियां  घिन्द के
 --  न  5.5  9.04  10.69  7.63*  32.86

 हां  ।

 सातवों  पंचर्षीय  योजना  के  लिए  आबंटम  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  महीं  लिया  गयो

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  पहले  से  स्थापित  की  गई  मौजूदा  सेवा  यूनिटों  को  जारी  रखने

 के  अलावा  नेत्र  बेंक  स्थापित  करने  का  भी  विचार  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यकरलापों  को  भी  बढ़ाबा

 देने  का  विचार  एक  से  छः  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  बच्चीं  को  विटामिन  देकर  उनमें  कुपोषण

 के  कारण  होने  वाली  दृष्टीहीनता
 की  रोकथाम  के  कार्य  को  जारी  रखा  जाएगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षंत्रों  मे ंसड़क  बनाने  को  मंज्री  के  लिए  लम्बित  पड़  प्रस्ताव

 728.  भरी  हरोश  रावत  :  क्या  नोयहन  भौर  पश्विहृ्  मंत्री  यह  क्‍ताने  की  हपा  करेंगे

 क़रिः

 उनके  मंत्रालय  में  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षत्रों  में  सड़कों  के  निर्माण  से  संबंधित

 उत्तर  प्रदेश  के  कितने  प्रस्ताव  लम्बित  पड़े  ओर

 इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  मंजूरी  दिये  जाने  की  संभावना

 नोवहन  झौर  परिवदृन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जिया  उरंहमान
 :

 ओर  भारत  सरकार  सिफ  रन्हीं  सड़कों
 के

 लिए  जिम्मेदार  जिसे  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 घोषित  किया  गंधा  उक्त  सडक  का  निर्माण  ही  तब  धह  राज्य  सरकार  के  नियंत्रण  में
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 राज्य  सड़क  होगी  ।  इसज़िए  इन  सड़कों  के  निर्षाण  के  किसी  प्रस्ताव  के  इस  मंत्रालय  में  रुके  रहने

 का  प्रश्न  नहीं
 होता  /”

 6

 खाद्य  प्रपमिअण  निवारण  ह्धिनियम  को  पुनरोक्षा

 729.  भरो  जयन्तो  पटनायक  :  कया  स्वास्थ्य  गौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  कार्यान्‍्वयन  की  पुनरीक्षा  की

 है  और  इसके  प्रभावी  कार्यान्वयन  में  कुछ  कमियों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 उन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  हां  ।

 इस  पुनरीक्षा  के  परिणामस्वरूप  जहां-जहां  बाधाओं  का  पता  चला  वे  हैं  खास

 उत्पादन  तथा  नियंत्रण  आधारम्‌त  और  अनुसंघान  तथा  विकास के  प्रयासों  में  कमी

 जन-जागृति  आदि  जेसे  अन्य  संबंधित  विषय  ।

 केन्द्रोय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  परिषद्‌  की  सिफारिशों  को  देखते  हुए  राज्य

 सरकारों  को  निम्नलिखित  सलाह  दी  गई  है  :--

 1.  वे  तकनीकी  अर्हता  प्राप्त  स्टाफ  की  नियुक्ति  करने  और  बेहतर  सुविधायों  के  लिए
 पर्याप्त  घन  की  व्यवस्था  करके  राज्य  स्तर  पर  प्रयोगशाला  तथा  प्रवर्तन  सेवाओं  को

 बढ़ाया

 2.  राज्य  सरकारों  को  चाहिए  कि  वे  श्ाद्य  सम्बन्धी  कानूनों  भोर  सफाई  के  मामलों  के

 बारे  में  खाद्यान्न  हैंडल  करने  वालों  तथा  खाद्य  उद्योगों  के लिए  अपने  मुक्यालय
 में  सलाहकारी  तथा  विस्तार  सेवाओं  की  व्यवस्था

 3.  निर्माता  यूनिटों  और  अन्य  खाद्य  प्रतिष्ठानों  में  लाइसेंसग  और  सफाई  संबंधी

 स्थितियों  की  समय-समय  पर  जांच  की  स्कूलों  और  अत्पतालों  के  आस-पास

 बेचे  जाने  वाले  खाद्य  पदार्थों  की  क्वालिटी  पर  विशेष  ध्यान  दिया

 4..  जन  प्रचार  माध्यमों  से  उपभोक्ताओं  को  शिक्षा  और  सूचना  देने  सम्बन्धी  कार्ये  को

 तेज  किया  ताकि  इस  कारें  में  उपभोक्ताओं  की  भागीदारी  बढ़  ।
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 5.  मामलों  की  जांच  करने  में  होने  वाले  विलम्ब  तो  रोका  जाए  और  राज्य  मुख्यालय
 में  कानूनी  यूनिटें  खोली

 6.  निर्माण  भण्डार  अथवा  बिक्री  के  स्थलों  पर  सफाई  रखने  के  लिए  लाइसेंसिंग  शर्तों
 को  सख्ती  से  लागू  किया

 7...  विभिन्‍न  कार्यकर्ताओं  के  लिए  नियमित  प्रशिक्षण  और  विषय  परिचायक  पाठ्यक्रमों  का
 आयोजन  किया

 8.  .  शक्षिक  कार्यक्रमों  ओर  लोगों  में  जागृति  पैदा  करने  के  लिए  इस  काम  में  लगे
 संगठनों  को  सक्तिय  बनाया  जाए  ।

 9...  क्षाद्य  अपमिश्रण  निवारण  के  मामलों  के  लिए  विशेष  स्यायालय  स्थापित  किए

 $

 10.  राज्य/जिला  स्तर  पर  सलाहकार  समितियां  गठित  की  जाए  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भी  केन्द्रीय  सरकार  ने  ध्यान  में  आई  अड़चनों  को  दूर
 करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  किए  हैं  जिनमें  एक  तरफ  राज्यों  के  साथ  तासमेल  करने  और  उन्हें
 मार्गदर्शन  प्रदान  करने  के  लिए  तथा  दूसरी  तरफ  निगरानी  और  मूल्यांकन  के  कार्य  की  मानीटरिंग

 करने  के  लिए  मुख्यालयों  में  प्रवर्तन  तंत्र  को  सुदढ़  किया  गया  है  ।  जन  जागरुकता  और

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  में  तेजी  लाने  के  लिए  उपयुक्त  व्यवस्था  की  गई

 जवाहरलाल  नेहरू  रनातकोशतर  चिकित्सा  शिक्षा  तथा  ध्नुसंधान  संस्थान  को

 साम्यता  समाप्त  करना

 १30.  श्री  के०  रामसूर्ति  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्ोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  द्वारा  दिनांक  4  1985  को  नई  दिल्ली  में  हुई

 अपनी  बैठक  में  जवाहरलाल  नेहरु  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  संस्थान  की  मान्यता

 समाप्त  करने  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  इस  प्रमुख  संस्थान  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  !

 स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल  :  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्‌

 1956  के  अधीन  भारत  में  किसी  भी  चिकित्सा  संस्था  की  बिकित्सा  अहूता  की

 मान्यता  समाप्त  करने  की  शक्ति  भारत  सरकार  के  पास  है  ।

 जी  नहीं  ।
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 राष्ट्रीय  सकुक  सुशझा  पर्िवद  को  ससाश्त  करमा

 731.  श्री  राममूति  :

 शी  के०  प्रभाग  :  न

 क्या  भोवहन  झोौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सड़क  परिषद  को  समाप्य  करने  के  क्या  कारण  जिसे  संसद  के  एक  अधिनियम

 के  अंतर्गत  स्थापित  किया  गया

 सड़ंक  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  28  फरवरी  ,  1985  की  नई  दिल्‍ली  में  समाप्त

 हुई  तीन  दिवसीय  गोष्ठी  में  क्या  सिफारिशें  की  ओर

 उन  पर  कया  कार्यवाही  करने  क्य  प्रस्ताव  है  ?

 भोवहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जिराउरंहमान  :  अभी

 तक  किसी  भी  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  की  स्थापना  नहीं  की  गई  है  इसलिए  इसे  समाप्त  करने

 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  पुलिस  प्राधिकरण  जिन्होने  इस  विचार  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  यह

 सूचना  मिली  है  कि  इसकी  सिफारिशें  मुख्यतः  आंकड़ों  का  उचित  रीति  से  संकलन  किए

 सड़क  दुर्घटनाओं  की  जांच  गाड़ियों  के  माडेल  में  शुरू  से  ही  सुरक्षा  के  उपायों  की  व्यवस्था

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद्‌  की  मोटर  यान  1939  के  प्रावधानों  का  कड़ाई

 के  साथ  लागू  करना  आदि  के  बारे  में  हैं  ।

 इस  विचार  मोलब्ठी  की  ब्थौरेकार  रिपोर्ट  की  फ्रतिझों  को  परिच्चालिस  करना  उसके

 संयोजकों  पर  निर्मेर  करता  जिससे  कि  संबंधित  प्राधिकरणों  द्वारा  उचित  कारंवाई  की  जा

 सके  ।

 भारतीय  प्रोश्योगिको  संस्थान  दिल्‍ली  के  भ्रमुसंधान  छात्रों  द्वारा  घेराव

 732.  झ्लीलती  गीता  मुखर्जी  :  कया  झिक्षर्र  मंत्री  वह  बताभे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  दिल्ली  के  अनुसंघान  छात्रों  ने  दिनांक  2  1985

 को  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  निदेशक  का  घेराव  किया

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उनकी  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  रूपया  कदम  उठाह  गए  हैं  ?

 क्षिक्षा  मंत्री  कृष्ण  खन्द्र  तथा  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली

 के  अनुसंधान
 अध्येताओं  ने  स्नातकोत्तर  डिग्री  अथवां  डिग्री  सहित  पी०  एच०  डी०  कार्यक्रमों  में

 दाखिल  किए  उन  छात्रों  को  किन्तु  जो  अक्षिल  भारतीय  परीक्षा  के  माध्यम  से  नहीं  आए  संशोधित
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 दरों  पर  छात्रवृत्ति  देने  से  इन्कार  करने  के  विरोध  में  2  1985  को  संस्थान  के  निदेशक  का
 भेराव  किया  था  ।

 भारतीय
 प्रौद्योगिकी

 संस्थानों  तथा  अन्य  संस्थानों  से  प्राप्त  पत्रों  पर  विचार  करने  के
 पश्चात्‌  भारत  सरकार  ने  उत  सनी  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  की  संशोधित  दरों  का  लाभ  देने  का  निर्णय
 किया  है  जो  इन  कार्यक्रमों  में  है  तथा  जिनके  *  ले  । |  है  है  लए  पहले  अखिल  भारतीय  परीक्षा  नि
 की  गयी  थी  !

 परित  महीं

 (  पुणारात
 को  स्लंक  कोयले  को  दुलाई  के  लिये  बंगन

 733.  कली  प्लार०  पो०  ग्रायकवाड  :  वया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1985  के  गुजरात  को  स्लेक  कोयले  की  ढुलाई  हेतु  प्रतिमास  कितते  वैगनों  का
 कोंटा  निर्धारित  लिए  गया

 क्‍या  यह  कोटा  गुजरात  में  इंट  निर्माता  यूनिटों  की आवश्यकता  पृत्ति  हेतु  अपर्याप्त  है
 क्योंकि  तीव्र  औद्योगिक  विकास  के  कारण  गुजरात  में  बड़ी  संख्या  में  रू  ट  निम  ता  यूनिटें  ग्रामीण  क्षेत्रों  के
 साथ-साथ  शहरी  क्षेत्रों  में  भी  स्थापित  हो  गई

 ः

 कया  राज्य  सरकार  ने  स्ज्ैक  कोयले  के  लिये  वंगनों  के  कोटे  के  आबंटन  में  वृद्धि  के
 लिये  अभ्यावेदन  दिया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  काय्यंवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  वर्ष  1985  के  लिए  गुजरात
 राज्य  का  स्‍लेक  कोयले  का  कोटा  260  माल  डिब्बे  प्रतिमाह  है  ।

 (a)  से  राज्य  सरकार  सकल  कोयले  के  लिए  माल  डिब्बों  के  कोटे  वृद्धि  करने

 के  लिए  अभ्यावेदत  करती  रही  सलेक  कोल  को  कुल  परिवहन  क्षमता  और  अन्य

 क्षेत्रों  राज्यों  की  जोरदार  माँगों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गुजरात  राज्य  के  लिए  वर्तमान  आवंटन  में

 वृद्धि  करना  व्यावहरिक  नहीं  पाया  इसके  1984  में  गुजरात  राज्य  के

 भोक्ताओं  द्वारा  सस्‍लैक  कोयले  के  पूरे  कोटे  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  था  ।

 प्रहमदाबाद  भोर  यम्वई  के  बीच  सुपरफास्ट  गाड़ी

 734.  धार  ०  पी०  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अहमदाबाद  ओर  बम्बई  खण्ड  के  यात्रियों  की  भारी  भीड़  से  निपटने  के  लिये  इस

 माय  पर  एक  सुपरफास्ट  गाड़ी  चलाये  जाने  का  _  गेई  विचार  और

 यदि  तत्सम्ब'धी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 लखित  उत्तर  21  1985

 रल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  ओर  सवारी

 रेल  इंजनों  ओर  मागगंत्रतीं  खंडीं  पर  लाइन  क्षमता  की  तंगी  जसे  संसाधनों  की  कर्मी  के  कारण

 अहमदाबाद  और  बम्बई  के  बोच  सुपर  फास्ट  गाड़ी  चलाने  का  फिलहाल  केई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गुजरात  में  सवारो  डिल््यों  का  निमार्ण  करने  वाले  एकक

 735.  श्री  शझार०  पी०  गायकवाड़  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  वर्ष  1981  में  रेलवे  सवारी  निर्माण  के  प्रस्तावित  यूनिट  की

 स्थापना  गुजरात  में  किये  जाने  के  लिये  अभ्यावेदन  दिया  मु

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  रेलवे  सवारी  डिब्बा  मिर्माण  करने  का  एक  नया  यूनिट  स्थापित

 करने  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  है  और  रेलवे  इंडिया  टेक्नीकल  एन्ड  इकोनामिकल  स्विसिज  लि०

 को  परिणोजना  रिपोर्ट  तंयार  करने  को  कहा  गया  है  जिसमें  स्थान  लागत  प्रावककलन  आदि

 शामिल

 क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  सूचना  उपलब्ध  कराये  जाने  पर  इंडिया  टेक्नीकल

 एण्ड  हकोनाकिमल  सविसिज  लि०ਂ  ने  पेठापुर  और  काशीपुरा  स्थानों  के  विषय  में  ब्यौरावार  सूचनायें

 एकत्र  की

 कसा  रेलवे  इंडिया  टेक्सीकल  एण्ड  हकोनामिकल  स्विसिज  लि०  ने  स्थान  सर्वेक्षण  रिपोर्ट

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  क्या  स्थापना  स्थान  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  ले  लिया  गया  ओर

 स्थानों  का  ब्योरा  क्‍या

 रख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  से  जी  हाँ  ।

 से  राइट्स  से  उनको  रिपोर्ट  में  स्थान  के  लिए  यथा  प्राप्त  प्ििफारिशों  का

 अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 गुजरात  में  सरदार  सरोवर  परियोजना  के  लिए  बिध्व  बेंक  सहायता

 736.  क्री  श्रार०  पी०  :  क्‍या  सिंचाई  झौर  विश्ञ,त  मंत्री  यह  ओर  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बेक  नमंदा  सिंचार्द  परियोजना  के  अंतर्गत  गुजरात  में  नवगांव  में  बनाये

 जाने  वाले  सरदार  सरोवर  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  स  हमत  हो  गया

 (@)  यदि  तो  ऋण  की  राशि  क्‍या  ब्याज  की  दर  कितनी  वापस  अदाबगी

 कितने  वर्षो  मैं  की जाएगी  और  अन्य  शर्तें  आदि  क्या  भौर
 हि
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 क्‍या  ऋण  का  एक  भाग  दे  दिया  गया  यदि  नहीं  तो  क्या  दिया  जाएगा  ?

 सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  से  हाल  ही  विश्व  बैंक  के
 साथ  नर्मदा  नदी  विकास  सरदार  सरोवर  बांध  तथा  विद्युत  परियोजना  के  लिए  क्रमशः
 एस०  डी०  आर०  99.7  मिलियन  (100  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  तथा  200  मिलियन
 अमरीकी  डालर  की  ऋण  सहायता  तथा  नर्मदा  नदी  विकास-अल  वितरण  तथा
 निकास  परियोजना  के  लिए  एस०  डी०  आर०  149.5  मिलियन  (150  मिलियन  अमरीकी  डालर  के

 की  ऋण  सहायता  के  संबंध  में  एक  करार  हो  गया  है  ।
 हु

 इन  दो  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  आई०  डी०  ए०  ऋणों  की  वापसी  की  अवधि  50  वर्ष  है

 तथा  10  वर्ष  की  रियायत  अवधि  इस  ऋण  पर  कोई  ब्याज  नहीं  है  परन्तु  वितरित  की  गई

 राशि  पर  0.75  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  दर  से  सेवा  प्रभार  तथा  वितरित  न  की  गई  राशि  पर  0.5

 प्रतिशत  प्रतिवर्ष  वचनबद्बता  प्रभार  है  । आई०  बी०  आर०  डी०  ऋण  की  वापप्ती  की  अवधि  5  वर्ष

 की  रियायत  अवधि  सहित  20  वर्ष  है  तथा  उस  पर  वितरित  न  की  गई  राशि  पर  0.75  प्रतिशत

 प्रतिवर्ष  के  वचनबद्धता  प्रभार  के  अतिरिक्त  षठ  मासिक  परिवर्ती  दर  से  ब्याज  समय  9.29

 देय  है  ।

 इन  परियोजनओं  के  लिए  आई०  डी०  ए०  तथा  आई०  बी०  आर०  डी०  के  साथ  करारों

 पर  अभी  हस्ताक्षर  नहीं  हुये  करारों  पर  हस्ताक्षर  हो  जाने  तथा  क्रंडिट/ऋण  के  प्रभावी  धोषित

 हो  जाने  के बाद  आई०  डी०  ए०/आई०  बी०  आर०  डी०  भारत  सरकार  को  क्रेडिट/ऋण  वितरित

 करना  शुरू  कर
 हब

 *
 हि

 लस्बी  दूरो  को  गाड़ियों  में  जिब  सं बोधन  प्रणालो  ध्ोर  स्टेशनों  के  बोच  बेतार

 सम्पक्कं  उपलब्ध  कराना

 137  श्री  जो०  विजय  रामा  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ते  प्रकोष्ठ  युक्‍्त[लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  जन  संबोधन  प्रणाली  आरम्भ  की

 थी  जिसका  उपयोग  संर्ग,म  और  समाचार  आदि  के  प्रसारण  के  लिये  किया  जाता

 यदि  तो  यह  सुविधा  कितनी  और  कोन  सी  गाड़ियों  में  उपलब्ध  कराई  गई  ओर

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इस  पर  कितना  व्यय  किया

 क्‍या  इनमें  से  कई  गाड़ियों  में  जन  संबोधन  प्रणाली  का  प्रयोग  बन्द  कर  दिया  गया

 है  और  यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  लम्बी  सभी  प्रकोंष्ठयुक्त  गाड़ियों  में  जन  संबोधन

 प्रणाली  की  सुविधा  उपंलब्ध  कराने  का  और
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 लिखित  उत्तर  21  1985
 िन्‍ननन

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  स्टेशनों  के  बीच  टेलीफोन  प्रणाली  को  बदलने/मजबत
 बनाने  के  लिए  बेहतर  सम्पर्क  सेवा  उपलब्ध  कराने  का  भी  है  ?

 84

 रेल  मंत्रालय  में  मंत्रो  माधवराव  :  जी  हाँ  ।

 (1)  नयी  दिल्‍ली  और  हवड़ा  के  बीच  राजधानी

 (2)
 नयी  दिललो  और  बम्बई  के  बीच  राजधानी

 (3)  तमिलनाडु  एक्सप्रेस

 (4)  सर्वोदय  एक्सप्रेस

 (5)  गरीब  नवाज  एक्सप्रंस

 (6)  आन्ध्न  प्रदेश  एक्सप्रेस  |

 पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  9.56  लाख  रुपये  खर्च  हुये  ।

 निम्नलिबित  गाड़ियों  में  मुहैया  की  गयी  सुविधाएं  समाप्त  कर  दी  गयी  हैं  :---

 (1)  तमिलनाडु  एक्सप्र  स

 (2)  सर्वोदय  एक्सप्रंस

 (5)  गरीब  नवाज  एब्सप्रंस  तथा

 (4)  आन्श्न  प्रवेश  एक्सप्रंस

 परिचालनिक  तथा  अनुरक्ष॑ण  की  कठिनाईयों  के  कारण  यह  सुविधा  समाप्त  की  गयी

 शर्षात  +--

 (0)  यह  प्रणाली  वातानुकूल  सवारी  डिब्बों  में  ही  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  करती

 और  ऐसे  डिथ्बों  का  एक  दूसरे  से  सटा  होना  चाहिए  ।

 (॥)  उपस्कर  और  परिचालन  तथा  अनुरक्षण  प्रयोजनों  के  लिए  कर्मचारियों  द्वारा

 घेरे  गये  स्थान  की  वजह  से  यात्रियों  के  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  स्थान  कम  रह
 जाता

 (॥॥)  इस  सुविधा  की  गम्वौर  आलोचना  सहित  जनता  की  भिन्‍म-भिन्‍न  राय  ।

 जी  नहीं  ।  केवल  राजधानी  गाड़ियों  में  ही  सुविधा  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जी  नहीं  ।



 30  फाल्मुन  1906
 लिखित  उत्तर नी  न  अं  िल्‍ीययार  तो तन  तन

 दिल्‍ली  परिवहन
 निगम  को  बसों  के  किरायों  को  पुनरीक्षा

 738.  थी
 रर्थिभक्त  फ्रसवान  :

 कया  नोबहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  के
 किरायों  में  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संधी  ब्योरा  क्‍या

 सोयहम  झोर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरहमाम  :  इस
 बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हल्दिया  श्लोर  पटना  के  बोच  बरास्ता  फरक्‍्का  जल  परिबहन  सेवा

 739.  भो  सेफूददोन  लोधरी  :

 श्री  हम्तान  भोल्लाह  :

 क्या  मौबहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हल्दिया  और  पटना  के  बीच  बरास्ता  फरबका  जल  परिवहन  सेवा  में  कितनी  प्रगति

 हुई  ६,  और

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  की  जायेगी  और  राष्ट्रीय  जल  मार्ग पर  जल  परिवहन
 सेवा  आरम्भ  हो  सकेगी  ?

 भौवहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 :

 हल्दिया
 ओर  फरक्का  के  बीच  नदी  सेवाएं  पहले  से  ही  सी०  आई०  डब्लु०  टी०  द्वारा  चलाई  जा  रही
 फरक्का  में  नेवीगेशन  लाक  के  बनकर  तंयार  नहीं  होने/नहीं  चालू  होने  के  कारण  नदी  सेवाएं
 फरकक्‍्का  से  ऊपर  को  ओर  आगे  नहीं  बढ़ाई  जा  सकी  हैं  ।

 हल्दिया  और  फरकक्‍का  के  बीच  नदी  संरक्षण  नौचालन  के  लिए  सहायक  साधनਂ

 चैनल  टमिनलों  की  संस्थापना  आदि  का  अबन्ध  करने  के  लिए  एक  स्कीम  मंजूर  की  जा

 चुकी  फरवका  और  पटना  के  बीच  उपखंड  का  विकास  करने  के  लिए  एक  ऐसी  ही  स्कीम  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  वह  मंजूर  होने  वाली  ये  दोनों  स्कोमें  वर्ष  1986-87  में

 पूरी  होने  के  लिए  निर्धारित  की  गई  फरक्का  में  नेवीगेशन  लाक  के  1985  तक  पूर्ण

 होने  की  आशा  है  उसके  कष्द  नदी  सेवाएं  फरक्का  से  ऊपर  ओर  बढ़ाई  जा
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 अिफनननन  नमन  ५*# न  अनाज  अनाज  5  बन  सके  स्‍फैकममकथ-पकभफन

 विल  रोली  में  रेल  टर्मिनल

 740,  प्रो०  सघ्‌  दण्डदते
 :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तन  +++  ०  ल+

 क्‍या  विखरोली  बम्बई  से  एक  रेल  टमिनल  को  बनाने  की  कोई  योजना

 इस  परियोजना  पर  कितने  व्यय  का  प्रस्ताव  ।

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  लिया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साथव  राव  :  और  में

 प्रस्तावित  रेल  टर्मिनल  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  एक  अनुमोदिन  कार्य  इसकी  वर्तमान  लागत

 लगमग  10  करोड़  रुपये  होगी  ।  टमिनल  स्टेशन  बनाने  के  कार्य  के  पहले  चरुणके  लिए

 1985-86  5-86  के  बजट  में  लगभग  24.38  करोड़  रुपपे  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।
 ह॒

 जी  हाँ  ।

 और  रेल  सुधार  समिति  ने  जनसंख्या  के  विक्षेपण  के  लिए  नयी  सुविधाओं  के

 विकास  की  सिफारिश  की  इन  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही

 प्रामीण  विद्यू  तोकरण

 भरी  प्रमर  सिह  राठवा  :

 झो  सोहन  लाल  पटेल  :

 क्या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3!  1984  के  अन्त  तक  श्रत्येक  राज्य  में
 कितने  गाँवों

 का  विद्युततीकरण

 किया  -

 प्रत्येक  राज्य  में  वर्ष  1984-85  के  दौरान  गांवों  के  विद्यूतीकरण  के  लिए  क्‍या
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 ः

 1984-85  के  दौरान  ग्रामीण  विद्यूतीकरण  बेः  लिए  राज्य-वार  कुल  कितनी  राशि

 निर्धारित  की  गई  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 सिंचाईझोर  विद्यू ल  मंत्री  बी०  :  से  विद्यू  तीकृत  किए  गए  कुल  गधों

 की  कुल  संख्या  तथा  लक्ष्यों  और  1984-85  के  परिव्यय  को  दर्शाने  वाल  विवरण  संलश्न  है  ।
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 विवरण

 क्रम  राज्य  का  नाम  31.3.1984  1984-85  4-85  के
 :

 1984-8  दौरान

 संख्या
 की  स्थिठि  के  दोरान  प्राम  ग्राम  दि,तीकरण  के

 अनुसार  विद्य  तीकरण  लिए  परिव्य**

 कृत  किए  गए  का  लक्ष्य

 गांवों  की

 |  संख्या
 रू०

 2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  21,661  1,190  21.00

 2  असम  9,555  3,000  5.97

 3...  बिहार  32,794  3,000  19.80

 4...  गुजरात  14,930  1,200  17;51

 5  हरियाणा  6,731  -(*)  8.40

 6...  हिमाचल  प्रदेश  13,664  538  5.79

 १::  जम्मू  कश्मीर  ६  5,529  270  5.41

 8:  वर्नाटक  21,242  1,560  20.66

 9...  केरल  1,268  2.90

 10.  -  मध्य  प्रदेश  36,777  3,010  28.90

 11...  महाराद््र  32,024  1,100
 ४

 45.06

 12.  मणिपुर  532  60  1.19

 12.  मेघालय  1,138  156  2.53

 14.  नागालैण्ड  580  33  1.34

 15...  उड़ीसा  “22,520  1,125  14.08

 16.  पंजाब  12,126
 8.10

 17...  राजस्थान  18,565  940  16.75

 18.  सिक्किम  154  52
 गण

 19...  तमिलनाडु  15,673  20  12.28



 लिखित  उत्तर  1985

 1  2  3  हे  $

 20.  त्रिपुरा  1,705  180  1.802

 21.  उत्तर  प्रदेश  58,029  3,432  38.47  '

 22...  पश्चिम  बंगाल  18,320  _  1,950  19.80

 जोड़  45,517  22,916  297.76
 “7 _  नै  नस  सनक  कार्यक्रम  ऋषਂ

 के  शत  प्रतिशत  गाँवों  का  विद्युतीरकण  पहले  ही  कर  दिया  गया  है

 परिथ्य  में  संस्थागत  विस  पोषण  शामिल  नही  है  ।

 टिप्पणी  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  अन्तगंत  विशेष  कृषि  परियोजना  कार्यक्रम  के

 लिए  92.00  करोड़  रूपए  का  एक  मुश्त  प्रावधान  भी  किया  गया  है  ।

 (2)  ग्राम  सहकारिताओं  के  अन्तर्गत  करोड़  रूपए  का  भो  प्रावधान  किया  गया  है

 तोस्ता  घराज  पर  चार  जल-विद्युत  परियोजनाध्ों  को  ₹«ापना

 743.  श्री  प्रनिल  बसु  :  वया  सिचाई  भोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  तील्‍्ता  बराज  सिचाई  एवं  बाढ़  नियंत्रण  परियोजना पर
 चार  बिद्यून  परियोजव  रं  स्थापित  करने  के  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान

 करने  का  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  योजता  आयोग  द्वारा  इसकी  शोध्र  स्वीकृति  के  लिए  कायंवाही
 करेगी  ?

 सिंचाई  झोर  विद्यत  मंत्रो  बो०  :  ओर  राज्य  प्रधिकारियों  से  प्राप्त

 तीस्ता  नहर  प्रपात  पर  आधारित  तीन  बिजली  घरों  के  निर्माण  की  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  त
 प्राधिकरण  ओर  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  स्वीकृत  कर  दी  गई  हैं  राज्य  योजना  में  शामिल  करने  हेतु

 इनकी  सिफारिश  योजना  आयोग  को  कर  दी  गई  है  ।

 हज  रेलवे  को  विश्व  बक  द्वास  ऋण

 744.  सनत्त  कुमार  क्‍या  रल  मंत्री

 यह बताने कृपा करेंगे कि : क्‍या उनका छ्यान दिनांक 5 के एक्सप्रेसਂ नई दिल्‍ली के फार नर्थिगਂ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्‍या 88
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 ड,सकससससॉ्ल्  ल््:,डसकससकसकरनणोातन--+++-  जा  डड्ं:डट:,:,स,खलअलअलन  ्टफसससनसडफस<फकलसडलइो_क्‍  न  ैफ  स  स ुसतत न्‍  रत

 ह

 रेलवे  वर्कशापों  के  आधुनिकीकरण  और  रेलवे  विद्यूतीकरण  के  लिए  विश्व  बंक  के
 ऋण  का  .  उपयोग  न  करने  के  क्या  कारण  जिसके  परिणामस्वरूप  प्रतिदिन  70,000  ढरूकएुः

 चाजंਂ  की  लेवी  लग  रही

 इस  गलती  के  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  हेतु  क्या  कारंवाई  की  मई  और

 राजकोष  को  ओर  अधिक  हानि  से  बचाने  के  लिए  इस  भामले  ते  जिस  प्रकार  भिफ्लके
 का  बिआर

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  जी  हाँ  ।

 से  :  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 से  :  रेलवे  विद्युतीकरण  और  कारखानों  के  आधुनिकीक  लिए  विद  बेंक
 ओर  भारत  सरकार  के  बीच  280.7  मिलियन  यू०  एस०  डालर  के  ऋण  के  संबंध  में

 हस्ताक्षर  हुए  थे  ।  यह  राशि  सभी  तक  वर्षो  के  दौरान  चरणबद्ध  रूप  विकाी

 जानी  थी  ।

 2.  विश्व  ढक  के  सभी  ऋणों  पर  कमरिटमेंट  चांजों  का  भुगतान  करना  एक  अन्त्विद्वित
 प्रक्रिय  है  |  निकाले  न  गये  ऋण  के  भाग  पर  देय  ऋण  राशि  का  मामूली  प्रतिशत  बनते

 लिकली  गयी  राशि  पर  जब  तक  ऋण  वापिस  नहीं  किया  जाता  है  तक  कमिटमेंट  भा्जों  की

 तुलना  में  अधिक  ऊँची  दरों  पर  ब्याज  देय  होता  रेल  विद्यु  तीकरण  और  आध्‌निकीक रण
 योजनाओं  के  लिए  इत  ऋण  की  अन्तिम  तिथि  परिचालन  है  ।  परियोजनाश्ों  पर  काम  किया

 जा  रहा  है  ।  -

 3.  इस  ऋण  को  सार्थकता  की  शर्त  के  रूप  में  परिचालन  सूचना  प्रणाली  आई०

 के  लिए  एक  सहयोगी  का  चयन  स्वीकार  किया  गया  था  ।  प०  सू०  प्र०  एक  अत्याधिक  जटिल

 परियोजना  है  जो  किसी  मागदर्शक  मिशाल  के  बिना  देश  में  अपने  किस्म  की  पहली  परियोजना

 इसी  का  रण  इस  परियोजना  के  लिए  एक  सहयोगी  के  चयन  के  संबंध  में  कार्रवाई  करने  के  लिए
 सरकार  ने  एक  उच्च  स्तरीय  मंत्रालय  समिति  को  नियुक्ति  की  थो  ओर  प्रत्येक  चरण  पर  संबंधित

 मंत्रालयों  से बार-बार  परामर्श  करना  पड़ा  इस  प्रक्रिया  प०  सू०  प्र०  के  एक  उपयुक्त  सहयोगी
 के  चयन  में  पूर्व  प्र्याशित  समय  से  कुछ  अधिक  समय  लग  गया  ।

 इस  विलम्ब  से  राजकोष  को  कोई  वित्तीय  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 4.  इस  परियोजना  पर  लगातार  निगरानी  रखी  जा  रही  ताकि  हमका  कार्यान्वयम  समय

 पर  हो  सके  ।

 गेर-सरकारी  क्षंत्र  के  निर्माताधों  हारा  माल  डिब्बों  का  निर्माण

 745.  थी  राम  भगत  पासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  गेर-सरकारो  क्षेत्र  के  निर्माताओं  को  माल  डिब्बों  के  निर्माण  हेतु
 आइडंर  दिए  हैं  जवकि  सरकारी  उपक्रम  की  क्षमता  का  सरकार  से  आर्डर  प्राप्त  न  होने  के  कारण

 कम  उपयोग  हो  रहा  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  विभिन्‍न  निर्माताओं  को  माल  डिब्बों  के  लिए  दिए  गए
 आर्डरों  का  ब्योरा  क्या  है  और  उनके  द्वारा  अलग-अलग  क्या  मुल्य  उद्धृत  किए  गए

 ह

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधाराब  सिधिस्पा  और  :  संलरत  विवरण  में

 निजी  क्षेत्र  के  साथ-साथ  सावंजनिक  क्षत्र  में  माल  डिब्बा  निर्माण  इकाइयों  को  दिये  गये  आर्डरों  का

 ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  विवरण  से  यह  पता  चलेगा  कि  1984-85  के  लिए  वाधिक  उत्पादन  लक्ष्य

 के  सन्दर्भ  में  साव॑ं  जनिक  ओर  निजी  क्षत्र  की  सभी  इकाइयों  के  पास  जो  कार्यभार  है  वह  तीन  वर्षों

 के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 1984-85  के  दोरान  चौपहियों  के  हिसाब  से  माल  डिब्बों  के  लिए  निर्धारित  कुल
 उत्पादन  ल्षक्ष्य  11,812  में  से  निजी  क्षेत्रों  ने  6280  चौपहिये  अर्थात्‌  कुल  लक्ष्य  का  52  प्रतिशत

 उत्पादन  किया  ।  हि

 जहां  तक  मालढिब्बा  निर्माताओं  द्वारा  प्रस्तावित  मूल्यों  का  संबंध  यह  उल्लेखनीय  है  कि

 .  उनसे  निबदाएं  आमंत्रित  करने  की  कोई  प्रथा  नहीं  मालडिब्बों  के  मूल्य  निर्धारण  के  लिए

 ब्यूरो  ऑफ  इ  डस्ट्रियल  का  स्ट्स  एण्ड  प्राइसिस  की  रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिशों  के  मानदण्डों

 को  ध्यान  में  रखते  जो  सरकार  द्वारा  स्वीक्षृत  मूल्य  वेगन  इंडिया  लिमिटेड  के  साथ  परस्पर

 वार्ताओं  के  माध्यम  से  तय  किये  जाते  हैं  ।
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 वर्ष में भारतोय जहालरानी निगम को घाटा .. 746. भी शिवेश बहादुर क्‍या मौजहन भ्लोर परिथहन मंत्री मह बताने की कृपा कि : 2 क्‍या भारतीय नौबहन निगम को वर्ष के दोरान 50 करोड़ रुपये का भाटा : ओर ' यदि तों उसके क्‍या कारण ॥ नौवहन झौर परिवहन संत्रालय के राज्यमंत्री लियाउरंहमान भारतीय नौवहम निगम को में रूपए का घाटा हुआ । यह मुख्यत : नौवहन उद्योग में विश्वव्यापी मंदी के कारण जिससे भाड़ा दरों में गिशावट भाई । झनु तृचित जातियों भोर प्नुतचित अनशाति:ं के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति हारा को गई सिफारिश 747. प्रो० सधु दंडवते : क्‍या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजायिं के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपने 43 वें प्रतिवेदन 3-84) में यह कहा है कि वह उसकी ।5 सिफारिशों पर सरकार हारा दिये गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं क्‍या सरकार ने इस बीच उक्त समिति की प्िफारिशों पर पुनविचार किया है;और यदि तो विशेषकर लनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आफ बाई पाउंटਂ प्रत्रिविदन का पैरा मंद्कोतर छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए प्रति|रिवार बच्चों की संख्या की स्रीमा तीत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से आंकड़ों की उपलब्लधता चयन समिति में शामिल करने बारे में सरकार का क्‍या निर्णय है ? शिक्षा मंत्री कृष्ण शन्द्र : से अनुसूबित जातियों तथा अनुसूचित जनआतियों की कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने अपनी 43 वीं रिपोर्ट 3-84) के माध्यम से सरकार को विचारार्थ सिफारिशें वापिस भेजी थी । इनमें से कुछ सिफारिशों पर समिति को सरकार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जा ति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आफ पाइन्टਂ को और कम करने के सम्बन्ध में है इस समस्या के सम्बन्ध में सरकार के पहले वाले दृष्टीकोणों को द्रोहराया,ग्रया है । अन्य सिफोरिशों पर विभिन्‍न सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से पुतरविद्यार किया जा 93



 लिखित  उत्तर  21  1985

 शंगा-भगीरणौ-हुगलो  भदो  पर  राष्ट्रीय  ललमार्ग

 148.  भरी  सूल  चस्द  डागा  :  क्या  नौवहन  धौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गंगा-भागी  रथी-हुमली  नदी  पर  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  तत्सम्बंधी  व्यय  सहित  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  फरक्‍्का  पर  पोषक  नहर  के  नोपरिवहन  सम्बन्धी  जलपाश-द्वारों  का  निर्माण  कार्य

 जुलाई  1984  तक  पूरा  हो  जाने  का  अनुमान

 यदि  तो  क्‍या  यह  परियोजना  पूरी  हो  गई  है  तथा  अब  नौपरिवहन  छुरू  हो

 चुका

 यदि  तो  विलम्द  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इसके  कब  शुरु  होने  की  आशा

 झपा  कार्य-निष्पादन  में  विलम्ब  से  अतितिक्त  धनराक्षि  खर्च  करनी

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  ऐसे  अन्य  जल  मार्गों  की  व्यवस्था  करमे  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नौवहुम  झोर  परिवहन  मंत्रालय  राज्य  संत्री  जिया  ठरंहमान  :

 भगी  रथी-हुगली  सदियों  के  हल्दिया  और  इलाहाबाद  के  बीच  के  भाग  को  राट्रीय  जल  मांगें  घोषित

 किया  गया  इस  भाग  में  नदी  सेवाओं  को  शुरू  करमे  के  लिए  इस  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  को  विकसित

 करने  की  दृष्टि  से इस  भाग  को  और  पटना-इलाहाबाद  नामक  तीन  उपखंडों

 में  विभाजित  किया  गया  ।  हल्दिया  ओर  फरवका  उपखंड  के  बीच  आधारमूत  सुविधाएं  जुटाने  के

 लिए  एक  स्कीम  लागत  189.50  लाख  रु०  मंजर  की  जा  चुको  है  |  फरक्का  और

 पटना  के  बीच  उपखंड  के  विकास  के  लिए  390  लाख  रु०  लागत  को  एक  ऐसी  ही  स्कीम  बनाई  जा

 खुकी  है  और  इस  पर  विचार  हो  रहा  जहां  तक  पटना  ओर  इलाहाबाद  के  बीच  के  उपखंड  का

 संबंध  नदी  सेवाओं  को  शुरू  करने  से  पहले  इस  उपखंड  फे  विकास  में  आड़े  आने

 वाली  कठिनाओं  का  ब्योरेवार  अध्ययन  करने  और  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिए  9  78,06

 लाख  रु०  की  लागत  की  एक  पायलट  परियोजना  भी  मंजूर  की  जा  चुकी

 से  में  मेवीगेशन  लाक  ओर  सहायक  कार्यों  के  पूर्ण  होने  की  तारीख

 समय  समय  पर  बढ़ाई  जाती  रही  1984  तक  इन  कार्यों  के  पूर्ण  होने  की

 आशा  तथापि  नवीनतम  सूचनाओं  के  कैसिअन  स्टाप  लाग्स  में  अन्तिम  रूप  से

 संशोधन  करने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  अब  नेबीगेशन  लाक  के  1985  तक  कर
 तैयार  हो  जाने  की  आशा  जिसके  बाद  पटना  और  फरकका  के  बीच  सीधा  नौचालन  सम्भव  हो

 जाएगा  ।

 फरवका  में  नेवीगेशन  लाक  की  लागत  हाल  ही  में  संशोधित  की  गई  है  और  दिसम्बर

 1985  तक  इसके  पूर्ण  होने  में  मतिरिक्त  व्यय  की  आवश्यकता  नहीं
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 और  (8)  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  1985-90  के  लिए  अन्दशीय  जल  परिवहन
 संबंधी  कार्यदल  ने  निम्मलिखित  जलमार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  रूप  में  घोषित  किये  जाने  की

 सिफारिश  की  है  :--

 (1)  ब्रह्मपुत्र  (५)  धुन्दरवन

 (ii)  गोदावरी  (५)  कृष्णा

 (1)  वेस्ट  कास्ट  बैनाल

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  बाको

 327.  झ्प  नागपुर  पेसेंजर  गाड़ी  में  लगी  प्राम  के  कारण

 749.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 थी  बाला  साहिब  बिले  पाटिल  :

 सर  थी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :
 ४

 ओर  बासुदेवप्राचाय  :
 त  किम

 आई

 श्री  के०  प्रधानी  :  ६

 थी  समत  कुमार  मण्डल  :  ह

 श्री  हम्तान  हमार)मोल्लाह
 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिनांक  23  1985  को  दक्षिण-पूर्व  रेलवे
 के  राजबन्द  गांव-डोंगरगढ़

 सैक्सन  में  327  अप  नागपुर  पेंसेंजर  गाड़ी  के  दो  डिब्बों  में  लगी  आग  के  कारणों  कौ  कोई  जांच

 कराई  गई  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कषं  हैं  ?

 रेख  मंशालय  में  राज्य  मंत्रो  माधवराब
 :

 ओर
 दक्षिण-पूर्वी  क्षेत्र

 के  संरक्षा  आयुक्‍त  द्वारा  23.2.85  को  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  दुर्ग-होंगर  खंड  पर  327  अप  नागपुर
 पेश्ेंजर  में  हुई  आग  की  दु्धंटना  की  जाँच  की  जा  रही  उन्होंने  अभी  अपनी  रिपोर्ट  को  अस्तिम

 रूप  नहीं  दिया

 क्र
 रॉ

 भध्याह्दन
 *

 ़

 ....

 मो  सथु  दंडबते  :  महोदय  आप  भी  उसी  परम्परा  का  अनुसरण  कर  सकते  हैं

 जिसका  अनुसरण  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  करते  हैं  ।  वे  हमें  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देते
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 लिखित  उत्तर  oy  1985:

 के

 हैं  और  उस  पर  अपना  निर्णय  देते  हैं  ।  आप  मुझे  आय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  दीजिए  और  उस  पर

 आप  अपना  निर्णय दे  सकते  हैं  ।  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  कहना  हैं  ।

 प्रो०  मणु  दंडदते  :  आपके  मःध्यम  से  मैं  एक  बहुत  ही  गम्भीर  वृत्तांत  इस  सदन  के

 घ्यान  में  लाना  चाहता  जिसके  लिए  मैं  पहले  ही  नोटिस  दे  चुका  हूं  से  प्रकाशित

 होने  वाले  गुजराती  समाचार  पत्रों  के  आज  के  अंक  में  एक  बहुत  ही  महृतत्वपूर्णं  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  है  कि  अहमदाबाद  के  एक  बहुत  बड़े  उद्योगपति  श्री  म॒गेश  जयकृष्ण  के  जिनके  धनिष्ठ  राजनीतिक

 सम्पक  हैं  दो  महवत्त्पूर्ण  प्रतिनिधि  के  चन्द्रकान्त  अमीन  आद्युतोष  नानावती  19  मार्च  को  सहार

 हवाई  अहूं  पर  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  पकड़ें  गए  तथा  उनमे  48  लाख  रुपये  कीमत  के

 डालर  बरामद  किए  उन्होंने  स्वीकार  किया-कि  वे  डालर  उनको  अहमदाबाद  के  उद्योगपति

 मगेश  जयक्ृष्ण  ने  हाँगकाँग  बेंक  में  जमा  करने  के  लिए-दिए  उनको  पकड़  लिया  गया  है  ।

 अहमदाबाद  के  आज  के  सभी  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  यह  एक  गम्भीर  मामला

 गुजरात  के  सांसद  यह  जानते  हैं  कि  इस  उद्योगपति  के  उच्च  राजन  तिक  सम्बन्ध  इसलिए  मैंने
 एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  और  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इस  पर  अपना ऊ
 निर्णय  दें  । के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ध्यानाकथंण  प्रस्ताव  मुझे  प्राप्त  हुआ

 भरी  जो०  जी०  स्वेल  :  पक्षपात  न  करे  ।  आप  को  प्रत्येक  को  अनुमति  देनी  चाहिए  ।

 «  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  भी  सुनुंगा  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 /.  प्रो०  भधु  वंडवले  :  क्योंकि  पक्षापात  का  आरोप  लगाया  गया  कृपया  मेरी  बात  भी  रिकार्ड

 आने  दीजिए  कि  मैंने  दो  नोटिस  दिए  हैं--एक  स्थगन  प्रस्ताव  तथा  दूसरा  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  ।

 आपको  अपना  विनिर्णय  देने  का  अधिकार

 »  उपाध्यक्ष  महोवय  :  स्थगन  प्रस्ताव  अस्वीकार  कर  दिया  थग्या  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 पर  विचार  करूंगा  ।

 '  श्री  जी०  जी०  स्वल  :  कोई  पक्षपात  नहीं  ।

 )

 संफुदीन  खोड़ा  :  आपने  अहमदाबाद  की  स्थिति  पर  मेरे  रथगन  प्रस्ताव

 को  रद्द  कर  दिया  दो  अन्य  नोटिस  भी  दिए  एक  ध्याताकर्षण  प्रस्ताव  तथा  एक

 प्रस्ताव  नियम
 193  के  अधीन  ।  दोनों

 सम्प्रदायों  के  जान  और  माल
 का  नुकसान  हो  रहा
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 मेरे  विचार  से  शायद  अधिक  महत्त्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  क्या  हम  धमंनिरपेक्षता  के  आदर्श  का  भिर्बाह
 और  उसको  सुदृढ़  कर  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ।  मैं  सटन  में  इस  पर  पूर्णकालिक  चर्चा  कराना  चाहता  हूं  ।

 बगैर  इस  बात  पर  ध्यात  दिए  कि  मन्‍्द्री  जी  आज  अपराहु  में  वक्‍तस्य  देते  हैं  अथत्रा  इस  पर

 कम  से  कमर  मियम  193  के  अधीन  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  क्‍योंकि  आपने  स्थगन  प्रस्ताव  रह  कर

 दिया  है  इस  पर  नियम  193  के  अज्लीन  पूर्ण  चर्चा  होती  चाहिए  ।

 महोदय  :  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देने  जा  रहे  कृपया  अ।प  बैठ  जाइये  ।

 प्रो०  सेफुहीन  :  मैं  बेंठ  जाऊ  गा  ।  यह  स्वभाविक  परन्तु  नियम  193  के  श्रद्नीन

 चर्चा  का  क्या  होगा  ?

 £  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  जाप  कृपया  बँठ  जाइये  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महो  दय  :  आप  सभी  बैठ

 के०  के०  तिथारी  :  मैंने  एक  मोटिस  दिया  आपने  इसे  अवश्य  देखा  होमा  ।  जिधुरा

 में  सक्तिव  टी०  एम०  वी०  गुरिल्लाओं  ने  भारत  के  एक  भूखण्ड  को  आजाद  बोधित  कर  दिया  है  ।

 राज्य  सरकार  जपने  सामान्य  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  कस  व्य  को  भी  महीं  निभा  सकी

 है  हमारे  सुरक्षा  बलों  के  बहुत  से  जवान  टी०  एम०  वी०  गुरिल्लाओं  मार  दिए  हैं  ।  आज

 अखबार  में  यह  खबर  छपी  है  कि  ''**'  सात  लौग  मारे  गए  अब  सदमे  में

 हमारे  सामने  एक  दृष्टांत  हैं--शायद  आप  गुजरात  पर  बहस  की  अनुमति  देने  जा  रहे  हैं--हम

 कार  की  कानन  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  की  असफलता  के  सम्बन्ध  में  त्रिपुरा  पर  भी  बहुस  की

 मांग  करते  हैं  ।

 >  उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  बैठ  जाइये  ।  मैं  किसी  को  भी  अ  नुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 *
 कार्यवाही  ब॒त्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 प्री ग्रु
 सभा  पटल  रखे  गये  पत्र  ट  मु  21  1985
 गा

 उ_््प्््हफपःफएईएएओयटटटडडए है  हक  भ्र०  प०  ४,

 ” |
 अरान-ईराक  युद्ध  के  विस्तार  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 .  संत्रो  माननीय  सदस्यों  को  पता  ही  है  कि  से  ईरान  इराक  में

 साढ़े  चार  वर्ष  चले  आ  रहे  युद्ध  का  पिछले  कुछ  सप्ताह  में  काफी  विस्तार  हुआ  हाल  की  स्थिति

 का  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  मोड़  यह  है  कि  दोनों  देशों  द्वारा  युढ  का  विस्तार  नागरिक  लक्ष्यों  एवं
 आवासीय  क्षेत्रों  मे ंकिया  जिसमें  राजधानियों  तथा  डाक  एवं  अन्य  नागरिक  केन्द्रभी  सम्मिलित

 जिससे  बहुत  से  नागरिकों  की  जानें  गईਂ  तथा  सम्पत्ति  विनष्ट  यह  भी  आरोप  है  कि
 यमिक  शस्त्रोंका  भी  उपयोग  हुआ  |

 भारत  के  रूप  में  और  के  चेयरमन  के  रूप  में  इन  घटनाओं  से  अत्यन्त  चिन्तित

 और  स्तब्ध  हमारे  दोनों  देशों  के  साथ  प्राचीन  काल  से  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  हैं  तथा  संघर्ष  के  शुरू  से

 ही  दोनों  देशों  से  हम  आग्रह  करते  आये  हैं  कि  युद्ध  समाप्त  कर  अपने  मतभेद  शान्तिपृर्ण  उपायों  द्वारा
 बातचीत  से  दूर  करें  ।  इस  प्रकार  की  वृहद  सैनिक  कार्यबाहियों  से केवल  उन  बाह्य  शक्तियों  को  लाभ

 पहुंचता  है  जो  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  और  स्थिरता  के  विरुद्ध  पिछले  सप्ताह  मैंने  दोनों  देशों  के

 महिम  राष्ट्रपतियों  को  व्यक्तिगत  रूप  से  पत्र  लिखकर  युद्ध  समाप्त  करने  की  दशा  में  पहले  कदम  के  रूप

 में  नागरिक  लक्ष्यों  हमले  बन्द  करने  की  अपील  की  थी  जैसा  कि  दोनों  देश  संग्रुक्त  राष्ट्र  महासंघ
 के  महासचिव  के  साथ  12  1984  को  हुए  समझौते  के  अनुसार  इंससे  सहमत  हो  गये  थे  ।

 मैंने  इसके  साथ  ही  सचिव  स्तर  के  विशेष  सन्देशवाहक  भेज  कर  इस  बात  को  आगे  तथा

 पिछले  रविवार  16  मा  को  मेरे  व्यक्तिगत  सन्देश  दोनों  राष्ट्रपतियों  को  पहुंचा  दिये  गये  ।
 मंगलवार  19  तारीख  को  ईरान  के  विशेष  जो  कि  अपने  राष्ट्रपति  से  मेरे  लिए  संदेश

 के  साथ  लम्बी  बातचीत  की  ।  राष्ट्रपति  सददाम  हुसैन  से  भी  मुझे  पन्रोत्तर  मिल  गया

 चं  कि  युद्ध  में  कोई  कमी  नहीं  आयी  अतः  मैंने  बगदाद  तथा  तेहरान  को  उच्च  स्तरीब  शिष्ट

 मंडल  भ्लेजे  ।  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  खूर्शीद  आलम  खां  कल  विदेश  सचिव  श्री  रमेश

 भण्डारी  के  साथ  गये  वे  दोनों  देशों  की  राजधानियों  में  जाकर  पूरे  की  ओर  से  चिन्ता

 व्यक्त  करेंगे  ।  वे भारत  की  ओर  से  तथा  सभी  निगुट  देशों  की  ओर  से  पहले  कदम  के  रूप  में

 नागरिक  लक्ष्यों  पर  हमले  युद्ध  बन्दियों  की  अदला-बदली  तथा  खाड़ी  में  नागरिक  पोतों  पर

 हमले  करना  तुरन्त  समाप्त  करने  का  आग्रह  करेंगे  ।

 मुझे  उम्मीद  है  कि

 ्ग्र

 खुर्शीद  आलम  खां  के  इस  अभियान  की  सफलता  की  कामना  में

 मेरा  साथ  नझपानप-पा
 गे

 12.8  म०  प०
 ८  सभा-फ्टल  पर  रख  गये  पत्र

 ]  ...
 है  े

 विश्वविद्यालय  अनुदान  झायोग  का  वर्ष  1983-84  का  बाधिक  प्रतिवेदन  एवं
 सालवोय  क्षेत्रीय  इ  जिनियरी  सोलामा  आजाद  कालेश  आफटे

 कनालोजो  तथा  कर्ताटक  क्षेत्रीय  इ  जिनियरो  कालेज  स्रथकल
 के  वर्ष  1983-84  के  वाबिक  प्रतिवेदन  और  लेखा-परीक्षा  लेखे

 सिचाई  भोर  विद्य त  मंत्री  बो०  :  में  श्री  कृष्णचन्द्र  पंत  की  ओर  से
 .

 लिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :
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 30  1906  (TF)  सभा  पट  पर  रखे  मये  पत्र

 (1)  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1956  की  धारा  18  के
 विश्वविद्यालय  अनुदान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  बाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी

 विश्वविद्यालय  अनुदान  नई  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यक रण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजो  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  क ेकारण
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 थालय  में  रखे  गये  ।  देलिए  संक्ष्या  ए०  ल०  टी०  532/85]

 (3)  मालवीय  क्षेत्रीय  इंजिनियरी  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वार्षिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरींक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  मये  ।  देखिए  संक्या  एल०  टो०  533/85]

 मौलाना  आजाद  कालेज  आफ  के  वर्ष  1983-84  3-84  सम्बन्धी
 वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा-प्रतिवेदन  ।

 (4

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०टी०  534/85]
 )

 कर्नाटक  क्षेत्रीय  इंजिनियरी  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  उन  पर

 प्रतिवेदन  ।

 —

 में  रखे  गये/दंलिए  संख्या

 हास्पिटल  सर्विसेश  कंसलटेम्सी  कार्पोरेशन  लिसिटेड

 नई  दिल्‍ली  को  वर्ण  1983-84  की  समीक्षा  सथा  बिक

 प्रतियेदन  शोर  एक  विवरण

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्माण
 सस्ती

 मतों  मोहसिना  :  मैं  अग्रलिखित  पत्र

 पर  रखती  ह

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  :--

 हास्पिटल  सविसेस  कंसलटेंसी  कार्पोरेशन  नई  के  वर्ष

 1983-84  के  कार्यक रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 संभो  परंल  पर  रंसखें  गंगे  पत्र  2  1985

 हास्पविदल  सब्सिज  कंसलटेंसी  कार्पोरेशन  नई  का  वर्ष
 1983-84  3-84  संबंधी  वाथिक  लेखाचरीक्षित  लेखे  और  उसप्त  पर

 महालेखापरीक्षक  कीटिप्पणियां  ।  राह  रा

 थालय  में  रखे  गये  ।  संख्या  एल०ठी ०  634-85] 5]  _

 (2)  केन्द्रीय  योग  तथा  प्राकृतिक  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  का  वर्ष  1983-84  संबंधी

 वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  नौ  महीनों

 की  अपेक्षित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारणों  को  बताने

 वाला  ब्रिज्चरण
 तथा  अ ग्रेजी

 UT)
 1]

 प्र  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  533/8  5]
 ०

 महापलन  न्यास  के  अस्तर्गत  भारतोय  सड़  क  लिर्भाण

 निगल  नई  दिल्‍लों  को  सं्ीक्षा  ऐवं  बाथिक  प्रतिवेदन  पाराष्टीप

 महापततन  न्यास  के  वर्ष  1983-84  के  वाथिक  धादि

 नोहबहन  धभौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंरहमान  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  महापत्तन  भ्यास  1963  की  घारा  124  की  उपधारा  (4)  के

 निम्नलिखित  अधिसूचताओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  :--

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  829  जो  29  1984  को  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  कांडला  पत्तन  कमंचारी

 तीसरा  संशोधन  1984  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  74,  जो  19  1985  को  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  अम्बई  पत्तन  न्यास  की  गोदियां

 1981  अनुमोदित  किंये  गये  हैं  ।

 हें  रखे  गये  :  देलिए  संख्या  एल०ठी०  538-85]

 (2)  कम्पनी  1956  की  घारां  619%  की  उपधारा  (1)  के

 निम्मलिखित  पत्रों  की  एक-शक  ब्रति  तथा  अ ब्रेजी  :--

 भारतीय  सड़क  निर्माण  लिगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1983-84  3-84  के  का्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  संडक  निर्माण  सिमम॑  नई  दिल्‍ली  को  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी

 वार्षिक  लेखाप्रीक्षित  लेखे  तथा  उमं॑  पर  नियंत्रक  महेलिखा-परीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।
 |

 में  रंखे  गए  देखिए  संक््यय  एल०टी०  539-84]
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 (3)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  103  की  उपधारा  (2)  के

 पाराद्वीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1983-84  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अ  ग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (4)  पाराद्वीप  पत्तन  न्यास  के  बषं॑  1983-84  संबंधी  वाधिक  प्रशासन  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 म  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एल०टी०  540-85]

 (5)  नौबहन  विकास  निधि  समिति  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेखा-वर्ष  की  समाप्ति  से  नौ  महीनों  की  अपेक्षित  अवधि

 के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारण  को  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखे  गये  ।  संख्या  एल०टी०  541-85]  5]

 (6)  नव  मगलौर  पत्तन  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वार्षिक  प्रशासन

 बैदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  ।

 थालय  में  रखो  गयो  |  देखिए  संश्या  एल  टी  542-85]

 हि्दस्तान  लेटेक्स  लिभिटेड  की  वर्ष  1983-84  की  समीक्षा  तथा  '

 बाधिक  प्रतिवेदन  तथा  पत्रों  के  विलम्ध  से  रखे  जाने  के

 सम्बन्धी  विवरण

 स्थास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  योगेला  :  मैं  अग्नलिखित  पत्र  सभा-पठल

 रखता  हू
 :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  :---

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।

 हिन्दुतान  लेटेक्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा-प्ररीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 (2)  उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विशम्ब  होने  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ब्रजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देलिए  संख्या  एस०

 छा
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 र्यहपावेकेश

 हा
 राज्य  संदेश

 12.09  भ०  प०

 ]  ..

 सहासचिय  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेश  की  सूचना  सभा  को
 देनी  है  :

 सभा  के  सक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  क ेनियम  111  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  18  1985  को  हुई  अपनी  बँठक  में  पारित  भोपाल  गैस

 लीक  विभीषिका  1985  की  एक  प्रति  संखग्त  करने  का  निदेश

 हुआ  है  ।”

 भोपाल  गेस  विभोषिका  विधेयक

 राज्य  सभा  हारा  यवापारित
 गा

 ...
 ँ

 महासचिथ  :  मैं  भोपाल  गेस  विभीषिका  विधेयक  1985,  राज्य  सभा

 द्वारा  पारित  रूप  में  सभा-पटल  पर  रखता

 '

 जो०  एम०  बनातवाला  :  जब  आपने  कुछ  सदस्यों  की  बात  सुनी  तो

 अन्यों  के  प्रति  भेदभाव  क्‍यों  बर  ता  जाये  ।  यह  व्यवहार  भेदभावपूर्ण  आपको  अन्य  सदस्यों  को  भी

 अपनी  बात  कहने  देना  चाहिए  ।

 «  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जायें  ।  श्री  शिवराज  पाटिल  को  अपना  वक्तव्य  देने  दें  ।

 .  श्री  जी०  एम०  बनात  वाला  :  यह  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार  उचित  नहीं

 .  औ०  म्रधु  दण्दबले  :  आपने  हममें  से  कुछ  को  अपना  बक्‍तब्य  देने  का  अवप्तर

 दिया  है  ।  आप  अन्य  को  भी  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दैते  ?

 ढ

 ह  /

 ,  महोदय  :  कृपया  बैठ  जायें  ।
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 ल्‍  भी
 ज्री०जो०

 स्वैल  :  यदि  आप  मुझे  अनुमति  नहीं  देंगे  तो  मैं  नहीं  बेठ  गा  ।

 a  अपाध्यक्ष  भहोब्षय  :  मैं  आपकी  बात  सुनू  गा  ।

 ग्रो०  के०के०  तिवारी  :  मुझे  अपनी  बांत  कहने  दें  ।

 महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  जाये  ।

 भो  जो०
 9  बमात  वाला  :  कल  मन्त्री  महोदय  ने  अहमदाबाद  की  स्थिति  पर  वक्‍तथ्य  देने

 का  वचन  दिया  था  ।  वक्तव्य  अभी  तक  नहीं  वक्तव्य  देने  में  बिलम्ब  क्यों  किया  जा  रहा
 वक्तव्य  तुरन्त  दिया  जाना  चांहिए  तथा  उस  पर  चर्चा  आज  ही  की  जानी  चाहिए...ताकि  चर्चा

 ज्ञान-वर्धक  एवं  फल  दायक  हो  ।  वक्तव्य  को  न  रखे  जाने  के  कारण  नहीं  बताये  गये

 वक्तव्य  की  कब  तक  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?  इसे  दिन  में  दिया  जाना  चाहिए  तथा  दिन  में

 चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 महोदय  :  कल  इस  पर  चर्चा  हुई  उसके  बाद  प्रधान  मंत्री  ने  सूचित  किया

 कि  गृह  मंत्री  अहमदाबाद  गये  हैं  तथा  वापस  आने  के  बाद  वक्तव्य  वह  अभी  वापस  नहीं
 जाये  ।

 श्री  जो  ०एम०  श्षनाताला  :,  वह  वापस  आ  गये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  हसका  पता  कृपया  बंठ  जायें  ।

 भी  जी०  एम०  बनातवाला  :  कब  पता  लगायेंगे  ?  इस  मामले  का  सम्बन्ध  जनता  के  जान

 और  माल  से

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  श्री  आपको  क्‍या  कहना

 श्री०  के०  के०  लिवारी  :  आपने  मेरी  पूरी  बात  सुनी  नहीं  मुझे  अपनी  पूरो  बात  कहने

 ,  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  सभी  इस  तरह  खड़े  हो  जायेंगे  तो  मैं  आपकी  बात  कैसे

 सुनु  भरी  स्वेल  आपने  क्‍या  कहना  है  ।

 >>  श्री  जो०  जो०  स्थैल  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  की  सुरक्षा  को  इस  सभा  में  गौण  स्थान

 मिल  रहा  पिछले  दो  तीन  सप्ताह  से  देश  की  सीमाओं  पर  तथा  उनके  निकट  होने  वाली

 नाओं  पर  ध्यानाक्ंण  प्रस्तावों  की  सूचनाएं  दे  रहा  हूं  जिन्हें  आपने  स्वीकाः  नहीं  किया  ।  आपको

 पता  है  कि  दिसम्बर  के  महीने  में  मणीपुर  के  मुख्य  मन्‍्त्री  बाल-बाल  बचे  तथा  उनकी  सुरक्षा  सेना  के

 चार  मारे  गये  ।  इसके  एक  मह्दीना  बाद  विद्रोही  नागाओं  ने  हमारी  सुरक्षा  सेनाओं  के  14
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 जवातों  की  हृत्मा  कर  दी  ।  जहां  पर  सरकार  मिजो  राष्ट्रीय  फ्रन्‍्ट  से  बातचीत  कर  रही  दो

 सप्ताह  पूर्व  मिजो  विद्रोहियों  द्वारा  मणिपुर  के  पुलिस  कैम्प  पर  हमला  किया  गया  तथा  भारी  मात्रा  में

 विस्फोटकों  को  ले  भागे--मुझे  बताया  गया  है  कि  बारूद  तथा  17  :00  बारूद  की  छड़े  ठीक  मणिपुर

 राइफलस  से  लूट  लीं  गई  तथा  मिजोरम  से  एजवाल  जाते  हुए  एक  ट्रक  सेना  द्वारा  रोक  लिया  गय

 बताया  गया  कि  उसमें  पूरे  एजवाल  को  ध्वस्त  करने  के  लिए  विस्फोटक  पदार्थ  पर्याप्त  थे  ।  उपाध्यक्ष

 महोदय  आप  जानते  हैं  कि  मणिपुर  में  एजवाल  की  स्थिति  कितनी  महत्वपूर्ण  सेना  द्वारा  एक  ट्र्क

 पकड़ा  गया  जोकि  विस्फोटकों  से  पूरी  तरह  भरा  हुआ  था  तथा  बताया  गया  कि  ये  विस्फोटक

 पदार्थ  राजस्थान  से  लाये  गये  थे  ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  चीजें  हो  रही  क्या  इनसे  सरकार  अवगत  है  तथा

 क्या  साननीय  युह  मंत्री  जी  इस  विषय  पर  वक्तव्य  देने  सामने  आयेंगे  ?

 _  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आपने  इसकी  सूचना  दो

 .  श्री  जी०श्रो०  स्वेल  :  मैंने  सभी  सूचनाए  दे  दी  कृपपा  उन  सभी  सूचनाओं  को  पढ़

 स्जिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  गौर  करू  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )

 वह  श्री  स्वैल  द्वारा  कही  गई थ्रो  के०के०  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  जोक

 बात  से  ही  सम्बन्धित  थी  ।
 भ्ज्प  4  हर

 _  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आपने  इसके  बारे  में  सूचना  दे  दी  है  ? रू

 |  प्रो  के०कै०  मैंने  सूचना  दे  दी  ।  त्रिपुरा  का  एक  हिस्सा  भारत  से  आजाद

 घोषित  किया  जा  चुका  है  तथा  यह  टी०  एन०  वी०  गोरिल्लाओं  द्वारा  किया  गया  राज्य

 सरकार'*******ਂ

 ..._  उपाध्यक्ष  बहोदय  :  यदि  आपने  इसकी  सूचना  दे  दी  है  तो  मैं  इस  पर  गौर  करू  अब

 श्रीं  शिवराज  पाटिल  वक्तव्य  देंगे  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  बहुत  महत्वपूर्ण  वक्‍तव्य  दे  रहें  कृपया  ध्यान  से  सुनिए  ।

 »  करी  अजय  मैं  त्रिपुरा  से  कृपया  मुझे  बोलने  की

 ब्रबुमति
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 महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  इसके  लिए  समय  समाप्त  हो  गया  मैंने  पहले
 ही  कई  सदस्यों  को  सुन  लिया  अब  मैंने  श्री  शिवराज  पाटिल  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  बुलाया

 है  ।

 )

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  प्रन्तरिक्ष  श्लौर

 इलेक्ट्रानिक्स  विभागों  में  राज्य  ससत्री  शिवराज  थो०  :  इलेक्ट्रानिकी  से

 सम्बन्धित  नीतिपर  एकीकृत  उपायों  पर  वक्‍तब्य  थोड़ा  लम्बा  में  विनयपूवंक  सदन  की  स्वीकृति

 मांगता  हूं  तथा  आशा  करता  हूं  ।  कि  मुझे  पूरा  वक्तव्य  पढ़ने  दिया  जाएगा  ।

 माननीय  सदस्य  इस  बात  से  अवगत  होंगे  कि  हमारी  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था  के  विभिनन  क्षेत्रों

 में  उत्पादकता  और  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिए  इलेक्ट्रानिकी  की  कितनी  लाभदायक

 भूमिका  इलेक्ट्रानिकी  द्वारा  हमारी  कई  परियोजनाओं  और  पू  जीनिवेश  के  कई  मामलों

 में  प्‌ू  जी-निर्माण  अनुपात  को  बढ़ाने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  किया  जा  सकता

 मधु  दंडबते  :  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  ये  वक्तव्य  दे  रहे

 पृष्ठ  का  वक्तव्य  है  ।  यह  सदन  के  सभा-पटल  पर  रख  दिया  यह  10  पृष्ठ  का  वक्तव्य

 श्री  इस्त्रजीत्‌  गुप्ता
 /  :

 देखिए  इतने  लम्बे  वक्तव्य  को  सुनकर  हम  समझ  नहीं

 महोदय  :  मैं  इस  तरह  से  इसे  रोक  नहीं  सकता  ।  वे  वक्तव्य  पढ़  रहे  हैं  ।
 |

 )

 »  हपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  यह  सदन  के  सभा-पटल  पर  रखा  जाए तो  मैं

 मन्त्री  जी  से  प्राथंना  कर ूगा  ।  क्या  आप  हसे  सदन  के  सभा-पटल  पर  रखवाना  चाहते  हैं  ?

 «श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  आरम्भ  में  ही  मैंने  पूरा  वक्तव्य  पढ़ने  की  अनुमति  मांगी

 ,  उपाध्यक्ष  महोदय  :  पर  अब  वे  केवल  यही  करने  को  कह  रहे  मैं  आपकी  राय  चाहताहूं

 हि
 ve

 एम  9“  जी  ०  रंगा  यह  नीति  से  संबंधित  विषय  हमारी  वक्तव्य  सुनने  में

 दिलचस्पी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इसे  आप  सदन  के  सभा-पटल  पर  रखना  चाहते  हैं  ?

 भी  शिवराज  वी०  पाठिल  :  मुझे  पढ़ने  की  अनुमति  दी

 105



 इलैक्ट्रानिक्स  सम्बन्धी  समेकित  नीति  उपायों  के  बारे  में  वक्तव्य  21  1985
 नीभाी-ाताा ज+७+न्‍ज््नप"”ण”तयणते  ब  हा  एक  ।

 झी  इख्द्रजोत  गुप्ता  /  हमें  इसे  समझने  के  लिए  समय  चाहिए  ।  दस  हजार  रुपए  या  लगभग

 इतनी  ही  केवल  वक्तव्य  पढ़ने  से  ही  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  इस  पर  चर्चा  होनी

 चाहिए  ।

 )

 «  प्रो०  एन०  जो०  क्‍या  वे  बहुत  उत्सुक  हैं  कि  सदन  का  समय  बचाया  जाए  ?  यह

 नीति  सम्बन्धित  मामला  है  तथा  हम  चाहते  है  कि  मन्त्री  महोदय  द्वारा  पूरा  वक्तव्य  पढ़ा  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  वक्तव्य  पढ़  रहे  हैं  ।  कृपया  बेठ  ।

 श्लो०  भधु  बंडवते  :  सदस्यों  को  प्रतियां  दें  दी  जाए  ।

 इलेक्टानिक्स  सम्बन्धी  समेकित  नोति  उपायों
 4:

 /

 ...
 के  बारे  में

 बजुतव्य
 ५.  स०्प०

 /

 हु

 बिशान  ओझोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्रतरिक्ष  और

 इलैक्ट्रानिक्स  विभागों  सें  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  माननीय  सदस्य  अबगत  होंगे
 कि  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उत्पादकता  और  कार्यक्रुशलता  में  सुधार  लाने  के

 लिए  इलेक्ट्रानिकी  की  कितनी  लाभदायक  भूमिका  इलेबद्रानिकी  हमारी  कई  परियोज
 नाओं  गौर  प्‌  जीनिवेश  के  कई  मामलों  के  पू  जी-निर्माण  अनुपात  को  सुधारने  में  महत्वपूर्ण  योगदान
 दे  सकती  यह  आवश्यक  है  कि  हम  इस  अवसर  का  उपयोग  इस  प्रौद्योगिकी  के  माध्यम  से
 अर्थव्यवस्था  को  और  अधिक  गतिशील  बनाने  में  दिन  प्रतिदिन  इलेक्ट्रानिकी  के  साफ्टवेयर  की
 मात्रा  बढ़ती  जाती

 है  और  भारत  इसका  लाभ  उठाने  की  सर्वाधिक  अनुकूल  परिस्थिति  में

 इन  सभी  कारणों  को  मद्देनजर  रखते  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  इलेक्ट्रानिक
 उपस्करों  के  प्रयोग  में  अब  तेजी  लाना  जरूरी  जैसे  कि  संचार  जिनमें  जन-संचार
 उपस्कर  शामिल  कम्प्यूटरीकृत  नियंत्रण  आंकड़ा  संचार  तथा  आंकड़ा  संसाधन

 उपस्कर । हमारे जैसा विशाल देश ऐसे उपस्करों के आयात का भार नहीं बर्दास्त कर अतः वर्ष
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 तब  िी  विन  जे  व

 1989-90  के  लिए  10,000  करोड़  रुपए  मूल्य  के  स्थानीय  उत्पादों  का  लक्ष्य  रखने  का  प्रस्ताव
 इसे  हासिल  करने  के  लिए  नीति  संबंधी  कई  एकीकृत  उपाय  करने  का  प्रस्ताव

 1.  ह्रोद्योगिक  लाइसेंसों  को  व्यापक  बनाना  :

 अब  से  पू  जीनिवेश  का  अधिकतम  उपयोग  करने  की  दृष्टि  से  निम्नलिखित  वस्तुओं  के
 निर्माण  के  लिए  एक  ही  व्यापक  लाइसेंस  जारी  किया  जिसे  लाइसेंस  कहा
 जाएगा  :--

 (i)  मनोरंजन  जिसमें  रेडियो  टेप

 फायर  ),  रिकार्ड  रिकार्ड  श्याम  एवं  श्वेत  तथा  रंगीन

 दूरदर्शन  बन्द  परिपथ  दूरदर्शन  प्रणाली  शामिल  किन्तु

 लघु  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  वस्तुए  शामिल  नहीं

 व

 (४)  इलेक्ट्रानिक  खिलौने  जिनमें  रेडियो  नियंत्रिक  तथा  खेल  शामिल

 (iii)  कम्प्यूटरों  के  उपान्त-उपस्कर

 (६)  इलेक्ट्रानिक  परीक्षण  तथा  परिमापन  किन्तु  इनमें  लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेलिए

 आरक्षित  ऐसे  उपकरण  शामिल  नहीं  तथा

 (v)  पृथक्‌  सेमीकंडक्टर  युक्तियाँ  ।

 2.  बो०  सी०  आर०  वो०  सी०  पी०  तथा  सूक्मतरंग  चूल्हों  से  संबंधित  नीति  :

 लगभग  अ तर्राष्ट्रीय  मूल्य  पर  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  के  निर्माण  की  नीति  को  ध्यान  में  रखते
 हो  ०  न  4 =  ०५

 क्ष्  नजर  >  चअु
 सरकार  वीडियो  कंसेट  रिकार्ड  रों/वीडियो  कैसेट  प्लेयरों  तथा  सूक्ष्मतरंग  चूल्हो  के  विनिर्माण  के

 लिए  निम्नलिखित  आधार  पर  एक  औद्योगिक  तथा  लाइसेंसिंग  नीति  तैयार  कर  रही  है  :--

 वी०  सी०  झार०/वी०  सी०  पी०  :

 वी०सी  ०आर०/वी  ०सी  ०पी  ०  के
 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  अथवा  इसके  द्वारा  नामित  अभिकरण  हे

 शगिकी  शामिल
 लिए  प्रौद्योगिकी  की  खरीद  जिसमें  डेक  मैकेनिज्म  के  विनिर्माण  की  प्रोद्योगिका  शा

 होगी  ।  डेक  मैकेनिज्म  का  जिसमें  हैड/ड्रम  का  संयोजन  शामिल  किसी  स
 वंजनिक

 द  में  नामित  इसके
 के  उपक्रम  द्वारा  तैयार  किया  जिसे  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ब

 न
 अतिरिक्त  डेक  मैकेनिज्म  के  विनिर्माण  के  लिए  निजी  क्षेत्र  में  एक  अन्य  यूनिट  को  अ  नुमोदित  किया

 जा  चुका

 बढ़ाता  चाहती  उनसे
 के  साथ  विचार जो  वर्तमान  लाइसेंसशुदा/पंजीकृत  यूनिट  अपनी  उत्पादन  क्षमता

 बुबारा  आनेदन  करने  को  कहा  जाएगा  और  उनके  आवेदनों  पर  अन्य  आवेदनों

 किया  जाएगा  ।
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 पर  --

 समय-समय पर
 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  जैसा  निर्णय  किया  उसके  अनुसार

 प्रत्येक  उत्पादन  यूनिट  में  उत्पादन  ओर  परीक्षण  से  संबंधित  न्यूनतम  उपस्कर  प्रतिष्ठापित  करने

 होंगे  ।

 सूक्ष्मतरंग  घूल्हे  :

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  अथवा  इसके  द्वारा  नामित  कोई  अभिकरण  इस  वस्तु  के  लिए

 गिकी  की  खरीद  करेगा  ।  इसके  लिए  वही  नीति  अपनाई  जाएगी  जो  वी०सी०आर०/वी ०सी  ०पी०

 के  लिए  अपनाई  गई  है  ।

 3.  श्र  कोय  इलक्ट्रानिक  घड़ियां  :

 इलेक्ट्रानिक  घड़ियों  की  वतंमान  औद्योगिक  तथा  प्रौद्योगिकीय  नीति  में  अकीय  इलेक्ट्रानिक

 घड़ियों  के  विपणन  का  कार्य  अनन्यतः  केन्द्र  तथा  राज्य  स्तरीय  सावंजरिक  क्षेत्र  के

 निगमों  के  लिए  आरक्षित  रखा  गया  है  ।  परिवर्तित  प्रौद्योगिकी  को  मद्देनजर  रखते  जिसके  कारण

 अब  पूरे  बिश्व  में  बहुत  सस्ती  इलेक्ट्रानिक  अकीय  घड़ियां  उपलब्ध  निम्नलिखित  निर्णय  लिया  गया

 है

 सेमीकंडक्टर  काम्प्लेक्स  लिमिटेड  को  कम  लागत  की  अकीय

 इलेक्ट्रानिक  घड़ियों  के  माड्यूलों  का  विनिर्माण  करके  उन्हें  न  केवल  राज्य  स्तरीय

 सार्वजनिक  क्षेत्र  तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  अंकीय  इलेक्ट्रानिक  घड़ियों  के

 अपितु  यांत्रिकीय  हस्वशिल्प  आदि  के  निर्माण  में  लगी  अन्य  यूनिटों
 को  भी  बेचने  की  अनुमति

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  यूनिटों  को  सीधे  बाजार  में  कम  लागत  की  अ  कीय  इलेक्ट्रानिक

 धड़ियों  अथवा  अ  कीय  इल  क्ट्रानिक  घड़ियों  के  के  माड्यूलों  पर  आधारित  वस्तुओं  को

 बेचने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  ।

 यदि  मांग  सेमीकंडक्टर  काम्'लेक्स  लिमिटेड  की  उत्पादन  क्षमता  से  आगे  बढ़  जाती  तो
 इन  माड्यूलों  के  विनिर्माण  के  लिए  निजी  क्षेत्र  में  एक  दूसरी  यूनिट  को  अनुमति  दी  जाएगी  ।

 4.  पेराग्राफ  (1)  में  उल्लिखित  रूभी  टिकाऊ  उपभोक्ता  उत्पादों  के  लिए  ऐसे  आवेदकों  को
 सेंस  लेने

 की
 जरूरत  नहीं  होगी  जो  वित्तीय  संस्थानों  के  साधन-ल्रोतों  पर  निर्भर  नहीं

 करते  हैं  ।

 5.  गुणवत्ता  तथा

 सरकार  टिकाऊ  इलेक्ट्रानिक  उपभोक्ता  बस्तुओं  के  लिए  क्वालिटी  के  प्रमाणीकरण  के  लिए
 पर्याप्त  सुविधाएं  मुहैयूया  कराएगी  ताकि  उभोक्‍ता  विश्वसनीय  उत्पादों  के  बारे  में  आश्वस्त  हो
 सकें  ।
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 6.  उदार-बिकास  :

 किसी  नए  उत्पाद  के  लिए  ओद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करते  निकट  भविष्य  में  होने
 वाली  अत्याशित  मांग  के  साथ-साथ  उस  उत्पाद  की  तकनीकी  तथा  आधिक  दृष्टि  से  व्यवहायंता  का

 भी  ध्यान  रखा  जाएगा  ।  सरकार  इस  बात  पर  जोर  देगी  कि  वे  पू  जीगत  उपस्करों  में  न्यूनतम  पू  जी
 तो  अवश्य  ही  लगाए  ताकि  देश  में  पर्याप्त  संबद्धित  मूल्य  का  इत्मीनान  हो  सके  तथा  प्रौद्योगिकी  को

 अपनाने  और  उसे  विकसित  करने  का  अवसर  मिल  न्यूनतम  उत्पादन-क्षमता  पर

 दिया  जाएगा  ।  एक  बार  लाइसेंस  जारी  करने  पर  लाइसेंसघारी  को  इस  बात  से  आश्वस्त  किया

 जाएगा  कि  उसे  आगे  बढ़ने  के  लिए  उदारतापूर्वक  सुविधाएं  दी  जाए

 चरणबद्ध  बिनिर्माण  कार्यक्रमों  को  अनुमोदन  प्रदान  करते  सरकार  इस  बात  का  सुनिश्चय
 करेगी  कि  टांके  लगें  मुद्रित  परिपथ  बोर्डो  पर  निर्भरता  कम  हो  जाए  और  देश  के

 अन्दर  प्रामाणिक  विनिर्माण  को  बढ़ावा

 8.  भारतीय  कम्पनियों  जिनमें  40  प्रतिशत  अथवा  उससे  कम  विदेशी  साम्या-पू जी
 बाली  कम्पनियां  शामिल  संगठित  निजी  क्षेत्र  के  लिए  खुले  इलेक्ट्रानिकी  क॑  किसी  क्षेत्र  से

 अब  मात्र  इसी  कारण  वंचित  नहीं  किया  जा  सकेगा  कि  उनमें  विदेशी-साम्या-पू  जी

 लगी  हुई  है  ।

 9.  धिवेशो  मुद्रा  विनियमन  झ्धिनियम  के  अन्तगंत  आने  वाली  कम्पनियां  :

 सरकार  ऐसे  इलेक्ट्रानिक  सामग्रियों  तथा  अन्य  घनिष्ठ  रूप  से  सम्बद्ध  उच्च

 प्रौद्योगिकियों  के  लिए  विनिर्माण  की  सुविधाए  स्थापित  करने  के  उद्देश्य  से  विदेशी  साम्या-प्‌ जी

 वाली  कम्पनियों  जिनमें  40  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  साम्या-पू  जी  लगी

 का  स्वागत  जिनमें  हमारा  देश  अनुसंधान  तथा  विकासकार्य  में  पर्याप्त  पूं  जी-निवेश  नहीं  कर

 सका  है

 10.  देश  में  इलेक्ट्रानिकी  का  एक  समुचित  आधार  स्थापित  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी
 के

 आयात
 की

 मुक्त  रूप  से  अनुमति  दी  जा  किन्तु  उद्योगों  को  अपने  संस्थानों  के
 अन्दर  प्रौद्योगिकी

 का  आधार  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ताकि  प्रौद्योगिकियों  का

 बार  आयात  करने  की  आवश्यकता  न  रहे  ।

 11.  प्रौद्योगिकी  के  सारणीबद्ध  आयात  का  सहारा  केवल  उसी  स्थिति  में  लिया  जाएगा  जब  विभिन्‍न

 प्रकार  की  प्रौद्योगिकियों  स ेकारण  अन्तराष्ट्रीय  कीमतों  की  तुलना  में  स्वदेशी  3  त्पाद
 महंगे

 पड़ते  क्यों  कि  इस  नीति  का  एक  उद्देश्य  यह  भी  है  कि  उपस्करों  को  अन्तराष्ट्रीय  के

 कारण  अ  तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  लगभग  समकक्ष  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराया

 .  उद्चोगों  की  भ्रवस्थिति  :

 इलेक्ट्रानिक  उद्योग  को  किसी  भी  स्वीकृत  स्थान  पर  '  थापित  करने  की  अनुमति  होगी

 tes
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 पहाड़ी  जिलों  में  बड़े  पैमाने  पर  इनेक्ट्रेतिक  उद्योग  विकसित  करने  की  दिशा  में  और  अधिक

 प्रयास  किए  जाए  गे  ।

 13.  एकाधिकार  प्रतिबंधमकारी  व्यापार-पद्धति  श्रधिनियम  की  धारा  21  तथा  22  से  छूट  :

 इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जे  प्रकार  के  एकीकृत  परिपथों  अर्थात्‌

 एस  एस०एस०आई०  प्रकाशित-बोल्टता  के

 पुजों  आदि  से  कम्प्यूटर  पेरीफेरल  कम्प्यूटर  कम्प्यूटरों में
 इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  चुम्बकीय  वीडियो  हार्ड  कम्प्यूटरों  और  परीक्षण

 तथा  परिमापन  उपकरणों  के  काम  में  आने  वाले  फ्लापी  डिस्कों  तथा  डिस्केटों  को  एकाधिकार

 बंधतका री  व्यापार  पद्धति  अधिनियम  की  घारा  21  तथा  22  से  पहले  ही  छट  प्राप्त  यह  छूट

 निम्नलिखित  सामग्रियों  के  लिए  भी  उपलब्ध  होगी  की  कम्प्यूटर

 प्रसारण  नियंत्रण  यंत्रीकरण  तथा  ओद्योगिक  एवं  व्यावसायिक  इलेक्ट्रानिकी  तथा  संचार

 उपस्कर  ।

 14.  थित्त  मंत्री
 ने

 अपने  बजट  भाषण  में  24  प्रकार  के  इलेक्ट्रानिक  कम्प्यूटरों  तथा

 कम्प्यूटरों  के  उपान्त-उपस्करों  से  उत्पादन  शुल्क  हटा  दिया  यह  स्वदेश  में
 निर्मित  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  की  कीमतें  घटाने  की  दिशा  में  उठाया  गया  एक  ओर  कदम  है
 और  इससे  कीमतें  अंतर्राष्ट्रीय  स्‍तर  के  लगभग  समकक्ष  होंगी  ।

 15.  जन  शक्ति  विकास  :

 इलेक्ट्रानिकी  एक  ज्ञान-उन्मृख  क्षेत्र  ह ैतथा  इसकी  विशिष्टता  यह  है  कि  इसमें  एक  ओर  तो

 द्रत  गति  से  नित-नूतन  परिवतंन  होते  रहते  हैं  तो  दूसरी  ओर  पुरानी  प्रणालियां  शीघ्र  अप्रचलित  हो
 जाती  अतः  इलेक्ट्रानिकी  के  विकास  के  चाहे  वह  अनुसंघान  तथा

 कार्योत्तर  सेवा  के  क्षेत्र  में  हो  अथवा  अनुप्रयोगों  के  क्षेत्र  काफी  ऊंचे  स्तर  के  विशिष्ट  एवं  प्रशिक्षित
 एवं  जनशक्ति  की  बड़ी  संख्या  में  नियमित  रूप  से  आवश्यकता  होती  है  और  इस  जनशक्ति  के  कौशल
 से  निरन्तर  अद्यतन  बनाए  रखना  भी  उतना  ही  निर्णायक  एवं  महत्वपूर्ण  इलेक्ट्रानिकी के  क्षेत्र
 का  द्रूत  गति  से  विकास  करने  के  संबंध  में  सरकार  के  घोषित  उद्देश्यों  के  संदर्भ  इलेक्ट्रानिकी  के
 क्षेत्र  मे ंजनशक्ति  के  प्रशिक्षण  पर  अधिकाधिक  एवं  तत्काल  ध्यान  केन्द्रित  करने  की  आवश्यकता  पर
 सरकार  कुछ  समय  से  विचार  कर  रही  इस  निर्णायक  क्षेत्र  में  जो  पहल  की  गई  है  तथा  कदम
 उठाए  गए  हैं  और  कार्यक्रम  अपनाए  गए  उनका  संक्षिप्त  ब्यौरा  नीचे  दिए  अनुसार  है  :--

 (1)  कम्प्यूटर-विज्ञान  में  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  उद्देश्य  से  5  प्रमुख  संस्थानों  अर्थात्‌
 कानपुर  तथा  मद्रास  स्थित  चार  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  तथा

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  में  शिक्षक-प्रश्चिक्षण  कार्मक्म  आरम्भ  किए  जा  रहे
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 (४)  कम्प्यूटर  प्रनुप्रयोगों  में  डिप्लोमा  के  लिए  शिक्षक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  :
 यह  कार्यक्रम  देश  भर  के  6  संस्थानों  में  श्रू  किया  गया

 कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में
 डिप्लोमा  पाठ्यक्रमों  को  पढ़ाने  के  लिए  सप्त  ह  की  अवधि  के  4  माडयूलों  के
 माध्यक  से  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 (11)  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  मास्टर  उपाधि  का  कार्यक्रम  14  केन्द्रों  में  आरम्भ  किया
 गया  है  ।

 (४)  अगले  वर्ष  में  इलेक्ट्रानिकी  में  मास्टर  कार्यक्रम  को  तोन  विश्वविद्यालयों  में  आरम्भ
 किये  जाने  की  संभावना  इस  समय  विज्ञान-स्नातक  उपाधि  स्तर  पर  उपलब्ध
 परम्परागत  रसायन-शास्त्र  के  मिले-जुले  पाठ्यक्रम  के

 इलेक्ट्रानिकी  को  अन्य  विषयों  के  समूह  के  साथ  एक  अलग  विषय  के  रूप  में  लागू
 करने  के  कार्यक्रम  को  भी  अतिम  रूप  दिया  गया  है  ।

 (५)  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  में  एक  वर्षीय  विज्ञान  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  शुरू  करने
 के  लिए  28  केन्द्रों  को  चुना  गया  है  जिनमें  से  17  केन्द्रों  ने  यह  पाठ्यक्रम  शुरू  कर
 दिया

 (vi)  पालोटेकमिक  के  उपरास्त  कम्प्यूटर  श्म॒प्रयोगों  पर  18  महीनों  को  श्रवधि  का
 डिप्लोसा  कार्यक्रम  :

 यह  कार्यक्रम  16  केन्द्रों  मे ंलागू  किया  गया  है  ।

 (५॥)  प्रचालक-व-प्रोग्राम  सहायकਂ  तथा  निर्माण  सहायकਂ  नामक
 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  के  दो  व्यावसायिक  विषयों  पर
 प्रशिक्षण  पाठक्रम  को  13  केन्द्रों  क ेलिए  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 (viii)  भारतीय  प्रोद्योगिकी  दिल्‍लो  में  सतत  शिक्षा  कार्यक्रम  :

 इस  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  उद्योग  से  लिए  गए  कम्प्यूटर  व्यवसायविदों  तथा  शैक्षणिक
 संस्थानों  से  लिए  गए  शिक्षकों  को  अल्पकालीन  मांड्यूलर  पाठयकम  उपलब्ध  कराना

 इनमें  से  60  प्रतिशत  स्थान  शिक्षकों  के  लिए  आरक्षित  हैं  यह  कार्यक्रम

 1984  में  शुरू  किया  गया

 16.  इस  उद्योग  की  एकीकृत  रूप  से  योजना  बनाने  तथा  विदेशी  मुद्रा  कम  से  कम  खर्च  करने  का

 सुनिश्चय  करने  के  उद्देश्य  से  संगठित  और  लघु  दोनों  ही  क्षेत्रों  सभी  इलेक्ट्रानिक

 विनिर्माताओं  से  विस्तृत  आंकड़ा  प्राप्त  करना  जरूरी  है  ।  एक  ही  अनिवायं  प्राफार्मा  लागू

 11}
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 हर  20.

 20.

 22.

 22.

 वीक  अिकलक कल  कील  —

 करने  का  प्रस्ताव  है  जो  औद्योगिक  इकाईयों  द्वारा  वर्ष  में  एक  बार  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  को

 प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  प्रस्तावों  की  छान-बीन  करने  की  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  के  उद्देश्य
 उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  कि  वे  इलेक्ट्रानिकी  के  लिए  पृथक  कक्षों  की  स्थापना  करें  और

 साथ  ही  उन्हें  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  की  परियोजना  मूल्यांकन  सम्रितियों  में  भाग  लेने  के  लिए

 आमंत्रित  किया  जाएगा  ।

 19  1984  को  घोषित  कम्प्यूटर-नीति  को  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  इलेक्ट्रानिक
 नियंत्रण  यंत्रीकरण  एवं  औद्योगिक  एवं  व्यावसायिक  इलेक्ट्रानिकी  तथा

 आंकड़ा  संचार  उपस्करों  के  लिए  भी  उचित  रूप  से  लागू  किया  जाएगा  ।

 संघटक-पूर्णे  :

 दिनांक  16  1985  को  उद्योग  एवं  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  प्रेस-नोट

 द्वारा  यह  पहले  ही  घोषित  किया  जा  चुका  है  कि  अब  इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जो  उद्योग  के  लिए
 लाइसेंस  लेने  की  जरूरत  नहीं  इसके  संघटक-पुर्जो  का  उत्पादन  करन ेके  लिए
 जो  उद्यमकर्ता  संधघटक-पुर्जा  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  हैं  वे  तकनीकी  बिकास

 शालय  के  पास  अपना  नाम  पंजीकृत  करा  सकेंगे  ।

 सरकार  ने  पहले  यह  घोषणा  की  थी  संघटक-पुर्जों  का  विनिर्माण  अधिक  माज्रा  में  किया  जाना

 अतः  कुछ  ऐसे  संघटक-पुर्जो  को  आरक्षण  से  मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  है  जिन्हें  माज  वह्‌

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  रखा  गया  था  ।

 संघटक-पुर्जो  क ेलिए  आमतौर  पर  मध्यवर्ती  स्तर  पर  विनिर्माण  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 द्विध्तु  रेखिक  तथा  अंकीय  एकीकृत  परिपथों  के  मामलों  जहाँ  भारी

 निवेश  की  आवश्यका  होती  उद्योग  को  शुरू-शुरू  मध्यवर्ती  स्तर  से  संयोजन  करने  की

 अनुमति  दी  बशतें  वे कम  से  कम  5  करोड़  रु०  का  प्‌  जीनिवेश  करें  ।

 संचार  :

 संचार  के  क्षेत्र  में  कुछ  उत्पाद-श्रू  खलाएं  निजी  क्षेत्र  के  लिए  छोड़  दी  गई  जैसाकि

 निकी  उपमंत्री  ने  1984  में  घोषण  की  थी  ।  इस  नीति  के  निजी  क्षेत्र  को

 इलेक्ट्रानिक  पी  ०ए०बी  ०एक्स  ०  के  लिए  5  आशय  पत्र  तथा  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  उपकरण  के

 लिए  27  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  |  इलेक्ट्रानिक  दूरमुद्रक  के  विनिर्माण  के  लिए  एक

 आशय  सार्वजनिक  टेलीफोन  के  विनिर्माण  के  लिए  दो  आशय  पत्र  तथा  टेलीफोन-उत्तर

 प्रदायी  एवं  अभिलेखी  मशीन  के  विनिर्माण  के  लिए  दो  आशय-पत्र  भी  निजी  क्षेत्र

 को  जारी  किए  गए  पहले  यह  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  स्विचन  प्रणालियों  के  लिए

 निजी  पार्टियों  की  49  प्रतिशत  से  अधिक  की  सहभागिता  को  अनुमति  नहीं  दी
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 सरकार  के  साधन-ल्लोतों  की  सीमाओं  को  देखते  हुए  तथा  इनकी  अपर्याप्त  उपलब्धता

 को  ध्यान  में  रखते  जिसके  स्विचन के  क्षेत्र  में  महसूस  किए  जाने  की  संभावना  अब  य  हृ
 प्रस्ताव  किया  जाता  है  कि  टेलीमैटिक्स  बिकास  केन्द्र  द्वारा  स्वदेश  में  ही  विकसित  की  जा  रही
 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करते  हुए  एक  इलेक्ट्रामिक  स्थित  प्रभाली  की  फैक्टरी  स्थापित  की

 जाए  ।  इस  उद्यम  में  सरकार  का  पू  जीनिवेश  26  प्रतिशत  तक  सीमित  रखा  25

 प्रतिशत  की  पेशकश  निजी  क्षेत्र  की  एक  पार्टी  को  जाएगी  और  49  प्रतिशत  का  पूजीनिवेश
 आम  जनता  के  लिए  छोड़  दिया  औद्योगिक  नीति  संबंधी  संकल्प  में  संशोधन  करने

 की  दिशा  में  आवश्यक  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 झमृसंधान  तथा  विकास  :

 पह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  हमारे  इलेक्ट्रामिक  उद्योग  को

 शिदेशी  ब्रोद्योगिकियों  पर  अधिक  निर्भर  सहीं  रहना  पड़े  जैसे  कि  आज  स्थिति  सरकार

 मे  अनेक  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्मक्रम  हाथ  में  लिए  इसने  टेलीमैटिक्स  विकास  कैन्द्र  की

 स्थापना  को  यह  राष्ट्रीय  रेडार  परिषद्‌  के  आध्यम  से  अनुसंधान  को  प्रोत्साहन  दे  रही
 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद्‌  के  माध्यम  से  यह  शैक्षिक  संस्थानों  तथा  ला्यंजनिक  क्षेत्र  के
 क्रमों  में  विकास  के  कार्यकलापों  को  क्रित्तोश  शहाक्रक्ञा  प्रदान  कर  रही  इसने  हास  ही  में

 एक  राष्ट्रीय  सूक्ष्म  इलेक्ट्रानिकी  परिषद्‌  के  गठन  की  घोषणा  की  है  तथा  इलेक्ट्रानिकी  के  लिए

 एक  सामग्री  विकास  केन्द्र  गठित  करने  का  विचार  करती  है  ।

 मुझे  है  कि  इन  तमाम  व्यापक  उपायों  के  फलस्वरूप  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  निश्चय  ही

 ऐसे  समुचित  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  को  भापूर्ति  करने  में  सक्षम  होगा  जिनकी  हमारी  उत्पादकता  में

 सुधार  लाने  तथा  अयंव्यवस्था  को  गतिशील  बनाने  के  लिए  नितान्त  आवश्यकता

 ज्ो०  जी०  स्वैल  :  क्योंकि  अब  एतराज  समाप्त  हो  गए  मैं  अनुरोध

 करू गा  कि  इस  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  को  सभी  सदस्यों  में  परिचालित  किया  जाए  ताकि  हम  इसे

 आराम  से  पढ़  और  समझ्न  सकें  ।

 छः

 \  े
 “  झो  इस्राजीत  :  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  कुछ  नहीं  हर  गैर

 सरकारी  क्षेत्र  को  ही  जा  रही  उन्होंने  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेलिए  कुछ  भी  नहीं  छोड़ा  है  ।

 प्रो०  भधु  दंडवते  :  केवल  प्रो०  रंगा  इसे  समझ  पाए  हम  नहीं  समझ  पाए  ।

 भरो  इसाजीत  पता  ।  वक्‍तब्य  पर  चर्चा  अवक्ष्य  होनी  सिलिकन  की  सुविधा  के

 बारे  में  मन्‍्त्री  महोदय  नें  कुछ  नहीं  कहा  ।

 ऋषाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  मोहसिना  किदबई  ।
 हु
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 समितियों  के  लिए  निर्वाचन  21  1985

 कअपसपयियप+  पैर
 a

 12.30  मन्प०  .

 ॥  समितियों  के  लिए  निर्वाचन

 |  .”  रॉ
 अखिल  भारतोय  आयुधिज्ान  नई  दिल्‍ली

 स्वस्थ्य  तथा  परिवार  कल्याणभरत्री  सोहसिता  :  मैं  प्रस्ताव

 करती  हूं  :  अखिल  भारतीय  आयुविशान  संस्थान  1956  की  धारा  पर  के

 अनुसरण  इस  |सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य

 उपबन्धों  के  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्ये

 करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  चुनें  ।'

 उपाध्यक्ष  महोदय  ः  प्रश्न  यह  है  :--

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  अधिनियम  1956  की  धारा  पर  के  अनुसरण
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिमियम  के  अन्य  उपबम्धों  के

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए
 अपने  में  से  दो  सदस्य  चुनें  ।”

 प्रस्ताद  स्वीकृत  हुआ

 टयूजरकक्‍्लोसिस  एसोसिएशन  हाफ  इ  डिया  की  केल्त्रोध  समिति

 शोसती  सोहसिना  किश्थई  :  मैं  प्रस्ताव  करती

 टूयूबरक्लोसिस  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  ने  लियभों  और  के  खंड  3
 के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  दें

 टूयूबकलोसिस  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  को  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य
 करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  चुनें  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ट्यूबरक्लोसिस  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  ने  नियमों  और  विनियमों  के  खंड  3
 के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश

 ट्रूबरक्लोसिस  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  की  कंन्द्रीय  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य
 करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  चुनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृते  हृभा
 स्नातकोत्तर  आपुविज्ञान  झिक्षा  तथा  प्रमुसंघान  चंडीगढ़

 शरीमतो  भोहसिता  किदवई  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :--

 स्नातकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  संस्थान  अधिनियम
 1966,  की  धारा  5  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष

 निदेश  उक्त  अधिनियम  के  उपबंधों  के  स्नातकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा
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 तथा  अनुसं प्रनुसंधान  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में
 से  दो  सदस्य  चुनें  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 44  च्रि  सना  अनस
 r  पर  ्क

 अधिनियम

 ग

 कि  स्नातकोत्तर  आयुर्विज्ञान
 शिक्षा

 तथा  अनुसंधान  ;

 1966,  की  धारा  5  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष

 निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के  स्गातकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा

 अनुसंधान  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य गय॑  करने  के  लिए  अपने  में  से

 दो  सदस्य  चुन  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआझा

 12.33  म०प१०
 कार्य  मंगजा  समिति

 तीसरा  प्र तिबेदत

 ५:

 शंसदीय  कार्य  सरत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलास  तबी  :  में  प्रस्ताव

 करता  हूं  :

 यह  सभा  20  मार्च  1985  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति  के

 तीसरे  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न

 कि  यह  सभा  20  1985  को  सभा  में  प्रस्तुत किए  गए  कायें  मंत्रण  समिति
 के

 प्रतिबेदन  से  सहमत  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा

 «मम  समममममारना  अमममभन  वनलगान

 नई | 12.34  भ०ण्प०  है
 नियम  377  के  अधीस  सासले

 ]

 के  रल  के  लिए  मिद॒ठी  के  तेल  के  सासिक  कोट  को  बढ़ाने  की  प्रावश्यकता

 जी  जो ०एस० विजय  राघवन  मिट्टी  के  तेल  का  मुख्य  रूप  से  खाना  पकाने

 नननननननन  ननीनननीनीनी  भी  न  रस  े
 न्मज्ालय  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिल्‍दी
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 के  लिए  प्रकाश  करने  के  लिए  तथा  औद्योगिक  तभा  कृषि  के  प्रयोग  के  लिए  किया  जाता  इसकी
 माँग  इसकी  सप्लाई  से  बहुत  कम  परिणाम  यह  है  कि  गाँव  के  गरीब  लोगों  को  मिट्टी  का  तेल

 बिल्कुल  नहीं  मिलता  या  बिल्कुल  ही  कम  मात्रा  में  मिलता  है  ।  केरद्र  द्वारा  दी  जाने  वाली  मात्रा

 बिक  माँग  को  प्रा  करने  में  पर्याप्त  नहीं  है  |  वर्तमान  में  कन्‍द्र  15,  750  मीटरिक  टन  सिट्टी  का  तेल

 ब्रदान  कर  रहा  जनता  की  माँग  को  पूरा  करने  के  साथ-साथ  केरल  को

 शिल्प  उद्योग  तथा  टिटेनियम  के  उत्पाद  की  आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  करना  होता  केरल  के

 मछेरे  अधिक  मिट्टी  के  तेल  के  लिए  अन्दोलन  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वे  इसका  इस्तेमाल  परम्परागत

 मछली  पकड़ने  की  नौकाओं  में  लगे  इंजिन  को  चलाने  के  लिए  प्रयुक्त  इजन  के  लिए  करते  हैं  ;

 इसीलिए  यह  आवश्यक  है  कि  केरल  को  दिये  जाने  वाले  मिट्टी  के  तेल  की  मासिक  मात्रा

 बढ़ाई  जाए  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूथा  कि  मिट्टी  के  तेल  की  केरल  को  प्रतिमाह  दी  जाने

 वाली  मात्रा  18000  मीट  रिक  टन  कर  दी  जाए  ।

 छितोनोी  तथा  बगाहा  रेल  स्टेशनों  के  ओोच  प्रस्तावित  रेल  सड़क  बुल
 के  निर्माण  कार्य  में  लेजर  रसने  की  श्रायशयकता

 ../

 औरतों  मबन  पाण्डें  :
 उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  का  उत्तर  पूर्वी  तथा  विहार

 का  उंत्तर-पश्चिभी  भाग  बंडी  गंडक  नदी  द्वारा  हुंचंस  दो  भागों  में  बंटे  होने  के  काग़र्णहस्र  अत्यन्त

 पिछड़  हुए  क्षेत्र  मे ंविकास  होने  की  सम्भावाएं  ठप्प  पड़ी  हुई  दोनों  प्रदेशों  की  इस  इलाके  की

 एक  करोड़  आबरदी  मसीबी  की  सीमा  रेखा  से  नीचे  रहकर  जीवन-यापन  करने  के  लिए  विवश

 नेपाल  से  सटा  भू-भाग  होने  के  कारण  इस  क्षेत्र  का  पिछड़ापन  जंगल  पार्टी  तथा  अन्य  अराजक  तत्वों

 की  शरणस्थली  बन  गया  है  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  भी  अति  संवेदनशील  होता  जा  रहा  है  ।

 इस  क्षेत्र  मे ंसड़कों  का  अभाव  तथा  बड़ी  गंडक  पर  पुल  का  न  होना  औए  छोट्टो  लाइन  का  आमान

 परिवततेत  होना  इस  द्नीय  दका  का  प्रमुख  कारण  है  ।

 स्वर्गीया  प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  जी  ने  वर्षो  पहले  बड़ी  गंडक  पर  छितौनी  बगहा  के  बीच  एक
 रेल  रोड  पुल  निर्माण  हेतु  शिलान्यास  किया  परन्तु  अभी  तक  निर्माण  में  प्रगति  नहीं  लोगों

 में  उक्त  कारण  से  असंतोष  तो  हो  ही  रहा  क्किसस  न  होने  से  राष्ट्रीय  क्षति  भी  हो  रही  है  ।
 अतः  इस  क्षेत्र  के  बहुमुखी  विकास  तथा  औद्योगीकरण  और  राज्यीय  सुरक्षा  के  हित  में  मेरा

 अनुरोध  है  कि  पूर्वात्तर  रेलवे  के  छिक्षौमी  बनहा  स्टेशनों  क॑  बीच  लम्बे  असे  से  प्रस्तावित  रेल  रोड

 पुल  का  निर्माण  कराया  जाये  और  मुजफ्फरपुर  से  बगया  और  गोरखपुर  से  छितौनी  रेल  प्रखण्ड  का
 आमान  परिवतेन  कराकर  इस  क्षेत्र  क ेविकास  तथा  औद्योगीकरण  का  मागं  प्रशस्त्र  किया  जाये  ।

 हिसालल  प्रदेश  में  सूखे  को  स्थिति  तथा  फश्ल  को  हुई  हाति  श्रादि

 (५  को  प्रा  करने  के  लिए  उस  राज्य  को  ओर  अधिक
 ॥

 |  वित्तीय  सहायता  देंने  की  आवश्यकता
 a3)  ५

 श्री  कृष्ण  बस  सुल्तानपुरी  उपाध्यक्ष  हिमांचल  प्रदेश  में  अभी  तक
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 बारिश  न  पड़ने  के  कारण  तमाम  फसलें  सूख  रही  हैं  और  लोग  अपने  आपको  असहाय  महसूस  कर

 रहे  फसलें  बिल्कुल  तबाह  हो  चुकी  हैं  ओर  भारी  नुकसान  होने  की  वजह  से  घरों  की  स्थिति  भी
 इतनी  अछ्छी  नहों  रही  कि  बहू  अपनी  उदरपूर्ति  कर  मैं  मांग  करता  हूँ  कि  भारत  सरकार

 क्षतिपूर्ति  के  लिए  अधिक  धनराशि  देकर  लोगों  के  असंतोष  को  दूर  करने  की  कृपा  करें  एवं  जिस

 तरह  रेलवे  विभाग  ने  गन्ना  उत्पादकों  को  गन्‍ने  की  दुलाई  में  रियायत  दी  हिमाचल  प्रदेश  में  जो

 सेब  उत्पादक  हैं  तथा  बीज  का  आलू  पैदा  करने  वाले  उनको  भी  इसी  प्रकार  की  रियायत  देने  की

 घोषणा  करें  ताकि  पहाड़ी  क्षेत्र  के  लोग  जो  किसानों  से  संबंधित  लाभान्वित  हो  सकें  ।  इस
 कार्य  को  प्रा्मिकता  के  आधार  १२  किया  जाना  आवध्य्व  हू  ।  मैं  श्ृष्ि  मत्री  जी  से  प्राथंगा  कह  मा

 कि  उक्त  मांग  को  तरफ  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाये  ।

 ]

 उड़ीसा  में  अपर  कोलाब  बहुप्रयोजनोय  परियोजना  क्ा  काई

 क्षीध्र  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त  केप्ट्रीय  /

 >27०%9
 ५.  मंजूर  करने  की  आवश्यकता

 के  प्रधानों  )  उड़ीसा  के  कोलाब  बहुद  शीय  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  पर

 इसकी  निर्धारित  क्षमता  240  मेगावाट  होगी  तथा  इससे  कुल  1.10  लाख  एकड़  जमीन  की  सिंचाई
 हो  सकेगी  ।  विद्यू,त  उत्पादन  की  पहली  यूनिट  छठी  योजना  के  अन्त  तक  चालू  करने  का  अनुमान
 था  ।  लेकिन  यह  अभी  तक  चालू  महीं  हुई  है  ।  छठी  योजना  में  अपर  कोलाब  सिंचाई  परियोजना  पर

 खच्च  के  लिए  केवल  8  करोड़  रुपए  थे  ।  इस  सीमित  परिव्यय  से  इस  परियोजना  को  छठी  योजना

 की  अवधि  के  दौरान  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  यह  अनुमान  लगाया  गया  कि  योजना  में

 में  दी  गई  8  करोड़  राशि  के  अतिरिक्त  5  फरोड़  रुपए  और  छखब  करने  की  व्यवस्था  से  छठी  योजना

 के  अन्त  लक  जो  एक  आदिम  जाति  जिला  के  लगभग  12000  एकड़  जमीन  की  सिंचाई

 सम्भव  हो  जाती  ।  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  ध्यान  देने  की  शीक्र

 आवश्यकता  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए  केन्द्र  से  5  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  सहायता

 के  लिए  केन्द्रीय  सिंचाई  मन्त्री  से  प्रार्थना  की  मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  अपर

 कोलाब  बहुदं  शीय  परियोजना  के  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  5  करोड़  की  अतिरक्त  सहायता

 देने  की  मंजूरी  दी

 में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 न  aay

 ध्ि
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 जन  हे  खत  टच  अ«+  ननओ  अःीजनयया  ऑन  क  कि  अनन्त  जननी  नीनीनीा

 कोणाक  में  ध्यनि-प्रकाश  कार्यक्रम  चलाने  के  लिए  संजूरो  देने  को  भांग

 ओमती  जयस्तो  पटनायक  :  उपाध्यक्ष  इस  समय  कोणाक  के  सूर्य  मन्दिर

 पर  चार  दिशाओं  से  प्रक्नकश  डाला  जाता  उड़ीसा  सरकार  ने  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग

 के  सामने  प्रस्ताव  रखा  है  कि  कोणाक  में  ध्वनि  प्रकाश  कार्येक्रम  प्रारम्भ  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  ।  परन्तु  ऐसी  अनुमति  इस  आधार  पर  नहीं  दी  जा  रही  है  कि  यह  एक  मंदिर  राज्य

 सरकार  ने  इस  बारे  में  यह  स्पष्टीकरण  दिया  था  कि  राजा  नरसिंह  देव  ने  यह  मंदिर  न  केवल  सूर्य

 देवता  की  उपासना  के  लिए  बल्कि  उत्तर  से  दक्षिण  की  अपनी  विजय  के  स्मारक  के  रूप  में  भी  इसे

 बनवाया  कोणा्क  अब  एक  जीवन्त  स्मारक  के  रूप  में  नहीं  देखा  जाता  ।  वस्तुतः  ध्वनि  प्रकाश

 कार्यक्रम  कोणाकक  आने  वाले  दर्शकों  को  बहुत  आकर्षक  करेगा  तथा  इससे  इसका  लोकप्रियता  भी

 बढ़ेगी  ।  यहां  पर  यह  उल्लेख  उचित  होगा  कि  लाल  किले  में  जहां  पर  इस  समय  एक
 मस्जिद  विद्यमान  है  ध्वनि-प्रकाश  कार्यक्रम  दिखाया  जाता  ऐसे  कार्यक्रमों  की  देश  के  अन्य

 स्थानों  पर  भी  अनुमति  दी  गई  है  ।  यदि  यहां  पर  ध्वनि-प्रकाश  कार्यक्रम  शुरू  करने  की  अनुमति
 दे  दी  जाये  तो  इससे  मंदिर  का  रखरखाव  अधिक  अक्ष्छी  प्रकार  से  हो  सकेगा  और  इससे  यह्डां
 की  संभावनायें  भी  अधिक  बढ़  जायेंगी  ।

 प्रधानमंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  कोणाक  में  ध्वनि-प्रकाश  संयंत्र  लयाने  के  लिए

 अनुमतिप्रदान  करे  ।

 भारत  ओर  बंगाल  देश  सोसा  पर  बाड़  लगाने  का  काम  पूरा  करने  को  आवश्यकता

 शी  चिस्तामणि  लेता  :  भारत-बंगाल  देश  के  सीमा  क्षेत्र  में  बंगाल  देश  की  तरफ

 के  ग्रामीण  स्वचालित  राहफलों  तथा  303  बन्दूकों  से  लेस  भारत  द्वारा  सीमा  पर  तार  लगाने  का

 विरोध  करने  के  लिए  कटिबद्ध  इस  समय  ओसतन  40  से  50  बंगलादेशी  प्रतिदिन  बंगलादेश
 में  भारत  में  आ  रहे  यह  एक  बहुत  चिता  का  विषय  बन  गया  यद्यपि  भारत  सरकार  ने
 सीमा  पर  तार  लगाने  का  निर्णय  किया  था  लेकिन  यह  कार्य  बंगला  देश  के  सीमा  सुरक्षाबलों
 द्वारा  गोली  चलाये  जाने  के  कारण  बीच  में  ही  रुक  गया  विश्वसनीय  सूत्रों  से  पता  लगा  है
 कि  अंगलादेश  का  सीमा  सुरक्षाबल  हन  गांव  बालों  को  ऐसा  प्रशिक्षण  दे  रहा  है  जिससे

 वे  स्वचालित  बन्दूकें  आदि  चलाकर  भारत  को  सीमा  पर  तार  न  लगाने  यदि  सीमा  पर
 तार  लगाने  का  काम  रुक  गया  है  तो  अस्ततः  यह  हमारे  राष्ट्र  की  सुरक्षा  के लिए  एक  गम्भीर  खतरा

 होगा  ।

 भारत  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  सीमा  पर  तार  लगाने  का  कार्य  शुरू  करके

 इसे  राष्ट्र  की  सुरक्षा  हेतु  यथासंभव  शीघ्र  पूरा  कराया
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 डायमंड  हार  के  बर्तमान  सामनवचालित  टेल्रोफोन  एक्सचेंज  को  स्वचालित
 टेलीफोन  एक्सचेंज  में  परिबरातित  करने  तथा  उसे  माइक्रोवेब  हारा  कलकत्ता

 से  जोड़े  को  आवश्यकता

 भी  अमर्स  बसा.(हायमंड  :  डायमंड  हाबंर  स्थित  मानवचालित  टेलीफोन

 एक्सचेंज  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  दो  वर्ष  पूर्व  ही  किया  जाना  जिसका  उद्देश्य
 विद्यमान  मानव  चालित  एक्सचेंज  को  स्वचालित  एक्सचेंज  में  बदलने  और  एक्सचेंज  को  माइक्रोबेब

 द्वारा  कलकत्ता  से  जोड़ना  भी  था  ।

 संचार  विभाग  के  अनुरोध  पर  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  अपने  खर्च  पर  एक

 टाप  पहुंच  सड़क  टेलीफोंस  एक्सचेंज  तक  काफी  चौड़ी  बनाई  है  ताकि  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  अन्दर

 निर्माण  काये  के  लिए  भरे  हुए  ट्रक  आसानी  से  सामान  पहुँचा  यद्यपि  सड़क  कार्य  एक  वर्ष  से
 अधिक  समय  पूव  शुरू  किया  गया  तथा  पूरा  हो  गया  था  लेकिन  कार्यक्रम  के  अनुसार  इसका  दर्जा

 बढ़ाना  अभी  बाकी  कलकत्ता  के  टेलीफोन  अधिकारियों  का  कहना  है  कि  नये  स्वचालित

 टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए  उपकरण  अभी  तक  नहीं  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  कुछ  और  समय  तक  ये

 प्राप्त  भी  नहीं  इस  सत्य  के  बाबजूद  कि  यह  टेलोफोन  एक्सचेंज  1983  के  दौरान  ही
 तेयार  हो  जाना  था  यह  सब  कुछ  हो  रहा  टेलीफोन  विभाग  की  इस  बविलम्बता  के  कारण

 स्थानीय  लोगों  में  बहुत  निराशा  उत्पन्न  कर  दी  है  ।

 संचार  मंत्री  को  डायमंड  हाबंर  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  उपकरण  तत्काल  लगाने

 के  लिए  क्षीत्र  कार्यबयाही  करनी  चाहिए  ।

 जम्म्‌  के  सीमाबर्ती  क्षेत्र  में  कुए  खोदने  तथा  नहर  से  उद्बहन  सिंचाई  के

 लिए  और  अधिक  घम  का  प्रावधान  करने  हेतु  योजना  आयोग  को

 परामशे  देने  को  आवश्यकता

 थो  जनकराज  गुप्ता  :  मैं  एक  बहुत  ही  महुत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाना  चाहता

 हूं  भर्यात  जम्मू  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  सिंचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  न  होने  से  उत्पस्न  हुई

 स्थिति  ।  यहां  पर  किसानों  के  पास  अपनी  भूमियों  की  सिंचाई  करने  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  नहीं

 हैं  और  अपने  परिश्रम  का  पूरा  लाभ  उन्हें  मिलना  बहुत  कठिन  हो  रहा  है  जबकि  भूमि  बहुत  ही

 उपजाऊ  है  और  अगर  वहाँ  पर  पर्याप्त  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  हों  तो  किसान  तीन  फसलें  पैदा

 कर  सकते  हैं  ।  वहां  पर  हरित  क्रांति  और  अनाजों  के  उत्पादन  में  बहुत  बढ़ोतरी  लायी  जा  सकती

 है  जिससे  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  और  अन्य  लोगों  को  लाभ  होगा  |  इसके  अतिरिक्त

 केन्द्र  सरकार  ने  उच्च  क्षेत्र  मे ंसिचाई  सुविधाएं  देने  के  लिए  टयूबवल  लगाने  के  लिए  धनर  शशि  दी

 है  लेकिन  इससे  भौ  पर्धाप्त  मात्रा  में  उस  क्षेत्र  मे ंसिंचाई  के  लिए  पानी  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा
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 अतः  यह  अनुरोध  है  कि  योजना  आयोग  को  वहां  पर  और  नलकप  खोदने  और  डीफ़न्स  चेनल  में  से

 उठाऊ  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  सुझाव  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हन  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  उचित  कदम  उठाएं  ।

 इलायची  बोर्ड  को  तरह  एक  काली  मिर्ख  थोर्ड  भठित  करने  को  आवश्यकता

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मसालों  में  सबसे  अधिक  विदेशी  मुद्ढा  काली  मिर्च  के

 निर्यात  से  प्राप्त  की  जाती  है  तथा  मसालों  के  कुल  निर्यात  से  हुई  अम्मदनी  का  50  प्रतिशत  इससे

 प्राप्त  होता  लेकिन  काली  मिर्च  की  ख्लेती  के  बारे  में  समुब्रित  योजना  के  अभाव  और  इसके

 उत्पादकों  की  समस्याओं  को  सही  नजरिए  से  न  देखने  के  कारण  काली  मिर्च  के  उत्प।दकों  को  हानि

 ह्दो  रही

 1983  के  भयंकर  सूखे  के  कारण  केरल  के  एक  बड़े  भाग  में  काली  मिर्च  की  फसल  नष्ट

 हो  गई  केरल  में  80  प्रतिशत  से  अधिक  काली  मिर्च  उत्पादक  छोटे  उत्पादक  हैं  और  यही
 लोग  सूले  से  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  हुए  सूखे  का  असर  अभी  तक  जारी  है  और  उत्पादक

 मुसीबत  में  हैं  ।

 काली  मिर्च  उत्पादकों  ने  बड़ी  राशि  के  ऋण  लिए  हैं  परन्तु  उसे  वापस  करने  की  स्थिति

 में  वे  नहीं  अधिकारी-गणों  ने अभी  तक  उनकी  सहायता  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  अतः

 मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  ऋणों  को  लोटाने  के  सम्बन्ध  में  ऋण  स्थगत  आदेश  तुरन्त  जारी  किए

 इसी  सरकार  द्वारा  ब्याज  में  रियायत  दी  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  अधिक  ध्याज  देना

 उत्पादकों  की  शक्तित  से  बाहर  है  ।

 काली  मिर्च  के  पौधे  फुटरोट  नामक  बीमारी  हो  जाती  एक  अनुमान  के  अनुसार  इस

 बीमारी  से  1980-81  के  दोरान  40  प्रतिशत  फसल  नष्ट  हो  गई  इससे  इस  क्षेत्र  में  अनुसंधान
 कार्य  में  तेजी  लाकर  उपचारात्मक  उप|यों  का  पता  लगाना  अति  आवश्यक  हो  यया  है  ।

 एक  स्वायंत्त  निकाय  बनाकर  इसी  प्रकार  की  अन्य  समस्याओं  से  प्रभावी  ढंग  से  निबटा
 जा  सकता  ऐसे  निकाय  की  स्थापना  के  लिए  मांग  की  गई  है  |  हमें  इस  बात  पर  ध्यान  देना

 होगा  कि  विश्व  में  काली  मिर्च  के  व्यापार  में  भारत  का  हिस्सा  1947  के  80  प्रतिशत  से  घटकर
 अब  21  प्रतिशत  रह  गया  दससे  अधिकारियों  में  काली  मिचे  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  देने  की

 अपेक्षित  चेतमा  उत्पन्न  होनी  चाहिए  ।

 अतः  मेरा  सरकार  के  इलययली  बोर्ड  के  समान  काली  मिर्च  बो्ड  की  स्थापना  करके  इस

 महत्वपूर्ण  मसाले  को  मुसीबत  से  बचाने  का  अनुरोध  है  ।
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 30  1906  नियम  377  के  अधीन  मामले

 ना जे  जपननापयययण

 कुरसियोंग  में  अल्प-शक्ति  टेलीविजन  ट्रांसमोटर  के  स्थान  पर  एक  उच्च  शक्ति

 टेलीविजन  ट्रांसपीटर  लगाने  की  आवश्यकता

 भी  अमर  राय  प्रधान  कुरसियोंग  में  उच्च  शक्ति  वाला  टेलीविजन

 ट्रांसमीटर  लगाने  की  मांग  लम्बे  समय  से  की  जा  रही  है  ताकि  इससे  टेलीविजन  प्रसारण  का  क्षेत्र

 उत्तर  बंगाल  के  जलपाईगुडी  और  दाजिलिग  क्षेज्नों  तक  बढ़  जाये  ।

 एक  मास  पहले  कुरसियोंग  में  एक  कम  शक्ति  वाला  टेलीविजन  रिले  सैंटर  स्थाषित  किया

 गया  था  यद्यपि  इस  पवित्र  सदन  में  यह  आश्वासन  दिया  ग्रधा  था  कि  एक  10  किलोवाट  का  उन्ण

 शक्ति  वाला  टेलीविजन  ट्रांसमीटर  कुरसियोंग  में  लगाया  जायेगा  ताकि  बंगलादेश  के  सीमाक्षेत्र  में

 रहने  वाले  लोग  बंगला  देश  के  टेलीविजन  कायंक्रम  देखने  के  बजाय  भारतीय  टेलीविजन  कार्यक्रम

 देख  सर्क  क्योंकि  यह  राष्ट्रहित  में  आवश्यक  लेकिन  इस  कम  शक्ति  वाले  टेलीविजन  ट्रांसमीटर
 तथा  क्ुरतियोंग  और  बंकुर  से  एक  ही  चनल  से  कार्यक्रम  प्रसारित  होने  के

 कारण  यहां  पर  टेलीविजन  में  प्रकाश  की  सिर्फ  कुछ  किरणें  या  मिला-जुला  कार्यक्रम  नजर  आता

 उदाहरण  के  तौर  मंलबोन  में  रवि  शास्त्री  को  बल्लेबाजी  करते  दिखाया  जा  रहा  भरा  भौर

 उसके  साथ  साथ  कुछ  ही  संकण्डों  में  एक  बंगलादेशी  लड़की  गाती  हुई  दिखाई  दे  रही  थी  ।  इससे

 दुक्‍्धि  पैदा  होती  है  तथा  टेलीविजन  प्रसारण  एक  मजाक  बन  जाता  इन  हालातों  मैं  सूचना
 और  प्रसारण  मंत्री  का  ध्यान  इन  बातों  की  ओर  दिलाना  चाहूंगरा  ताकि  दूरदर्शन  में  तुरन्त  सुधार

 हो  श्वकें  त्या  उनके  विचाराथं  निम्नलिखित  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  :--

 कुरसियोंग  स्थित  टेलीविजन  रिले  सेंटर  के  स्थान  पर  एक  उच्च  शाॉंक्त  वाला

 टेलीविजन  ट्रांसमीटर  तुरंत  लगाया  जाये  ।

 कुरसियोंग  टेलीविजन  रिले  सैंटर  से  अलग-अलग  चैनलों  पर  कार्यक्रम  प्रकाशित

 किये  जाये  ताकि  कायंत्रमों  में  भ्रम  न  हो  ।

 ऐसी  थ्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  कलकत्ता  द्रदर्शन  से  दिखाये  जाने  वाले

 कार्यक्रम  कुरसियोंग  टेलीविजन  रिले  सैंटर  से  आगे  दिखाये  जा  सके  तथा  कुरसियींव

 में  टेलीविजन  कार्यक्रम  तैयार  करने  की  सुविधा  दी  जानी  तथा

 कूच  बिहार  में  दूसरा  टेलीविजन  ट्रांसमीटर  लगाया  जाये  ताकि  जलपाईगुड़ी  तथा

 उत्तर  बंगाल  के  कूच  विहार  जिलों  जैसे  दूर-दराज  के  सीमा  क्षेत्रों  में  टेलीविजन

 का  प्रसारण  बढ़  सके  ।
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 सामान्य  चर्चा  और  21  1985

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1984-85  5  )

 12.50  भ०  १०

 सामान्य  चर्चा  झोर  क्‍्नुदानों  को  प्रनुप्रक

 श्र  मांगे  1984-85

 महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  12  तथा  13  पर  एक  साथ  विचार  करेंगे  |  श्री

 बी०  सोभनाद्रीसवरा  राब  ने  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  तीन  कटौती  प्रस्ताव  का

 नोटिस  दिया  परन्तु  वह  सदन  में  उपस्थित  नहीं

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  संबंध  में  31

 1985  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य

 सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से

 अनप्विक  सम्बन्धित  अनुपूरक  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  -

 मांग  संख्या  :  1,  2,  3,  4,  7,  9,  10,  11,  12,  17,  18,  19,  21,  23,  25,  26,  27,

 31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  43,  43,  44,  45,

 46,  47,  48,  49,  50,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,

 61,  62,  63,  64,  65,  66,  68,  69,  71,  75,  76,  77,  78,

 79,  80,  82,  83,  85,  86,  88,  89,  91,  96,  100,  101,  104,  105,

 तथा  109”

 लोक  सभा  की  स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  अनुदानों  को  अलुपूरक
 1984-85  को  सूची

 भाप  भांग  का  मास  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  भ्रस्तुत

 संस्था  अनुदान  की  मांग  की  रकम

 राजस्व  पूंजी
 कृषि  मंत्रालय  रुपए  रुपए

 1  2  3  4

 1.  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  35,85,000  न

 2.  कृषि  19,30,01,000  न

 3.  मीन  उद्योग  1,62,00,000  —
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 7.  कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  विभाग

 रसायन  और  उदरक  मंत्रालय

 9.  रसायन  और  उवेरक  मंत्रालय

 रसायन  वाणिज्य  मंत्रालय

 9.  विदेशी  व्यापार  और  निर्यात  उत्पादन

 हृषकरधा  ओर  हस्तशिल्प

 संचार  संत्रालय

 डाक-तार  पर  पूजी  परिव्यय

 रक्षा  संत्रालय

 रक्षा  मंत्रालय

 रक्षा
 सेवाएं-थल  क्षेना

 रक्षा  सेवाएं-वायु  सेना

 23.  रक्षा  सेवाओं  पर  पूंजी  परिव्यय

 झिक्षा  ओर  संस्कृत  मंत्रालय

 25.  शिक्षा

 26.  संस्कृति  विभाग

 27.  पुरातत्व

 ऊर्जा  मंत्रालय

 रक्षा  गैर-पारस्परिक  ऊर्जा  ्लोत  विभाग

 विदेश  मंत्रालय

 33  विदेश  मंत्रालय

 सामान्य  चर्चा  और

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 3

 1,000

 10,27,000

 119,59,34,000

 19,15,000

 3,000

 22,98,55,000 000

 4  5  4,  7,  0  0  0

 हु  39  3  ॥  64  $  00  ञ  0  00

 69,57,000

 4,75,75,000

 ।  8  0  है  0  0  4  0  0  0

 3,000

 8,79,27,000

 4

 49,00,00,000

 49,00,00,000

 2,000

 39,60,00,000

 a

 न



 धोमान्य  चर्चा  और

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 1. ,  2

 बित्त  मंत्रालय

 33.  वित्त  मंत्रालय

 34.  सीमा-शुल्क

 35.  संघ  उत्पादन-शुल्क

 1

 5,56,  90,000

 7  7  13,79,24,000  8  3  /00  0

 36.  आय  पर  सम्पदा  धंभ  कर  ओर  दान  कर  5,000

 37.  स्वाम्प

 38.  लेखा  परीक्षा

 39,  सिक्का  निर्माण  और  टकसाल

 40.  पेंशन

 अफीम  और  एल्केलाइट  कारखाने

 43.  विंत्त  मंत्रालय  का  अन्य  व्यय

 44.  सरकारी  सेवकों  आदि  को  उधार

 खास  ओर  मागरिक  पृति  मंत्रालय

 45.  खाद्य  विभाग

 46.  नागरिक  पूर्ति  विभाग

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 47.  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 48.  चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य

 49.  परिवार  कल्याण

 धृह  मंत्रालय

 50,  गृह  मंत्रालय

 52.  का्िक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 53.  पुलिस

 ५  $284

 253,21,22,000

 8,76,50,000

 4,17,06,000

 5,000

 1,49,12,000

 1,83,03,000

 82,98,19,000

 0,  2,838  8,000

 2  1985

 15,65,05,000

 1,50,50,000  »50,  50,00  0

 8,54,000

 3,45,00,000

 21,90,62,000

 2  के  9  0  ह॥  62,  00  0

 wo

 7,68;21,000

 ५००
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 सामान्य  चर्चा  और

 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 3  4

 54.  अन्य  प्रशासनिक  और  सामान्य  सेवाए  54,17,48,000  4,60,60,000

 55,  गृह  मंत्रालय  का  अन्य  ब्यम्र  5,42,17,000  --

 56.  दिल्‍ली  34,59,22,000  5,000

 57.  चण्डीगढ़  5,04,94,000  —

 58.  अंदमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  3,12,86,000  1,61,68,000

 59.  दादरा  और  नगर  हवेली  44,9  9,000  --

 60.  लक्षद्वीप  2,47,35,000  84,69,000

 उद्योग  मंत्रालय

 64.  ड्द्योग  मंझलय  20,15,000  —

 62.  उद्योग  37,03,79,000  न

 63.  प्राम  और  लघु  उद्योग  2,53/75,000

 सूथना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय

 64.  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  21,34,000  न

 65.  सूचना  ओर  प्रचार  6,47,19,000  न

 66.  प्रसारण  13,42,21,000  5,16,87,000

 झम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  ना

 68.  श्रम  विभाग  16,77,000  —

 69.  श्रम  और  रोजगार  57,18,06,000  7,00,000

 स्थाय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय
 ष्

 71.  ध्याय  और  कम्पमी  कार्य  मंत्रालय  23,58,000  न

 पोजना  मंत्रालय

 75.  योजना  आयोग  59,43,000
 -
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 सामांस्य  चर्चा  और  21  1985

 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगे  1984-85

 2  3  4

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय

 16.  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  1,000  न

 और  परिवज्नत  मंत्रालय नौबहन  और  परिवहन  मत्राल

 47.  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  47,11,000  न्न+

 78.  सड़कें  8,64,90,000  10,98,52,000

 76.  दीप-स्तम्भ  और  नौबहन  4,000  4,000

 80.  सड़क  और  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  1,000  12,12,50,000

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय

 82.  इस्पात  विभाग  138,98,24,000  8,24,000  549,97,46,000

 83.  खान  विभाग  1,000.  24,55,00,000

 85.  मौसम  विज्ञान  36,59,000  —

 86.  विमानन  ना  1,000

 88.  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  18,76,000  नन+

 89.  लोक  निर्माਂ
 1,87,18,000  न

 91.  आवास  और  नगर  विकास  1,65,00,000  2,00,01,000

 इलेक्ट्रोलिक्स  विभाग

 96.  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  1,000  1,000

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  विभाग

 100.  भारतीय  सर्वेक्षण

 ह

 3,47,70,000  >>

 101.  बैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद

 को  अनुदान  8,50,00,000
 —
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 पूर्ति  विभाग

 104.  पूर्ति  विभाग  4,75,000  ना

 105.  पति  और  निपठान
 25,00,000

 णा

 संसदोय  कार्य  शष्ट्रपति  ओर  उप  राष्ट्रपति  के

 सचिवालय  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 108.  संसदीय  कार्य  विभाग  3,35,000  _

 109.  उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय  1,85,000  ना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  को  सामान्य  बजट  तथा  अनुदानों  की

 अनुपूरक  मांगें  पर  चर्चा  शुरू  करने  के  लिए  कहता  हूं  ।

 ५भो  सो०  साधव  रेडडो  :  उपाध्यक्ष  मैं  सामान्य  बजट  पर  जो

 माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  इस  माह  की  16  तारीख  को  प्रस्तुत  किया  था  उस  पर  कुछ  टिप्पणियां

 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  महोदय  यह  नई  सरकार  का  पहला  बजट  है  और  यह  सातवीं

 वर्षीय  योजना  का  भी  प्रथम  वर्ष  स्वाभाविक  रूप  से  इस  बजट  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि

 यह  सरकार  की  अगले  पांच  वर्षों  क ेलिए  नीतियों  तथा  कायंक्रमों  को  दर्शाने  वाला  हमने

 बजठ  को  इस  दृष्टि  से  परखा  हमने  यह  पाया  है  कि  यह  बजट  बहुत  ही  निराशाजनक  हमें

 यह  बताया  गया  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  विकास  की  दर  7  प्रतिशत  थीं  और  अब  हमें
 बताया  जा  रहा  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विकास  की  दर  घटकर  5  प्रतिशत  हो  जायेगी

 और  इस  विकास  दर  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिक  घनराशियों  की  आवश्यकता  लेकिन

 हमने  यह  पाया  है  कि  सातवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  इस्पात  जैसी  मुख्य  मदों  के  लिए  बहुत  कम

 राशि  निर्धारित  की  गई  किसी  भी  देश  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  इस्पात  बुनियादी
 चीज  है  और  हमारे  जैसे  विकासशील  देश  के  लिए  तो  यह  ओर  भी  आवश्यक  है  ।

 12.53  भझ०  १७०

 क्षरद  बिधे  पीठासीन

 मैंने  देखा  है  कि  इस  वर्ष  केन्द्रीय  योजना  के  लिए  आबंटन  कम  कर  दिया  गया  1984-

 85  में  लगभग  17.500  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  उसकी  तुलमा  में  1985-86  के

 लिए  प्राककलित  परिव्यय  केवल  18.500  करोड़  रुपये  का  है  जो  लगभग  1000  करोड़  रुपये

 भधिक  हैं  ।  मेरे  विचार  से  यह  राशि  बहुत  ही  कम  1984-85  में  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिए
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 En  का»  भा»

 करोड़  रुपये  खर्च  किये  गये  किन्तु  1985-86  के  लिए  केवल  925  करोड़  रुपये  का
 परिव्यय  रखा  गया  है  जो  गत  वर्ष  आबंटित  की  गई  राशि  से  415  करोड़  रुपये  कम  इल्पात
 के  लिए  इतनी  कम  राशि  के  आबंटन  की  सरकार  की  इस  नीति  से  इस्पात  परियोजनायें  प्रभावित

 हुई  विशेषकर  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयन्त्र  पर  सबसे  अधिक  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  |  चाल्‌
 वित्त  वर्ष  के  लिए  इस  संयन्त्र  के  लिए  वर्ष  आब्रंटन  कम  करके  215  करोड़  रुपये  कर
 दिया  गया  यह  परियोजना  मेरे  राज्य  के  लिए  बहुत  ही  महत्व  की  है  और  बहुत  समय  से

 खटाई  में  पड़ी  हुई  यह  परियोजना  लगभग  15  वर्ष  पहले  आरम्भ  की  गई  थी  और

 अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  इस  परियोजना  को  चालू  परियोजना  नहीं  माना  गया  क्योंकि

 हमें  यह  बताया  गया  है  कि  चालू  परियोजनायें  पूरी  की  जायेंगी  ।  किन्तु  इस  परियोजना  को  धालू
 परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  नहीं  माना  गया  है  जौर  इस  परियोजना  के  लिए  केवल  215  करोड़
 रुपये  की  अल्प  राशि  आबंटित  की  गई  विभाग  इस्पात  ज्रो  देश  का  एक  मात्र  समेकित

 इस्पात  संयन्त्र  का  इस्पात  उत्पाद  में  बहुत  बड़ा  महत्व  है  ओर  भविष्य  में  निर्यात  के  मामले  में

 भी  इसका  बड़ा  महत्व  रहेगा  ।  अब  तक  1250  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके  1250  करोड़

 रुपये  खर्च  करने  के  बाद  हम  आज  उसे  चालू  परियोजना  नहीं  मानते  गत  वर्ष  मौटे

 तौर  पर  650  करोड़  रुपये  खर्च  हुए  1985-86  के  लिए  परिव्यय  को  घटाकर  215  करोड़

 रुपये  कर  दिया  गया  है  जो  बहुत  ही  निराशाजनक  है  ।  हमें  यह  बताया  जाता  है  कि  संसाधनों  की

 कमी  है  ।  हमें  सदा  यह  कहा  जाता  है  कि  धन  की  कमी  सरकारी  उपक्रम  की  परियोजनारयें

 स्वयं  पोषित  होनी  सरकारी  उपक्रमों  पर  30,000  करोड़  रुपये  का  निवेश  किया  जा

 चुका  है  और  उससे  कोई  आय  नहीं  है  ।  यदि  सरकारी  उपक्रम  लाभ  नहीं  दे  रहे  हैं  तो  इसमें  किसका

 दोष  है  ?  इसका  क्‍या  कारण  क्‍या  हमें  सरकारी  उपक्रमों  को  केवल  इसीलिए  त्याग  दैना

 चाहिए  कि  उनसे  कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा  मैं  ऐसा  महसूस  करता  हूं  कि  परियोजनाओं

 की  कार्यान्वित  न  होने  के  पीछे  मुख्य  कमी  अथवा  दोष  सरकार  द्वारा  कई  परियोजनाओं  का

 कार्य  एक  साथ  शुरू  किया  जाना  परियोजनाओं  के  समय  पर  पूरा  न  अधिक  समय  तक

 चलते  लागत  को  बढ़ने  तथा  इसके  बाद  15-20  वर्ष  में  परियोजनाओं  की  पूरा  किये  जाने  का

 यही  कारण  है  ।

 मैं  एक  बार  पुनः  विशाखापटमम  इस्पात  संयन्त्र  का  उदाहरण  इसे  15  वर्ष  पहले

 आरम्भ  किया  गया  था  और  मैं  ऐसा  महसूस  करता  हूं  कि  इसे  पूरे  होने  में  15  वर्ष  और

 यदि  »प  किंसी  परियोजना  को  30  वर्ष  में  पूरा  करेंगे  तो  उससे  आय  कब  होगी  ?  क्ियान्वयत्र  में

 असाधारण  विलम्ब  तथा  लागत  में  अत्यधिक  वृद्धि  ही  सरकारी  क्षेत्र  की  प्रत्येक  परियोजना  का

 इतिहास  रही  है  और  इस  तरह  से  जब  हर  प्रकार  से  पूर्ण  हो
 जाती  है  तब  वह

 अलाभकारी  सिद्ध  होती  है  ।  कई  परियोजनाओं  का  एक  साथ  शुकू  करते  का  कारण  प्रह  है  कि  इसके

 लिए  सार्बजनिक  दबाव  पड़ता  है  ओर  प्रजातंत्र  में  सभी  लोग  अपने  क्षेत्र  में  एक  सरकारी  उपक्रम

 चाहते  केन्द्रीय  सरकार  दबाव  में  क्यों  आ  जाती  आप  ऐसा  क्‍यों  नहीं  करते  कि  णो

 परियोजना  हाब्  में  है  उसे  पूरा  हो  जाने  के  बाद  दूशतशी  परियोजना  आरम्भ  करें  ?
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 ह  ज्

 सभापति  महोदय  से  अब  मैं  हिन्दी  में  बोलने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 बट
 हे

 ४

 ऐस्ता  होता  जैसे  हमारे  यहां  तिरुपति  में  नाई  लोग  होते  सिर  मु  वालों  की  संख्या

 के  मुकाबले  नाई  लोगों  की  संख्या  बहुत  कम  है|  हजारों  लोग  वहां  सिर  मु  डाने  आते  मब  ऐसा

 होता  है  तो  वहां  का  नाई  एक-एक  आदमी  का  आधा  सिर  मूड  कर  छोड़  देता  है  ।.  इस  तरह  सुबह

 से  शाम  तक  आधा  सिर  मु  डे  हुए  लोग  रह  जाते  हैं  किसी  का  पूरा  सिर  नहीं  मुंडता  हैਂ

 ह ै। ]

 प्रो०  भधु  दंडवते  :  मैं  इनकी  नीति  जानता  इसलिए  मैंने  गंजा  होना  पसंद

 किया

 ]
 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  आपके  संन्‍्ट्रल  प्रोजेक्टस  का  भी  यही  हाल  किसी  भी  प्रोजेक्ट  को

 पूरा  नहीं  करते  हैं।एक  प्रोजेक्ट  को  पूरा  करके  दसरे  को  इससे  प्रोजेक्ट  भी  पूरा  होगा  भौर  भापको

 रिटने  भी  लेकिन  समय  पर  पूरा  न  होने  से  उस  प्रोजेक्ट  का  दाम  वढ़  जाता  है  और  क्षम

 बढ़  जाने  से  वह  अनइकानामिक  हो  जाता  है  ।  जब  प्रोजेक्ट  प्रोडक्शन  में  आता  है  तो  इतने  प्राफिट्स

 नहीं  होते  हैं  कि  वह  उसके  ओवर-हैडस  को  मीट  कर  सके  ।  यह  बचिंग  आफ  प्रोजेक्टस  बहुत  बुरी

 बला  जिसकी  वजह  से  प्राजेक्टस  को  पूरा  फण्ड  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 आपके  स्टील  प्लांटਂ  के  बारे  में  यह  अर्ज  है  कि  तिरुपति  के  नाई  को  तरह  से  आउश्चा

 सिर  मुंडा  कर  नहीं  रखना  उसको  जल्द  से  जल्द  पूरा  करने  के  लिए  1  हजार  कसेड़

 रुपया  जिसको  आपने  नहीं  माना  तो  मेरी  यह  विनती  है  कि  आप  वाएइजैग  प्लास्ट

 के  लिए  ज्यादा  पैसा  एलोट  उसके  लिए  |  हजार  करोड़  रुपये  की  जरूरत  है  |  ,  अगर

 उप्चके  लिए  आप  इतना  पैसा  एलोट  कर  देते  तो  तीन  साल  के  अन्दर  वह  में  आ

 जायेगा  ।

 1.00  स्०प०

 ग्रोथ  रेट  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है  कि  पिछले  4-5  साल  में  छठी  फाइब  इयर  प्लान  में

 4  परसेन्ट  प्रोय  रेट  रहा  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  क्योंकि  हमारा  जो  ग्रोथ  रेट  वह  शछिले

 20  साल  के  अन्दर  साढ़े  तीन  परसेन्ट  रहा  जिसको  एकोनामिस्ट  हिन्दू  ग्रोथ  रेट  कहते  हैं  क्योंकि

 हिन्दू  सोसाइटी  न  टूटती  है  और  न  बढ़ती  तो  यह  जो  हिन्दू  ग्रोथ  रेट  इसक  आपने  तोड़

 दिया  और  साढ़े  तीन  परसेन्ट  से  बढ़ाकर  चार  परसेन्ट  कर  यह  बड़ी  खुशी  की बात

 अब  आप  यह  चाहते  हैं  कि  यह  जो  चार  परसेन्ट  ग्रोथ  रेट  इसको  5  परसेन्टਂ  बढ़ा  दिया  घाए

 ढ़े  5  परसेन्ट  ग्रोथ  रेट  होगा  !  इस  प्रो  रेट
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 बअनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें

 आन  कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ag  ना  चंजननिनाय+भ++्+कफत+-+  रेट  आपने

 के  लिए  कितना  इन्वेस्टमेंट  यह  देखना  होगा  ।  यह  नहीं  कि  ग्रोथ  रेट  आपने  इस्टीमेट  कर
 दिया  और  उसके  लिए  पैसा  नहीं  आपने  जो  इस  प्लान  के  इस्टीमेट्स  दिये  उनको  देखते  हुए
 ऐसा  लगता  है  कि  यह  प्लान  कोई  चलने  वाला  नहीं  यू  आर  गोइग  ट्‌  हेव  ए  प्लान  होलो  डे  ।
 आज  हर  आदमी  के  दिमाग  में  यह  है  कि  हम  लोग  सातवीं  फाइव  इयर  प्लान  चला  सकेंगे  या  नहीं
 या  दूसरा  प्लान  होलीडे  शुरू  कर  इस  बारे  में  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  इल्तिजा  करूंगा  कि  वे  साफ

 कह  दें  कि  प्लान  बराबर  चलेगा  ओर  उसके  लिए  जितने  फंड्स  की  जरूरत  उनका  एलाटमेंटी
 बराबर  होगा  ।

 अब  इस  सिलसिले  में  मुझे  यह  ख्याल  पड़ता  है  कि  जो  टैक्स  रिलीफ  आपने  दिए  वे

 किसके  लिए  हैं  ।  चर्चा  यह  की  जाती  है  कि  कामन  मैन  को  काफी  सहलियतें  दी  गई  इसके  बारे

 में  जो  रीएक्शन्स  बह  रोजाना  अखबारों  में  आ  रहे  आप  न्यूजपेपस  में  स्टेटमेंट  देखिए  ।  कौन

 इससे  खुश  हैं  ।  कभी  भी  आज  तक  सन्‌  के  से  लेकर  आज  बजट  की  तारीफ  जो  पेपरों  में

 हम  लोग  अब  देश  रहे  वह  पहले  नहीं  देखी  थी  मगर  यह  तारीफ  करने  वाले  कौन  लोग  हू
 आर  बूबोलेंट  ?  कोन  लोग  खुश  हैं|  दिल्ली  के  आपके  पहड़गंज  के  मार्केट  के  लोग  नहीं  और  आम

 आदमी  नहीं  ।  इण्डियन  चेम्ब्र  ऑफ  कामसे  के  कोरीडोर्स  में  लोग  बहुत  खुश  हैं  और  मिठाइयां  बांट

 कर  खुशी  मना  रहे  कलकत्ता  और  बम्बई  के  स्टाक  एक्सचेन्ज  के  लोग  बहुत  खुश  जो  लोग

 बोल  सकते  हैं  और  जिनके  पास  सत्ता  है  और  पेपर  जिनके  वे  सतके  सब  खुश  हैं  ।  इससे  पता  लगा

 लीजिए  कि  यह  बजट  किसका  यह  बजट  कामन  मैन  का  नहीं  अगर  यह  बजट  कामन  मैन

 का  बजट  तो  इसकी  तारीफ  टैक्सी  रिक्शा  और  हाऊस-वाइव्ज  करतीं  ।  पिछले

 पांच  दिनों  के  अन्दर  कोई  चीज  ऐसी  नहीं  जिसके  दाम  न  बढ़े  कितने  बढ़ें  इसका  अन्दाजा

 आप  नहीं  लगा  सकते  ।  अनप्रोपाशनेटली  दाम  बड़े  हैं  ।  ऐसा  क्‍यों  हुआ  है  ।  इसकी  वजह  यह  है  कि

 आपने  बहुत  होशियारी  से  क्या  किया  कि  इनडाइरेक्ट  टैक्स  बढ़ा  टैक्स  थोड़े-थोड़े  सभी

 मगर  सबसे  ज्यादा  टैक्स  जो  बढ़ा  वह  इम्पोर्टेड  क्रुड  पर  इम्पोर्टेंड  ऋुड  पश  टैक्स  बढ़ाकर  आपने

 सारी  एकोनामी  को  आघात  पहुंचाया  है  और  इससे  प्राइसेज  बहुत  ज्यादा  मैं  तो  ऐसा

 संमकषता  हूं  कि  इन्डीजिनस  क्रूड  के  दाम  भी  इससे  बढ़ेंगे  क्योंकि  आपको  पैरीटी  लानी  पड़ेगी  ।  इम्पोर्टड

 क्रड  पर  तो  बढ़  ही  गया  है  ।  इण्डीजिनस  का  देखा  जाएगा  कि  इम्पोर्टेड  क्रड  के  दाम  के  बराबर

 होता  है  या  नहीं  ।  फिर  इसकी  हालत  क्‍या  होगी  ?  नानी  पालकीवाला  ने  लास्ट  ईयर  एक  रिमार्क

 दिया  वह  मुझे  बहुत  याद  आता

 की  अर्थव्यवस्था  तेल  पर  निर्भर  है  ।”

 उन्होंने  कहा  था  कि  29  मिलियन  टन  तेल  का  उत्पादन  हुआ  इसी  से  हमारी  इकोनोमी

 बच  गई  ।

 क्‍योंकि आपने क्रड आयल का दाम बढ़ा यह दाम बढ़ाकर आपने यह बता दिया कि इकोनोमी को खतरा पैदा हो गया है एण्ड इट इज लाइकली दू बी ड्राउण्ड । इसका ध्यान
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 टैक्स  के  बारे  में  हमें  बताया  गया  कि  जितना  रिलीफ  बिग  बिजनेसमैन  को  मिलेगा  उससे

 वह  इन्वेस्टमेंट  करेगा  ।  ऐसा  कभी  भी  नहीं  हुआ  ऐसा  वह  नहीं  करने  वाले  जब  उनके  हाथ
 में  पैसा  एफ्लुएन्ट  सेक्शन  के  हाथ  में  आयेगा  तो  वह  जमीन  आपने  मेद्रोपोलिटन
 का  एरिया  बढ़ा  दिया  मनी  का  वे  इस  तरह  से  सरकुलेशन  करेंगे  कि  ब्लैक  मनी  फिर

 व्हाइट  मनी  करेंगे  ।  इसलिए  यह  कहना  गलत  है  कि  इन्वेस्टमेंट  करने  के  लिए  उन्हें  ज्यादा  पैसा

 मिलेगा  ।  इससे  इन्वेस्टमेंट  के  लिए  पैसा  नहीं  इससे  ब्लेक  मनी  और  जेनरेट  होगी  ।

 आई०  एम०  एफ०  ने  एक  असेसमेंट  किया  था  ।  कुछ  लोग  उसको  डिस्पयूट  करते  हैं  लेकिन  मैं

 नहीं  करता  हूं  । उसमें  कहागयाहे  कि  में  एक  घटे  में  डेढ़  करोड़  रुपये  ब्लेकमनी  जेनरेट  होता  है  ।

 ]

 वे  जानते  हैं  कि  अपने  काले  धन  को  श्वेत-धघन  में  किस  तरह  बदला  जा  सकता  ऐसे
 करने  के  अनेक  तरीके  हैं  ।  पिछले  दिनों  भी  वे  लोग  ऐसा  करते  रहे  हैं  और  भवत्रिष्य  में  भी  बे  लोग

 ऐसा  करते  रहेंगे  ।

 यह  नेशनल  इनकम  का  22  परसेंट  हो  जाता  यह  जो  नेशनल  इनकम  की  22  परसेंट

 ब्लेक  मनी  जेनरेट  होती  है  इससे  पेरेलल  इकोनोमी  चलती  रहती  मैं  आपको  कहता  हूं  कि आप

 मुल्क  के  फाइनेंस  मिनिस्टर  नहीं  आप  तो  बरायेनाम  फाइनेंस  मिनिस्टर  आपके  हाथ

 में  इकोनोमी  नहों  हमारे  देश  की  इकोनोमी  तो  पेरेलल  इकोनोमी  चलाने  वालों  के  हाथ  में

 चल  रही  वे  इसे  चाहे  किघर  भी  लेजा  सकते  आप  कन्द्री  के  जितने  भी  रूल्स  एण्ड

 रेगुलेशन्स  बनायेंगे  ।

 हमारे  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  22  प्रतिशत  भाग  काले  घन  हो  जाता

 वे  हमारी  इकोनोमी  को  डायरेक्ट  आपके  रूलस  एण्ड  रेगूलेशन्स  इफोनोमी  को

 डिजायड  चेनल्स  में  डाइरेक्ट  करेंगे  लेकिन  वे  इसको  अनडिजायर्ड  चेनल्स  में  ले  क्योंकि  सत्ता

 उनके  हाथ  में  है  ।

 इसका  क्या  नतीजा  होगा
 ?

 ज्यादा  कंज्युमर  गृड्स  बढ़ेगा  ।  कज्युमर  गुड्स  में  भी  ज्यादा

 लग्जरी  गुड्स  बढ़ेगा  ।  आपको  तो  पता  है
 कि  हम  लोग  कितना  नेशनल  कंजम्पशन  करते  कोई

 ऐसा  देश  नहीं  है  जो  अपनी  नेशनल  इनकम  का  78  परसेंट  कंज्यूम  करता  हो  ।

 ]
 78  प्रतिशत  का  उपभोग  हम  अपनी  बढ़ी  हुई  राष्ट्रीय  आय  में  कर  रहे  हैं  ।
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 ]
 यह  अपने  देश  में  ही  होता  है  ।  यहां  अब  जितना  गुड्स  बढ़ेगा  वह  ज्यादातर  लग्जरी  संक्‍्टर

 में  बढ़ेगा  और  इन्वेस्टमेंट  उधर  चला  जाएगा  ।  आप  इसको  रोक  नहीं  चाहे  आप  कितना  भी

 कंट्रोल  कर  चाहे  आप  कितनी  भी  डायरेब्शन  दे  दें  ।  अभी  आपने  इण्डस्ट्रीज  को  कर  दिया

 अगले  पांच  वर्षों  में  देश  में  विलासिता  की  वस्तुयें  निमित  की  जायेंगी  और  हमें  इसके  प्रति

 सोषधान

 जितना  हमारा  लग्जरी  गुड्स  बढ़ता  है  उतना  ही  ज्यादा  हमारा  कंजम्पशन  बढ़ता  है  ओर

 उतना  ही  इन्वेस्टमेंट  डिजायडं  चेनल्स  में  नहीं  जाता  है  ।

 मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  यह  बजट  आम  लोगों  के  खिलाफ  कोई  इसको  मानने  के  लिए

 तैयार  नहीं  है  कि  इस  बजट  से  हमें  ज्यादा  सहूलियत  मिली  जब  मैं  पालियामेंट  आ  रहा  था  तो

 एक  साहब  कह  रहे  थे  कि  हम  तो  टैक्‍स  पेयर  अव  हम  बच  गए  ।  हम  बड़े  खुश  हो  गए  कि  हम

 बच  क्‍योंकि  टैक्स  से  हम  बच  गए  हम।री  18000  के  अन्दर  आमदनी  इसल्रिए  हमें  कुछ

 सहूलियत  मिल  रही  लेकिन  यह  डेढ़  दो  सौ  रुपये  तो  बच  लेकिन  मिडिल  क्लास  आदमी

 से  उससे  चौगुना  लिया  जा  रहा  इस  हाथ  से  दे  रहे  उस  हाथ  से  चौगुना  ले  रहे

 उसको  पेट्रोल  पर  ज्यादा  खर्च  करना  स्कटर  पर  बेचारे  आते  स्कूटर  में  पैट्रोल  डालना

 इसंसे  ज्यादा  खर्चा  होगा  ।  तरकारी  महंगी  होगी  और  सोप  ज्यादा  महंगा  हो  और  भी  कई

 जरूरत  की  चीजें  महंगी  हो  जाएंगी  ।  इसका  नतीजा  है  कि  छोटा  मिडिल  अपर

 मिडिल  क्लास  के  लोगों  को  जो  सह  लियतें  आपको  देनी  चाहिए  वे  नहीं  दी  हैं  ।  वे  लोग  खुश  हैं
 लेकिन  दे  आर  वैरी  बेडली  मैं  बजट  प्रपोजल्स  के  बारे  में  पब्लिक  सैक्टर  के  बारे  में  कुछ  अर्ज

 करना  चाहता  था  |  हम  गवे  करते

 ]

 कि  हमारे  सरकारी  क्षेत्र  का  सदा  विस्तार  होता  रहा  है  और  उसकी  प्रमुख  भूमिका
 रही

 ]
 अब  आपने  क्‍या  कर  आज  किसी  पब्लिक  सेक्टर  के  क्रिसी  आफिसर  या  मैनेजिंग

 डायरेक्टर  से  बातें  करें  तो  वह  मुंह  नीचे  कर  लेता  क्योंकि  वहां  पर  गरीब  की  बात  नहीं  रही
 उनको  कलंक  लगा  दिया  गया  मिलें  ठीक  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 बाद  ]  ।
 सरकारी  उपक्रमों  से  हमें  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  और  इसीलिए  हम  उसे  नहीं  चाहते  हैं  ।

 इसका  मतलब  है  कि  आप  समाजवाद  नहीं  चाहते  हैं  ।
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 है

 ठीक  है  आपको  सोशलिज्म  की  जरूरत  नहीं  बेचारे  जवाहरलाल  नेहरू  और  लेट

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जो  गरीब  की  बात  करती  सोशलिज्म  की  बात  करती  वह्‌  पुरानी
 बात  हो  गई  दकियानूसी  बात  हो  गई  है  और  सदी  में  कोई  कंसेप्शन  नहीं  आपतो

 सदी  में  ले  जाने  वाले  हैं  और  अब  सोशलिज्म  की  क्या  जरूरत  सोशलिज्म  नहीं

 मैं  अजे  करूंगा  कि  पब्लिक  सेक्टर  को  कमजोर  करने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  गए  हैं  वे  बहुत  ही
 गलत  और  बहुत  ही  बुरे  स्टेप  हैं  और  आइंदा  चल  करके  इसका  बुरा  प्रभाव  पब्लिक

 सेक्टर  का  जो  डामीनेंट  रोल  देश  को  तरक्की  में  रहा  वह  रोल  आप  अब  प्राइवेट  सक्‍्टर  को  देने

 वाले  हैं  ।

 एक  मसला  और  जिसकी  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  खींचना  चाहता  वह  यह  है  कि

 जितने  टक्‍्सेस  हम  लगाते  उसमें  स्टेट्स  का  शेयर  होता  अब  आपने  टेक्सेस  ऐसे  आइटम्स  के

 ऊपर  बढ़ाए  बहुत  ही  एहतियात  के  साथ  कि  उसमें  स्टेट्स  का  शेयर  ही  नहीं  जैसे  कि  इम्पोर्ट

 ड्यूटी  इसमें  स्टेट  का  कोई  शेयर  नहीं  क्रूड  आयल  पर  टेक्स  जिससे  620  करोड़

 रुपया  इसमें  से  एक  घेला  भी  आप  स्टेट्स  को  नहीं  देंगे  ।  एक  सेंटेंस  जरूर  आपने  कह  दिया

 है  कि  पब्लिक  बारोइंग्स  में  हम  स्टेट्स  को  ज्यादा  शेयर  देने  वाले  बहुत  खुशी  की  बात

 लेकिन  इसकी  भी  अब  तक  की  जो  हिस्ट्री  रही  उसको

 ]

 सावंजनिक  ऋण  के  बारे  हमरा  अनुभव  बहुत  ही  खेदजनक  रहा  है  ।

 क्‍
 क्योंकि  थई  फाइव  इयर  प्लान  में  स्टेट्स  का  शेयर  50  परसेंट  जितना  पब्लिक

 बारोइंग्स  उसमें  50  परसेंट  स्टेट्स  का  शेयर  1984  में  वह  शेयर  घटकर  दस  परसेंट  हो

 गया  और  पब्लिक  बारोइंग्स  आप  इसके  बावजूद  भी  स्टेट्स  को  पूरा  शेयर  नहीं  मिल

 पाएगा  ।  1961-65  में  स्टेट्स  का  शेयर  435  करोड़  था  और  सेन्टर  का  शेयर  423  करोड़

 यानी  सेन्टर  का  शेयर  कम  फोर्थ  प्लान  में  स्टेट्स  का  शेयर  590  करोड़  हो  गया  और

 सेन्टर  का  1540  करोड़  हो  किफ्यथ  फाइव  ईयर  प्लान  में  स्टेट्स  का  854  करोड़

 गया  और  सेंटर  का  2966  करोड़  हो  1981-84  में  स्टेट्स  का  1503  करोड़  और

 सेन्टर  का  13202  करोड़  हो  अगर  यह  फ्यूचर  में  होगा  तो  इससे  हमको  फायदा  नह  ं

 होगा  ।  मेरी  अर्ज  यह  है  कि  स्टेटस  को  जो  बारोड  कैपिटल  उध्तमें  ज्यादा  शेयर  दिया  जाना

 पब्लिक  का  पैसा  इसको  बराबर  शेयर  करने  में  क्‍या  हर्ज  स्टेट  को  क्‍यों  इतना

 कम  रेवेन्य्‌  दिया  जाता  एपग्रीकल्बट  का  जो  डवलपमेंट  हुआ  सभी  जानते  हैं  के  बहुत

 अच्छा  हुआ  अब  तक  स्ट्रेंटेजी  यह  रही  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  सिंचाई  पर  जोर  दिया  जाए  और

 कंसन्ट्रूंट  किया  जाए  पंजाब  जैसे  राज्य  में  जहां  बड़े-बड़े  प्रोजेक्ट्स  बने  गर  सीरियल्स  का
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 अनुदानों  की  अनुपू  रक  मांगें  1984-85  4-85

 -  न  ie

 प्रोडक्शन  भी  बढ़ा  सब  जानते  हैं  कि  वह  बढ़  गया  गरीब  लोग  आज  माइनर

 मिलेट्स  और  मक्का  खाते  हैं  ।  राइस  के  साथ  अगर  मिलाकर  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  कितना  कम

 प्रोडक्शन  हो  गया  जो  गरीब  आदमी  के  लिए  एक  प्रोटीन  फ्रंड  वह  मिलता

 ही  नहीं  अगर  भिल  जाए  तो  दाम  बहुत  बढ़े  हुए  होते  जहां  इर्रीगेशन  होता  वहां

 मआयल  सीडस  प्रोड्यूस  नहीं  किया  जाता  ।  ड्राइ  लेण्ड  कल्टीवेशन  पर  भी  हमारा  ध्यान  नहीं  गया

 है  ।  उस  पर  ज्यादा  तवज्जुह  नहीं  दी  गई  जिससे  कि  ज्यादा  उत्पादन  हो  सके  ।  यह  स्ट्रेंटेजी  हमको

 चेंज  करनी  चाहिए  ।  अब  तक  कि  जो  स्ट्रंटेजी  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  एग्रीकल्चर  में  इन्टेन्सिव

 डवलपमेंट  उसको  छोड़ना  नहीं  तो  मुझे  डर  है  कि  भविष्य  में  हमें  काफी  मात्रा  में

 एडीबल  ऑयल  इस्पोर्ट  करना  पड़ेगा  ।  अभी  इसके  ऊपर  1200  करोड़  रुपया  खर्च  किया  जा  रहा
 भविष्य  में  ऐसा  लगता  है  कि  और  बढ़  जायेगा  ।  इसका  एक्सचेकर  पर  काफी  बोझ  पड़ेगा  ।

 यह  कहते  हुए  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।
 maar  ४.

 आऔ  बी०  आर०  भगत  :  सभापति  नई  सरकार  का  यह  पहला  बजट

 अन्य  उयबन्धों  के  बारे  में  कहने  से  पहले  मैं  इस  बजट  के  भूल  सिद्धांत  पर  प्रकाश  डालना

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  वित्त  मंत्री  के भाषण  की  दो  पंक्तियां  उद्ध,त  करूंगा  जिनमें  उन्होंने  हमारे  नये  और

 सक्रिय  प्रधानमन्त्री  के  बारे  में  जो  ठुछ  कहा  उससे  इस  बजट  के  मूल  सिद्धांत  पर  प्रकाश  पड़ता

 है--''हमें  भारत  को  सभी  पहलुओं  से  आत्मनिर्भर  बनाना  है  ।  हमें  इस  देश  को  इतना  गतिशील

 बनाना  है  जो  विश्व  के  किसी  भी  अन्य  देश  की  बराबरी  कर  सके  ।”

 मैं  वित्त  मंत्री  को  ऐसा  बजट  पेश  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  जिसमें  योजना  अवधि  तक

 ओर  योजना  अवधि  के  बाद  नवे  दशक  तक  चरण-बद्ध  रूप  से  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  की  चेष्टा

 की  गई  है  जब  अन्ततोगत्वा  हम  एक  ऐसा  समाज  तैयार  कर  सकेंगे  जो  प्रगतिशील

 और  सम्पन्न  होगा  जिसमें  न  गरीबी  होगी  और  न  बीमारी  ।  जैसा  कि  हमारी  स्वर्गीया  और  श्रद्धं  य

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  कहा  सातवीं  योजना  का  मूल  उहं  श्य  भोजन  और

 उत्पादन  है  और  अभी  भी  इसका  यही  उहं  श्य  यदि  हम  इन  तीन  मानदण्डों  पर  ध्यान  दें  तो

 हम  देखेंगे  कि  इस  बजट  में  इन  तीनों  पक्षों  की  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  के  लिए  प्रयत्न  किया  गया  है  ।

 वास्तविकता  यह  है  कि  बजट  तैयार  करना  बहुत  ही  कठिन  कार्य  है  और  किसी  भी  प्रकार  से  बजट

 ऐसा  नहीं  हो  सकता  जिससे  सभी  को  प्रसन्नता  हो  ।  किन्तु  वित्त  मन्त्री  ने ऐसा  चमत्कार  किया  है  कि

 यह  अधिकांश  जनता  को  प्रफुल्लित  कर  सके  हैं  ।  भ्रम  में  पड़े  कुछ  व्यक्ति  का  कहना  है  कि  उन्होंने
 धनी  व्यक्तियों  को  राहत  दी  तो  दूसरे  कुछ  व्यक्तियों  का  यह  कहना  है  कि  वह  एकाधिकार  घराने

 सूजित  कर  रहे  हैं  किन्तु  ऐसे  लोगों  न  केवल  भ्रम  में  है  अपितु  बजट  के  प्रति  उनका  रबंया  बहुत  ही

 पक्षपातपूर्ण  है  ।  बजट  के  समग्र  पहलुओं  पर  विचार  क्रियाਂ  जाना  चाहिए  और  मैं  बजट  के  पूर्ण

 दृष्टिकोण
 को  संक्षेप  में  प्रस्तुत  करना  चाहूंगा  कि  इस  बजट  का  उदृश्य  क्‍या  है  ।

 यह  एक  शक्तिदायक  बजट  है  क्‍योंकि  इस  बजट  में  अर्थे-व्यवस्था  को  तथा  समाज  के  विभिन्‍न

 बग्गें  के  लोगों  को  सही  दिशा  देने  का  प्रयास  इसते  उत्पादन  का्येकुशलता  बढ़ेगी  और
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 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  184-85
 जपपपययणयया  -:£

 सभी  क्षेत्र  की  अर्थ-व्यवस्था  सें  गरीबों  चाहे  वे  शहरी  हैं  अथवा  निम्न  वर्ग  तथा  मध्यम
 वर्ग  के  किसानों  को  राहत  मिलेगी  ।  इसमें  श्रमिक  वर्ग  को  जो  वर्ग  सबसे  अधिक  उत्पादन  करता

 है--सहायता  देने  के  प्रस्ताव  हैं  जिसके  पीछे  यह  उद्वं  श्य
 है

 कि  हर  व्यक्ति  अपनी  योग्यता  के  अनुसार
 अपने  क्षेत्र  में  श्रेष्ठतम  कार्य  करें  और  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रोत्साहन  प्रदान  किया

 जाएगा  और  राहत  दी  जाएगी  |

 वित्त  मन्त्री  द्वारा  एक  बहुत  ही  महत्वपृर्ण  मुद्दा  जोड़ा  गया  है  और  मेरे  विचार  से  किसी  भी

 वित्त  मन्त्री  ने  पहली  बार  ऐसा  किया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  इससे  पूर्व  शायद  एक  ही  बार  ऐसा
 बजट  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  यह  एक  ऐसा  बजट  है  जो  बहुत  ही  प्रगतिशील  है  और  जिससे  भविष्य

 में  देश  का  आ्थिक  ढांधा  ही  बदल  इस  तरह  का  बजट  केवल  वर्ष  1957  में  श्री  टी०  टी०

 कृष्णा  माचारी  ने  प्रस्तुत  किया  था  जो  जब  उन्होंने  बजट  में  कुछ  परिवर्तत  किया  था  समय  के

 अनुरूप  खरः  उतरा  इसी  प्रकार  वर्तमान  वित्त  मंत्री  ने  आथिक  नीति  को  पूर्णतः  नया  स्वरूप

 देने  तवा  उन  उद्दश्यों  को  पूरा  करने  की  चेष्टा  की  है  जिससे  उत्पादन  कार्यक्षमता

 बढ़ेगी  और  सभी  वर्ग  के  लोगों  को  राहत  मिलेगी  जिससे  कि  वे  लोग  और  अधिक  कार्य  कुशलता
 के  साथ  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायक  हो  सके  ।  उन्होंने  इस  बात  का  संकेत  दिया  है  कि  यह  आधिक
 नीति  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  ही  नहीं  अपितु  योजना  के  अनुरूप  है  और  इसीलिए  इन  नीतियों
 की  हमें  निश्चित  रूप  से  योजना  के  सन्दर्भ  एक  लम्बी  अवधि  के  परिप्रेक्ष्य  में  देखना

 चाहिए  ।  उन्होंने  अपनी  कुछ  नीतियों  के  बारे  में  वाद-विवाद  किए  जाने  की  मांग  की  है  और  इस
 संसद  में  विचार-विमर्श  चलता  उन्होंने  संसद  सदस्यों  को  अपने  विचार  व्यक्त  करगे  के  लिए
 आमन्त्रित  किया  है  जिससे  कि  हम  सभी  उन  मौलिक  उहूं  श्यों  को  पूरा  करने  अर्थात्‌  अ्थं-व्यवस्था

 सुदृढ़  असमानता  कम  करने  तथा  गरीबी  दूर  करने  अपना  सहयोग  प्रदान  कर  इन

 उद्देश्यों  के  जो  हमारे  देश  की  राष्ट्रीय  जागृति  के  रूप  में  उभरकर  हमें  लड़ना  नहीं

 चाहिए  अपितु  सहयोग  देना  चाहिए  ।  यदि  कोई  कमी  है  तो  हम  उसे  दूर  करेंगे  और  उसके  स्थान  पर

 कोई  और  अच्छा  तरीका  अपनाएगे  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  व्यक्तिगत  कराघन  को  यह  कहा
 जाता  है  कि  इससे  घनी  व्यक्तियों  को  राहृत  मिलेगी  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  यह  कहना  है  कि

 18,000  से  25,000  तक  की  आय  खंड  पर  आयकर  20  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  25  प्रतिशत  कर
 दिया  गया  किन्तु  यदि  आप  15,000  से  20,000  तक  की  आय  खंड  पर  दी  गई  कुछ  छूट  कों

 देखें  तो  आप  देखेंगे  कि  प्रथम  स्‍लेव  पर  50  प्रतिशत  की  छूट  दी  गई  है  जैसा  कि  वित्त  मंत्री  जी
 ने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  है  ।

 यदि  आप  15,000  रुपये  से  18,000  रुपये  तक  के  खण्ड  को  लें  तो  यहां  100  प्रतिशत

 रियायत  दी  गई  परन्तु  यदि  आप  पूरे  खण्ड  को  देथेें  तो  रियायत  50  प्रतिशत  अगले

 उच्चतर  खण्ड  में  25,000  रुपये  से  50,000  रुपये  तक  यह  रियायत  22  प्रतिशत  तथा  50,000

 रुपये  से  100,000  रुपये  तक  यह  18  प्रतिशत  है  ।

 एक  सानलोय  सदस्य  :  किसको  राहत  ?
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 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे  1984-85

 ४७औ3953छफफएफफससिसेकृ्ृक्‍्क७कक  कक  कफ  फफइकफइऑइीिौउस्‍-_-सनस  डरकम-सऩ

 «  भी  जोी०  आर०  भगत  :  जो  अदा  करते

 Mo  प्रो०  सधु  बण्डबते  :  आयकर  देने  वालों  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन-यापन  करते

 हैं  ।

 भ्रो  बो०  आर०  भगत  :  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  हैं  उन्हें  गरीबी-रेखा  से  ऊपर  लाया

 जाएगा  ।

 एक  सानसोय  सदस्य  :  कितने  वर्षों  में  ?

 श्री  थो०  आर०  भगत  :  अन्यमनस्क  तरीके  से  बात  मत  आप  राष्ट्रपति  के

 को  पढ़ें  ।  वहां  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  छठी  योजना  अवधि  में  145  लाख  लोखों  को

 नौकरियां  देकर  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाया  गया  ।  मैं  गरीबी  निवारण  योजना  पर  बाद  में

 अभी  मैं  उनकी  बात  कर  रहा  जो  कर  अदा  करते  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की

 मदद  करने  के  लिए  हमारे  पास  बहुत  तरीके  साफ-साफ  अन्यमनस्क  तरीके  से

 मत  कीजिए

 निगमित  क्षेत्र  में  कर  में  5  प्रतिशत  की  रियायत  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जाता

 है  कि  हमने  निगमित  क्षेत्र  को  अत्यधिक  कर  रियायतें  दी  हैं  तथा  एकाधिकार-गृहों  को  परिभाषा

 में  ऊपरी  सीमा  के  सम्बन्ध  में  ही  संशोधन  किया  परन्तु  आपको  उन्हें  उन  रियायतों  के  साथ

 मिला  कर  देखना  जो  निगमित  क्षेत्र  को  पहले  से  मिली  हुई  थी  ओर  जिनमें  से  कुछ  का

 जिक्र  वित्त  मन्त्री  ने  अपने  भाषण  में  किया  था  |  अतिरिक्त  मूल्य  ह्ास  सम्बन्धी  रियायत  वापिम

 ले  ली  गई  जहां  मूल्य  हास  में  छुट  की  सामान्य  दर  बढ़ा  कर  15  प्रतिशत  कर  दी  है  वही  अन्य

 रियायतें  बन्द  कर  दी  ग्रामीण  विकास  के  अनुमोदित  कार्यक्रमों  हेतु  निगमित  क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली

 कुछ  रियायतें  बंद  कर  दी  गई  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  कतिपय  विदेशी  कम्पनियों  से  प्राप्त  लाभांश

 के  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली  कर-रियायत  समाप्त  कर  दी  गई  अदि  आप  निगमित  क्षेत्र

 द्वारा  पहले  भोगी  जा  रही  जिन्हें  समाप्त  कर  दिया  गया  है  तथा  अब  उन्हें  प्राप्त  वतमान

 राहत  को  मिलाकर  देखें  तो  अन्तिम  रूप  से  उनको  कोई  रियायत  नहीं  मिली  है  ।  इससे  वित्त  मन्त्री

 ने  निगमित  क्षेत्र  से  लगभग  250  करोड़  रुपये  की  राजस्व-वुद्धि  का  प्रावधान  रखा  है  ।  इससे  किसी

 समग्र  रियायत  का  पता  नहीं  चलता  है  ।

 असली  बात  यह  है  कि  यह  राहत  निजी  क्षेत्र  को  विकसित  होने  की  दृष्टि  से  दी  गई  है

 यह  भी  राष्ट्रीय  क्षेत्र  का  एक  भाग  मैं  निजी  क्षेत्र  १र  फिर  मैं  केवल  यह  कह

 रहा  हूँ  कि  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  हमारा  उचित  परिप्रेक्ष्य  होना  यदि  इसे  कोई

 भूमिका  निभानी  है  तो  उसके  विकास  को  अवरुद्ध  करने  में  कोई  बाधा  नहीं  आनी  चाहिए  ।  साथ

 ही  इसे  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  और  औद्योगिक  नीति  से  मेल  खाना  चाहिए  ।
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 बजट  भाषण  और  आधिक  सर्वक्षण  में  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  निभाई  जाने  वाली  भूमिका  की
 बात  की  गई  इसमें  मात्र  कोई  कौतिमान  स्थापित  करने  की  बात  नहीं  है  परन्तु  यह  आधार  भूत
 बात  किसी  भी  वित्त  मनन्‍्त्री  को  जिस  संकट  का  सामना  करना  पड़ता  है  वह  यह  है  कि  आन्तरिक

 संसाधनों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होती  ।  सरकारी  क्षेत्र  मे ंहमारा  करीब  30,000  करोड़  रुपये  का  पूंजी
 निवेश  छठी  योजना  के  दोरान  भी  सरकारी  क्षेत्र  में  संसाधनों  में  वृद्धि  आाशानुरूप  नहीं  थी  तथा

 लक्ष्य  तक  नहीं  पहुंच  पायी  थी  ।  आ्िक  सर्वेक्षण  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  उन्हें  अधिक  दक्ष

 बनाना  होगा  ।  आपने  सरकारो  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  की  बात  की  ।  मैं  इसके  एक  पहलू  अथवा  दूसरे  पहलू
 की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  सम्पूर्ण  प्रबन्ध  उनका  उनके  द्वारा  आंतरिक

 संसाधनों  में  की  गई  उनका  कुल  निवल  निवेश  और  उत्पादन  के  अनुपात  के

 विषय  में  कह  रहा  जहां  बहुत  कुछ  किया  जाना  बाकी  है  ।  मैं  आधिक  सर्वेक्षण  में  उल्लिखित  कुछ
 वाक्य  उद्घृत  करना  चाहूंगा  :--

 1983-84  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  वित्तीय  कार्य-निष्पादन  में  जो  हास

 हुआ  वह  मुख्य  रूप  से  कोयले  और  बिजली  जैसी  आवश्यक  आधार  भूत  निविष्टियों  की  अनुपलब्धि  ।

 अपर्याप्त  उपलब्धि  के  कारण  क्षमता  का  कम  उपयोग  किये  जाने  और  निविष्टियों  की  लागत  में

 वृद्धि  होते  के  कारण  से  हुआ  है  ।”

 इसलिए  मैं  प्रबन्धकों  को  दोष  नहीं  देता  ।  यदि  उन्हें  ऊर्जा  नियमित  रूप  से  सप्लाई  नहीं

 होती  अथवा  यदि  कोयले  की  सप्लाई  दोषपूर्ण  है  अथवा  उसमें  राख  अधिक  है  तो  उसके  लिए  आप  .

 केवल  प्रबन्धकों  को  दोष  नहीं  दे  सकते  ।  ये  मूल  कठिनाइयां  हैं  जिनका  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  को

 सामता  करना  पड़  रहा

 उसके  बाद  मजदूरी  में  और  संशोधन  हुआ  है  ।

 भी  असल  दर  :  क्या  आप  कोयले  से  सम्बन्धित  लोगों  को  दोष  नहीं

 दे  सकते  ?

 झो  बो०  आर०  भगत  :  हस  संदर्भ  में  देखिए  ।

 क्या  आप  कह  सकते  हैं  कि  मजद्री  में  भर  संशोधन  नहीं  होना  यह  करना  ही

 पड़ता  उस  पर  निविष्टियों  की  लागत  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 हे  वह  भारतीय  इस्पात  अधिकरण  अथवा  भारत  कुकिंग  कोल  अथवा  ईस्टर्न  कोल्ड

 फील्ड  दिल  ली  परिवहन  फटिलाइजर  कार्पोर ेरेशन  हिन्द  सस्‍्तान  फॉटलाइजस  हे  |  अथवा  सभी

 को  भारी  घाटा  हुआ  है  और  सरकारी  क्षेत्र  को
 पीछ  धक्केला  परन्तु  पैद्रोलियम

 सरकारी  क्षेत्रों  ने  इस  हानि  की  क्षतिपूर्ति  भी  की  है  ।

 आपने  कहा  है  कि  देश  की  अर्थव्यवस्था  तेल  में  डूब  गई  मैं  नहीं  समझता  कि  आपने
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 ऐसा  निष्कर्ष  कैसे  निकाला  क्‍योंकि  तेल  का  अतुल  भंडार  यहां  है  इसलिए  ऐसा  विचार  कायम  है  ।

 हमने  तेल  का  उत्पादन  110  लाख  टन  से  बढ़ाकर  290  लाख  टन  कर  दिया  लाख  टन

 की  बड़ोतरी  |  केवल  यही  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें  योजना  लक्ष्यों  को  अत्यधिक  सफलता  मिली  है  ।

 हमें  केवल  इस  बात  का  खेद  है  कि  आगामी  वर्षों  में  जब  तक  हमें  कोई  बड़ा  तेल-क्षेत्र  प्राप्त  नहीं

 होगा  तब  तक  इतनी  बढ़ोत्तरी  नहीं  होगी  इसलिए  हमें  इसकी  व्यवस्था  करनी  वित्त  मंत्री

 ने  समझदारी  से  काम  लिया  है  तथा  इसका  प्रावधान  रखा  ये  सभी  वित्तीत  उपाय  और  तेल

 मूल्यों  मे ंसंशोधन  और  ऐसी  अन्य  बातों  के  पीछे  यह  धारणा  है  कि  हम  अपनी  अर्थ॑व्यवस्था  में  तेल

 के  प्रयोग  को  सीमित  करेंगे  तथा  उसका  प्रयोग  कम  करेंगे  ।  यदि  आगामी  वर्षों  में  हम  ऐसा  नहीं
 करते  हैं  तो  हम  परेशानी  में  पड़  जाएंगे  क्योंकि  तब  शायद  ऐसी  बुद्धि  न  हो  ।

 इसी  वजह  से  वित्त  मंत्री  ने  तेल  की  बजाय  तापीय  ऊर्जा  और  बिजली  का  अधिक  प्रयोग

 करने  को  कहा  है  ।  उन्होंने  भी  यही  कहा  है  तथा  आशिक  सर्वेक्षण  में  भी  यही  कहा  गया  है  कि  हमें

 अलकोहल  जैसे  नए  स्रोतों  की  खोज  करनी  चाहिए  जैसा  कि  अन्य  देश  भी  कर  रहे  यह  हमारे

 बैज्ञानिकों  तथा  अनुसंधान  और  विकास  प्रयत्नों  के  लिए  एक  चुनौती  हमारे  प्रधान  मंत्री  और

 विक्त  मंत्री  तकनीक  और  वैज्ञानिक  वातावरण  में  अधिकाधिक  सुधार  करने  पर  बल  दे  रहे  हैं  ताकि

 हम  नई  तकनीक  का  प्रयोग  कर  सक॑  और  परिवतंन  ला  यदि  हमें  आग  बढ़ना  है  तो  हमें

 इसी  तरह  सोचना  पड़ेगा  ।  बजट  इन  सभी  क्षेत्रों  को  भयभीत  दृष्टि  से  देखता  है  ।

 क्री  असल  बस  :  यह  सदी  का  बजट  है  ।

 श्री  भो०  आर०  भगत  :  ठीक  हम  सदी  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  और  हम  बहां
 आशा  ओर  बल  के  साथ  प्रवेश  करना  चाहते  हमारी  सरकार  की  यही  नीति  है  ।

 और  फिर  आप  देखें  कि  अनिवायं  जमा  योजना  समाप्त  कर  दी  गई  सम्पदा  शुल्क
 समाप्त  कर  दिया  गया  है  |

 ]  ,

 को  रेड्डी  :  किसका  फायदा  एस्टेट  ड्यूटी  एबॉलिश

 करने  के

 की  थी०आर०  भगत  :  फायदा  सबका  क्‍योंकि  जितना  20  करोड़  आता  था  वह

 20  करोड़  खर्च  होता  किसी  का  फायदा  नहीं  होता  मरने  वालों  का  फायदा  मरने

 दीजिये  शान्ति  से  ।  आपकों  कोई  फायदा  नहीं  किसी  को  फायदा  नहीं  था  ।  शिओ

 .[  भनुबाद
 ]

 महोदय  अब  मैं  इसके  उजले  पक्ष  को  लेता  हूं  ।  यह  सारा  पैसा  पैसा  कहां  जाएगा
 गरीबी  निवारण  कार्यक्रम  का  प्रावधान  है  ।  जैसा  कि  आप  जानते  हैं

 केन्द्रीय  योजना  ४
 विकास  के  बहुत  से  कार्यक्रम  चलाए  गए  उन्हें  चालू  रखा  गया  है  और  उन्हें  ध्रुदृढ़  बनाया  गया

 है

 है
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 बिता  ५+-हफह0.त0म8॥भ॥  कम  वकील कली

 है  मी  भूमहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अधीन  800  करोड़  रुपये  से  अधिक  रकम  को
 परियोजनाओं  को  लागू  करने  की  मंजूरी  दी  गई  है  ।  इस  वर्ष  इस  कार्यक्रम  पर  400  कर  पेड़  रुपये
 का  परिष्यय  होगा  |  यह  कार्यक्रम  उन  लोगों  के  लिए  है  जो  कर  अदा  नहीं  प्रो०  मधु
 दण्डवते  ने  उसका  वर्गीकरण  करने  जा  रहा  हूं  कि  बजट  उन  लोगों  के  बारे  में  क्‍या  कहता
 है  जो  कर  अदा  नहीं  करतेਂ  )

 केवल  यही  नहीं  ।  बहुत  से  कार्यक्रम  और  भी  हैं  पूरे  देश  में  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  तक
 सभी  लड़कियों  के  लिए  मुफ्त  शिक्षा  का  एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  यहां  शिक्षा  के  लिए  221

 करोड़  रुपये  का  प्रावधान  रखा  गया  है  |  यह  सब  किसके  लिए  है  ?  बहुत  से  लोग  गरीबी-रेखा  से

 नीचे  रह  रहे  हैं  और  यह  गरीब  कन्याओं  के  लिए  ही  अब  आप  20  सूत्री  कार्यक्रम  के

 न्वयन  पर  आएं  ।  यह  तमाम  ग्रामीण  और  शहरी  गरीब  लोगों  के  लिए  उनके  लिए  रोजगार

 पैदा  करने  के  लिए  ।  जैसा  कि  मैंने  छठी  योजना  में  145  लाख  नौकरियां  दी  इस  वर्ष

 सातवीं  योजना  काम  और  उत्पादकता  के  अधीन  हमें  नौकरियां  देनी  हैं--कम  से  कम

 प्रत्येक  परिवार  में  से  एक  व्यक्ति  को  अवश्य  नोकरी  देनी  है  ।  हमारा  उद्देश्य  है  और  यह  सब

 उन  लोगों  के  लिए  है  जिनके  विषय  में  श्री  मधु  दण्डवते  ने  पूछा  है  कर  अदा  नहीं  करते  उनका

 क्‍या  होगा  ?”  केन्द्रीय  योजना  में  वर्तमान  वर्ष  के लिए  4..41  करोड़  की  बजाय  ,  अगले  वर्ष  भूर्थात्‌
 1985-86  5-86  के  लिए  कुल  4900  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं  जो  पहले  से  18.3  प्रतिशत
 अधिक  है  ।  अब  आप  गांव  के  गरीब  और  भूमिहीन  को  दशा  देखिए  मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं
 लेना  भूमिहीनों  और  सीमान्त  छोटे  किसानों  के  लिए  भी  योजनाएं  बनी  और

 फर  औद्योगिकीकरण  के  सम्बन्ध  में  हम  सरकारी  क्षेत्र  को  विशेष  रूप  से  अत्यधिक  गतिशील  क्षेत्र

 अर्थात्‌  तेल  क्षेत्र  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  आधुनिकीकरण  किया  जा  रहा

 प्रबन्ध  सम्बन्धी  और  अन्य  क्षेत्रों  में  नवीनीकरण  किया  गया  हमारी  बजट

 नीति  का  आधार  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  कुछ  न  कुछ  अंशदान  अवश्य  करें  तथा  एक  प्रतियोगी  क्षेत्र

 बने  और  इसीलिए  यह  बजट  गरीबों  निम्न  मध्य  मध्य  किसानों  और  मजदूरों

 की  सहायता  करने  का  प्रयत्न  करता  आप  जानते  हैं  कि  मजदूरों  के  लिए  बहुत  से  उपाय  सुझाएं

 गए  किसानों  के  लिए  फसल  धीमा  का  प्रावधान  सीमान्त  किसानों  और

 कारों  के  लिए  सामाजिक  सुरक्षा  के  उपाय  हैं  ।  कोई  गरीब  जो  मर  रहा  है  जिसकी

 भाल  करने  वाला  कोई  नहीों--हम  उसको  बगैर  पूछताछ  के  3000  रुपये  दे  देते  यह  सब  गरीब

 लोगों  के  लिए  मजदूरों  की  छटनी  किए  जाने  पर  दिया  जाने  वाला  मुआवजा  बढ़ाकर  50,000

 रुपये  कर  दिया  गया  है  ।
 रा

 वेत्त  मन्‍्त्री  ने  जो  मूल  क्रन्तिकारी  परिवर्तत  किया  है  वह  एक  बहुत  ही
 ,  महत्वपूर्ण  धारणा

 के  सम्बन्ध  में  है  उन्होंने  कहा  कि  मजदूर  उत्पादन  का  महत्वपुर्ण  अंग  यदि
 ,  अधिक  न्ठीं  तो

 उतना  ही  जितना  कि  पू'जी  अयवा  प्रबन्ध  ।  इस  सम्बन्ध  में  कहा  गया  है  कि  डुद्योग  के  किसी  भी

 क्षेत्र  में  की  देनदारियों  को  सरकार  की  देनदारियों  से  प्राथमिकता  मिलनी  भाहिए  ।
 a
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 क्री  रेणूपद  दास  कोई  नई  खोज  नहीं  है  कि  मजदूर  उत्पादन  का

 पूर्ण  अंग  है  ।  परन्तु  आप  ऐसे  कह  रहे  हैं  जैसे  कि  यह  कोई  नई  बात  हो  ।

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  मैं  बता  रहा  हूं  कि  इस  पर  जोर  दिया  जा  रहा  यह  हमारा

 दृष्टिकोण  यह  कोई  खोज  नहीं  बल्कि  यह  एक  दृष्टिकोण  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  यह

 एक  श्रमिकों  का  समर्थन  करने  बाला  दृष्टिकोण  मैं  उस  उस  बेहूदा  आरोप  का  उत्तर

 दे  रहा  हूं  जो  इस  बजट  पर  लगाया  गया  है  कि  यह  अभीर  लोगों  और  एकाधिकार  स्वामित्व  वाले

 गृहों  का  पोषक  है  ।  मैं  कह  रहा  हूं  कि  यह  किसानों  का  बजट  यह  भूभिहीनों  और  छोटे  किसानों

 का  बजट  यह  गरीब  लोगों  के  लिए  यह  बनाया  गया  बजट  इसमें  सभी  ठोस  कदम  उठाए

 गए  यह  संगठित  लोगों  का  बजट  यह  निम्न  मध्य  वर्ग  और  मध्य  वर्ग  के  लोगों  का  बजट

 यह  उत्तर  मैं  दे  रहा  आप  इसे  मान  मैं  तर्क  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।  मैं  आपको  तथ्य  दे

 रहा  यदि  आपको  कोई  एतराज  है  तो  आय  तथ्यों  का  तथ्यों  से  मिलान  कर  लें  ।

 अतः  जैसा  कि  मैंने  मेरा  मत  है  कि  वित्त  मन्त्री  ने  एक  प्रयोग  किया  एक  जादुई
 प्रयोग  ।  वित्त  मंत्री  क ेअलावा  कोई  अन्य  इससे  बेहतर  एक  वर्ष  में  नहीं  कर  सकता  ।  उन्होंने  इसका

 पंचवर्षीय  योजना  के  परिप्रेक्ष्य  में  भी  अंतग्रेंघणन  किया  यह  राजस्व  सम्बन्धी  नीति  इसके

 विषय  में  कोई  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  नीति  जारी  रहेगी  ।  संसद  इस  पर  बहस  करेगी  ।  देश

 में  इस  पर  चर्चा  की  जाएगी  तथा  इसको  विकसित  किया

 अब  मैं  सदस्यों  द्वारा  की गई  आलोचना  पर  आता  ऐसी  आलोचना  की  गई  है  कि

 इसमें  3,346  करोड़  रुपये  का  भारी  घाटा  रखा  गया  है  इससे  मुद्रास्फीति  बढ़गी  ।  यह  आलोचना

 मुद्रास्फिति  कई  कारणों  से होती  है  और  संभवतया  इसके  तीन  मुख्य  कारण

 देश  में  एक  वर्ष  में  हुई  मूल्य  वृद्धि  बहुत  से  कारणों  का  एक  सहायक  कारण  मुख्य  कारण

 उत्पादन  हमारे  देश  के  सम्बन्ध  में  यह  कारण  कृषि  उत्पादन  है  ।  दूसरा  कारण  है  नकदी  की

 स्थिति  अथबा  जनता  के  अधिकार  में  धन  के  स्रोत  ।  काला  धन  भी  इसी  संदर्भ  में  आता  है  और

 माननीय  सदस्य  ने  इसका  प्रश्न  उठाया  तीसरी  कारण  है  यदि  ये  सभी  कारण  मिल

 जाए  तो  मूल्य  वृद्धि  निश्चित  है  इससे  मैं  इंकार  नहीं  करता  ।  लेकिन  इन  तीन  कारणों  में  से  यदि

 एक  कारण  एक  तरफ  हो  और  अन्य  दो  कारण  दूसरी  तरफ  हों  तो  अर्थव्यवस्था  पर  कोई  खास

 असर  नहीं  पड़ता  ।  इससे  मुद्रास्फीति  उत्पन्न  नहीं  होगी  ।  मैं  इसी  मुद्दे  को  स्पष्ट  कर  रहा
 मैं  इसको  आर्थिक  सर्वक्षण  में  दिये  गये  कुछ  आशिक  संकेतों  के  द्वारा  सिद्ध  करना  चाहता  हूं  ।  इसमें

 ठोस  आधिक  संकेत  दिए  गए  हैं  ।  पहला  है  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  अर्थात  मैं  शिखर
 अवधि  के  लिए  पिछले  10-12  वर्षों  से  केवल  दो  या  तीन  वर्षों  के  उदाहरण  जैसे  कि  वर्ष

 1976-77  में  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  1  प्रतिशत  से  भी  कम  अथवा  0.9  प्रतिशत  ही  बढ़ा  ।  जी०

 डी०  पी०  कुल  0.9  प्रतिशत  था  ।  उस  वर्ष  12  प्रतिशत  मूल्य  वृद्धि  हुई  तथा  जनता  के  वित्तीय

 संसाप्तनों  में  23  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।
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 एक  अर्थात्‌  उत्पादन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  परन्तु  उस  अवधि  में  यह्‌
 नकारात्मक  अथवा  लगभग  शून्य  अथवा  एक  प्रतिशत  से  भी  कम  था  ।  अन्य  दो  कारणों  से  सम्बन्धित

 प्रभाव--थोक  पूल्यों  में  1976-77  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  तथा  जनता  के  वित्तीय  संसाधनों  से  23  प्रतिशत  की

 ब॒ढ़ि  हुई  यह  स्थिति  वद्धि ger  की  है  ।
 प्रतिशत

 अब  मैं  आपको  दूसरी  तस्वीर  दिखलाता  हूं  ।  वर्ष  में  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद
 में  8.7  प्रतिशत  की  वद्धि  मेरा  मतलब  है  कि  जो  एक  प्रतिशत  से  भी  कम  थी  वह  वृद्ध
 बढ़कर  8.7  प्रतिशत  हो  गई  ।  उत्पादन  लगभग  9  प्रतिशत  बढ़  वित्तीय  संसाधनों  में

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  |  मूल्य  वृद्धि  0.3  प्रतिशत  थी  ।  उस  अवधि  में  भी  मूल्य  वृद्धि  लगभग

 शून्य  थी  ।

 '
 इसी  प्रकार  से  के  आंकड़े  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में  7.4  प्रतिशत  की

 बढ़ोत्तरी  हुई  ।  वित्तीय  संसाधनों  में  वित्त  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  तथा  कीमतों  में  8.3  प्रतिशत  की

 बद्धि  हुई  ।  पिछले  वर्ष  जो  आंकड़े  वित्त  मंत्री  ने  उद्धत  किए  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  4  प्रतिशत  था

 वित्तीय  संसाधनों  अर्थात  घन  सप्लाई  1980  प्रतिशत  थी  तथा  कीमतें  5  प्रतिशत  बढ़ीं  ।

 हस  प्रकार  से  आप  इन  तीनों  बातों  का  सम्मिश्रण  देखते  इस  वर्ष  की  अर्थव्यवस्था

 बहुत  ही  अच्छी  स्थिति  में  बर्ष  कभी  चुनाव  के  दोरान  हमने  यह  वायदा  किया  कि  हम
 काये  करने  वाली  सरकार  हमने  कभी  भी  ऐसी  सरकार  नहीं  दी  जिसने  इन  सारे  5  वर्षों  में
 कार्य  नहीं  किया  हो  |  यह  सब  छठी  योजना  के  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  से  प्रदर्शित  होता  छठी

 योजना  के  सभी  लक्ष्य  हमने  प्राप्त  कर  लिए  हैं  ।

 क्री  अमल  इसका  दावा  तो  वित्त  मन्‍्त्री  ने  भी  किया  ।

 थी  बी०  आर०  भगत  :  मैं  यह  दावा  करता  हूं  ।  मेरे  विपरीत  वित्त  मन्त्री  को  गलत

 उद्धुत  करने  की  कोशिश  मत  करें  ।  आप  मुझे  बतायें  कि  क्‍या  तथ्य  गलत  हैं  ।  छठो  योजना  में  कुल
 राष्ट्रीय  उत्पादन  में  5  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी  की  व्यवस्था  थी  ।  हमने  5.2  प्रतिशत  हांसिल  कर  सी

 खाद्यान्न  उत्पादन  का  लक्ष्य  मिलियन  टन  रखा  गया  था  ।  वह  भी  हांसिल  कर  लिया  गया

 योजना  में  उद्योग  के  क्षेत्र  में  8  से  9  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  की  व्यवस्था  थी  |  हमने  7  प्रतिशत
 की  वृद्धि  प्राप्त  की  इसी  प्रकार  से  गरीबी  निवारण  कार्यक्रम  के  बारे  में  सभी  ब्यौरे  इस
 वक्‍त  हमारे  पास  भारी  मात्रा  में  22  मिलियन  खाद्यान्न  रिजवं  है  ।

 विकास  दर  में  और  वृद्धि  हांसिल  करने  के  लिए  अर्थव्यवस्था  को  प्रोत्साहित  करने  के

 सभी  प्रयास  किये  गये  यदि  अर्थव्यवस्था  में  3,  4,  या  5  प्रतिशत  की  और  वृद्धि  होती  है  तो

 हम  और  भी  अधिक  विकास  दर  हांसिल  कर  सकते  हैं  |  हम  प्रतिवर्ष  दर  प्रतिशत  की  विकास  दर

 हांसिल  नहीं  कर  सकते  ।  निश्चित  रूप  से  हम  5  प्रतिशत  की  विकाप्त  दर  हांसिल  कर  सकते  हैं  ।

 पह हमारा लक्ष्य यदि खाद्यात्तों के उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होती यदि उद्योग में बा
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 8  से  9  प्रतिशत  की  वृद्धि  होती  यदि  हम  अपने  कृषि  तथा  उद्योग  के  उत्पादन  में  सुधार  कर  लें

 तो  हम  अधिक  विकास  दर  हांसिल  कर

 वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  ने  धन  संसाधनों  के  और  बढ़ने  की  रोकथाम  के  लिए  कुछ  उपाय

 किये  हैं  ।  यदि  वे  रिजवं  की  अधिक  राशि  रखने  में  सफल  हो  तथा  वे  यदि  इसे  15  प्रतिशत  से

 11  या  12  प्रतिशत  तक  लाने  में  सफल  हो  गये  तो  कीमतों  में  वृद्धि  नहीं  यह  भारतीय

 अर्थव्यवस्था  का  पिछले  10  वर्षों  का  अनुभव  इसीलिए  वित्त  मन्त्री  जी  को  ठीक  सलाह  दी  गई

 कि  वे  सुविचारित  जोखिम  लें  ।  उन्होंने  एक  चुनोती  दी  एक  ईमानदार  करे  दांता  बनने  कीं

 चुनोती  ।  ईमानदार  करदाता  के  लिए  बजट  में  राहत

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  की  रिपोर्ट  तथा  अन्य  रिपोर्टों  के  अमुसार  कुल

 राष्ट्रीय  उत्पादन  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  हमारे  पास  सबसे  अधिक  समानान्‍्तर  मुद्रा  परिचालन  में

 है  ।  कोई  इसे  40000  करोड़  रुपये  कहता  है  तो  कोई  इसे  इससे  कम  अथवा  अधिक  बताता  है  ।

 इसकी  मात्रा  से  मुझे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  लेकिन  सच  यह  है  कि  समानान्तरं  अर्थव्यवस्था

 इसके  लिए  रिजवं  बैंक  द्वारा  किये  गये  मुद्रा  सम्बन्धी  सुध।र  तथा  लीवर  अप्रभावित  रहे  हैं
 क्योंकि  खर्च  निजी  खर्च  तथा  उत्कृष्ट  खपत  का  एक  हिस्सा  मुद्रा  के  समानान्तर  साधनों  से  पूरा
 कियां  जाता  यह  इस  अनुपाव  तक  पहुंच  चुका  है  कि  इससे  हमारी  सभी  मुद्रा  नीतियों  पर

 बुरी  असर  पड़  रद्टा  यद  हम  इस  काले  घन  को  10  प्रतिशत  तक  कम  कर  सके  तो  हमारी

 अर्थेव्यव॑स्था  सुधं  रेगी  ।

 वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  एक  योजना  लेकर  आए  हैं  कि  युक्ति  संगत  कर-ढांचे  की  व्यव॑स्था

 करना  तथा  इसे  इकट्ठा  करना  बेहतर  है  बजाय  इसके  कि  अत्यधिक  कर  दर  हों  तथा  इसे  इकट्ठा
 किया  जाए  ।  उन्होंने  एक  चुनौती  दी  है  कि  हम  ईमांनदफ़र  बनें  ।  सभी  अपने  कर  का  भुगतान  करें

 कर  चाहें  निगमित  हो  निजी  हों  या  कोई  अन्य  कर  हों  ।  लेकिन  उसका  कोई  कारण  नहीं  है
 कि  कर  न  दिया  जाए  ।  उत्पादन  शुल्क  का  दर्शन  शास्त्र  बताने  या  इसका  विश्लेषण  करने  का  समय

 मेरे  पास  नहीं  है  ।  परन्तु  इन्हें  ठीक  तरह  चुना  आप  5000  करोड़  रुपये  के  घाटे  को  और

 अधिक  नहीं  बढ़ने  दोगे  ।  पहले  ही  आपने  सुविचारित  जोखिम  ले  लिया  आपको  संसाधन  जुटानें
 होंगे  । निगमित  कर  तथा  निजी  कर  की  प्रतिशतता  इससे  बहुत  कम  है  ।  पहले  से  ही  हम  ऋणों  के

 द्वारा  संसाधनों  को  जुटा  रहे  जिन  संसाधनों  पर  कर  नहीं  है  वो  पहले  से  ही  बढ़  रहे  हैं  ।  बाहरी
 संसाधन  में  भी  वृद्धि  हो  रही  लेकित  इसंकी  एक  सीमा  है  तथा  हमें  इसके  लिए  कीमत  देनी
 पड़ेगी  ।  उत्पादन  शुल्क  अवश्य  बने  रहेंगे  ।  लेकिन  मुद्दा  यह  है  कि  वर्तमान  में  हमारे  पास  औद्योगिक

 कृषि  सरकारी  गेर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  प्रामीण  क्षेत्रों  में रोजगार  पैदा  करने  तथा

 रीबी  दूर  करने  के  कायंत्रम  मुख्य  मुद्दा  यह  है  कि  सबको  पूरी  तरह  से  ईमानदार  होना

 इस  बजट  में  वित्त  मन्त्री  की  यह  ही  चुनौती  यदि  हम  ईमानदार  हैं  तथा  अपने  कर  ईमानदारी
 से  दें  तो  यह  वर्तमान  राजस्व  में  वृद्धि  होगी  ।  हर  वस्तु  का  प्रबन्ध  अधिक  कुशलता  से  करना

 यह  युवा  शिक्षित  लोगों  की  नई  पीड़ी  जो  प्रत्रस्धक  हैं  तथा  जो  नई  औद्योगिकी  दृष्टि  से  तथा  वैज्ञानिक
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 पप++  प्‌  मी  नप्नन--++त

 दृष्टि  से  प्रशिक्षित  हैं  लिए  एक  चुनोती  ।  हम  और  कार्यकुशल  बनें  ।  और  अधिक  उत्पादन

 करना  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  औसतन  अच्छी  वर्षा  होगी  तथा  मुझे  पक्‍का  विश्वास  है.कि

 थ्ौद्योगिक  क्षेत्र  8  से  9  प्रतिशत  तक  पहुंच  जाएगा  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  कामग्नकुशलता

 हम  निश्चित  रूप  से  घाटे  की  इस  कमी  को  पूरा  कर  लेंगे  तथा  द्वेश  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 प्रथम  वर्ष  में  आगे  बढ़े  नई  सरकार  का  यह  प्रथम  बजट  क्षौर  आगे  विकास  बेहतर  कार्यकुशता
 तथा  खुशहाली  की  आधारशिला  रखेमा  तथा  गरीदी  को  कम  करेग़ा  तथा  समानता  को  बढ़ावा  द्वेगा  ।

 जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  हम  आत्मनिभर  अर्थव्यवस्था  लायेंगे  तथा  अन्तत:ः

 भारत  विश्व  के  क्रिसी  भो  देश  से  कम  नहीं  होगा  ।

 ]  ॥

 भ्रो  ब्रह्मदत्त  सभापति  समय  देते  के  लिए  अनेक  धन्यवाद  ।

 मैं  यह  जानता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  का  काम  और  वित्त  ब्रिभाग  का  काम  वहुत  क्रठिन  होता  दो

 तरह  की  मांगें  इनके  सामने  आती  एक  अपेक्षा  यह  की  जाती  है  कि  इस  क्षत्र  के  लिए  इतना
 पैसा  दिया  जाय  या  यह  काम  किया  जाग्र  और  दूसरी  क्षपेक्षा  यह  की  जाती  है  कि  इस  क्षेत्र  से  यह
 न  लिया  वह  न  लिया  जाय  ।  बहुत  संतुलित  हो  कर  वित्त  मंत्री  को

 चलना  पड़ता  है  और  पैं

 अपने  वित्त  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं--उन्होंने  संतुलन  के  लिए  बहुत  प्रयास  किया  है

 अभी  मरे  पूर्ववक्‍्ता  कह  रहे  थे  कि  बजट  से  सबके  चेहरे  पर  मुस्कराहूट  आई  यह  इस  बात  से

 जाहिर  है  कि  हमारे  उधर  बंठने  वाले  साथियों  के  चेहरों  पर  भी  मुस्कराहट  कारण  कोई  भी  हो

 लेकिन  वे  मुस्करा  जरूर  रहे  थे  |

 मैं  किसी  वित्त  मंत्री  के एक  साल  के  बजट  भाषण  को  अलग  करके  देखने  के  पक्ष  में  नहीं

 क्योंकि  वित्त  मंत्री  का भाषण  और  बजट  एक  प्रक्रिया  है  जिससे  कुछ  सामाजिक  और  आधिक  उद्दं  श्यों
 की  प्राप्ति  की  जाती  है  ।  हमारे  देश  की  यदि  कोई  सबसे  बड़ी  सफलता  मेरी  राय  तो  यह  है

 कि  हमने  संसदीय  लग्रेकतन्त्र  और  नियोजन  प्रणाली  का  समन्वय  किया  सिन्येसिज  किया  है

 डेमोकर टिक  प्रोसीजर्स  कौर  प्लानिंग  पहले  लोग्र  येंह  समझते  थे  कि  लोकतन्त्र  में  नियोजन
 प्रणाली  लागू  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  लेकिन  हमारे  राष्ट्र-निर्माता  पंडित  जी  और  इन्दिरा  जी  के

 कारण  हमने  सिद्ध  कर  दिया  कि  लोकतन्त्र  और  नियोजन  प्रणाली  का  समन्वय  किया  जा  सकता

 इसुलिए  जो  हमारा  आज  का  बजद  है  और  आज़  के  पूर्व  जो  बजट  बाग्ने  उनमें  सबसे  बड़ी  सफलता

 यह  रही
 कि  हुमारी  जो  वाष्रिक्‌  योजनायें  थीं  उनका  समन्वय  किया  उनका  समावेश  बजट  में

 किया  गया  इसके  लिये  मैं  अपने  वित्त  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  बढ़  हुए
 योजना  परिव्यय  का  समावेश  उसमें  किया

 इस  देश  में  पहला  बजद  26  1947  को  पेश  किया  गया  400  करोड़  रुपये

 का  शायद  बृह  बजट  था  और  अब  शायद  42  हजार  करोड़  रुपये  का  बजट  है  ।  इससे  सिद्ध  होता  है

 कि  शासन  की  और  साबंजनिक  क्षृत्र  की  बहुत  महत्वपूर्ण  भूभिका  हो  गई  इसलिए  जब  हम

 बजट  प्र  चूर्चा  करते  तो  दोनों  चीजों  पर  चर्चा  करना  लाजिमी  वैसे  इस  पीरियड  में
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 ee  ही  वि  =

 हमारी  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  रही  हैं  और  कुछ  संस्थाओं  का  विकास  हुआ  योजना  आयोग  बना

 1950  में  और  उसके  बाद  वित्त  आयोग  बना  और  जब  कोई  बजट  बनता  तो  योजना  आयोग  की

 सिफारिशों  का  और  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  का  खझ्याल  वित्त  मंत्री  को  करना  पड़ता  है  और  वही
 वित्त  मन्‍त्री  जी  ने  किया  है और  इसके  लिए  भी  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हमारे  यहां  केवल  बजट

 से  नहीं  बल्कि  संस्थागत  साधनों  से  विकास  को  सम्भव  बनाया  गया  है  और  आई०  डी०  बी०

 नेबार्ड  और  एक्सिस  बेंक  जैसी  संस्थाओं  का  विकास  हुआ  ।

 मैं  1970-71  के  वित्त  मंत्री  जी  के  भाषण  जो  तत्कालीन  प्र  धान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री

 श्रीमती  इन्दिरा  एक  ऐतिहासिक  दस्तावेज  मानता  हूं  ।  उन्होंने  उस  समय  कुछ  शब्द  कहे
 थे  जो  हमेशा  याद  रखने  पड़ेंगे  और  हर  वित्त  मनन्‍्त्री  को  याद  रखने

 आथिक  व  राजनीतिक  स्थायित्व  बिना  उत्पादन  शक्तियों  के  बढ़े  व

 राष्ट्रीयआय  के  बढ़े  संभव  नहीं  यह  दोनों  भी  सम्भव  नहीं  हैं  यदि  कमजोर  वर्गों  के

 कल्याणका  उचित  ध्यान  न  रखा  जाए  ।”

 हमारे  वर्तमान  वित्त  मन्त्री  जी  ने  इन  बातों  को  सम्भव  किया  है  क्‍योंकि  हमारी  जो  सातवीं

 वर्षीप  योजना  उसमें  समाज  कल्याण  और  कमजोर  वर्गों  के  लिए  नई  योजनाएं  रखी  गई  हैं  ।

 इस  अजट  का  महत्व  यह  है  कि  यह  संक्रान्तिकाल  का  बजट  जबकि  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 समाप्त  हो  रही  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  शुरू  होने  वाली  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 हमने  कृषि  सकल  उत्पादन  ओर  काम  करने  के  अवसर  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  और

 उसके  लिए  पर्याप्त  धन  दिया  गया  है  ।  समाज  कल्याण  और  कमजोर  वर्गों  के  लिए  नई  योजनाएं

 शुरू  की  गई  हैं  और  पहली  दफा  एक  साहसिक  प्रयास  किया  गया  है  कि  अगर  कोई  दंवी  आपदा  आ

 जाये  और  उससे  किसानों  का  नुकसान  हो  तो  किसान  के  नुकसान  की  भरपाई  हम  करेंगे  ओर

 छोटे  किसानों  के  लिए  बिना  प्रीमियम  दिये  क्रोप  इन्श्योरेंस  की  बात  की  गई  है  और  इसको  सब्सीडाइज

 किया  गया  कमजोर  वर्गों  के  सामाजिक  सुरक्षा  की  जिनकी  ओर  आज  तक  उचित  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  था  हालांकि  दावा  हम  बहुत  करते  भी  ध्यान  दिया  गया  है  और  उनके  उत्थान

 की  बड़ी  भारी  कोशिश  की  गई

 मैं  एक  नम्न  निवेदन  करना  चाहता  हमने  देखा  कि  सन्‌  1970-71  में  खासतौर  से

 बैंकों  के  राष्ट्रीयीरण  के  उस  साहसिक  कदम  के  जो  हमारी  अर्ं-व्यवस्था  में  परिवर्तन

 वह  एक  बहुत  भारी  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  था  और  वह  युग  1970-71  से  1976-77  तक

 रहा  और  हमारा  राष्ट्रीय  उत्पादन  जो  करीब  साढ़ं  36  हजार  करोड़  रुपये  वह  बढ़कर  लगभग

 72  हजार  करोड़  रुपये  हो  गया  और  उसके  साथ-साथ  हमारी  जो  राष्ट्रोय  बचत  वह  6800

 करोड़  रुपये  से  बढ़कर  तीन  गुना  याती  लगभग  18  हजार  करोड़  रुपये  हो  अनाज  का  उत्पादन

 10  करोड़  टन  से  बढ़कर  13  करोड़  टन  के  करीब  पहुंच  गया  था  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि

 1976-77  के  बाद  हमारे  देश  में  एक  अन्धकार  का  युग  आया  और  हमारे  लिए  प्रसन्नता  की  बात

 यह  है  कि  उस  जमाने  के  दो  वित्त  मन्‍्त्री  आज  इस  लोक  सभा  के  माननीय  सदस्य  हैं  लेकिन  श्रीमती
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 इन्दिरा  गांधी  ने  वित्त  मन्‍्त्री  और  प्रधान  मन्त्री  की  हैसियत  से  1970-7!  में  जो  चेतावनी  दी

 वह  चेतावनी  हमारे  सामने  उन्होंने  जो  आर्थिक  अस्थिरता  और  राजनीतिक  अस्थिरता  की  बात

 कही  उनका  वह  कथन  सही  सिद्ध  1977  और  1980,  इनकी  तुलना  करना  बहुत
 आवश्यक  है  क्‍योंकि  आज  जो  ज्यादा  हमा  री  आलोचना  वह  इन्हीं  पक्षों  द्वारा  होगी  जो  सन्‌
 1977  और  1980  के  बीच  सत्तारूढ़  रहे  या  उनका  समर्थन  कर  रहे  थे  ।

 है  मने  देखा  में  हमारा  सकल  उत्पादन  करीब  47  हजार  करोड़

 2.00  भ०  १०  !..

 यह  1979-80  में  उतना  ही  रह  गया  ।  अनाज  का  उत्पादन  साढ़े  बारह  करोड़  टन  से  घट  कर

 श्य
 |

 गन्‍ना  जैसी
 क्रश

 क्राप  जिसके  i  मल्य  कम ग्यारह  करोड़  टन  रह  गया  ।
 हमारी

 ना
 जंसी

 क्रश  क्राप  ;  कि  समर्थन  मूल्य  बहुत  कम

 का  उत्पादन  अठारह  करोड़  टन  से  घटकर  तेरह  करोड़  टन  रह  गया  ।  बिजली  के  उत्पादन  में  भी
 नाम  मात्र  की  बढ़ोत्तरी  हुई  ।

 मैं  निवेदन  करना  इस  बजट  में  गरीब  से  गरीब  तबके  को  ध्यान  में  रखा  गया
 इस  बात  की  चेष्टा  की  गई  है  कि  उसका  पूरा  ध्यान  जाये  ।  हमने  देखा  कि  इनकम  टैक्स  की
 सीमा  बढ़ाई  गई  कहा  जा  सकता  है  कि  इनकम  टैक्‍स  अमीर  लोग  देते  हैं  लेकिन  यह  जो  लोबर
 मिडिल  क्लास  है  उसमें  क्रांतिकारी  पोटेंशियल  रहता  मैं  उन  साथियों  से  कहना  चाहता  हूं  जो  कि
 माक्स  की  थ्योरी  में  विश्वास  रखते  हैं  कि  जो  लोअर  मिडिल  क्लास  है  उसमें  क्रांतिकारी  पोटेशियल

 रहता  है  ।  मेरे  वे
 मित्र  इस.बात

 को  मानते  हैं
 कि  उनको  50  फीसदी  की  रिलीफ  दी  गई  है  ।

 न
 2.03  म०  प०  .....”

 जेनुत  बशर  पीठासोन

 हमारे  जो  मजदूर  हैं  उनको  भी  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  उनको  पहली  प्राथमिकता  यह  दी

 गई  है  कि  जो  हमारी  यूनिट  सिक  हो  जाती  हैं  और  उनके  द्वारा  मजदूरों  को  वेजिज  नहीं  दिए
 या  बोनस  नहीं  दिया  जाता  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  अब  उस  बोनस  के  लिए  वेतन  की  सीमा

 साढ़ें  सात  सौ  रुपये  से  बढ़ाकर  सोलह  सो  रुपये  कर  दी  गई  है  ।  यह  भी  किया  गया  है  कि  जब  कोई

 यूनिट  सिक  या  बीमार  घोषित  किया  जाए  तो  उसकी  50  परसेन्‍्ट  पूंजी  कम  पर  उसको  नई

 स्कीम  लेकर  आना  पड़े  गा  ।  उसको  जनरल  बोडी  की  मीटिंग  बुलानी  सारी  पू  जी  खत्म  हो

 जाएगी  तो  उसको  दुबारा  चांस  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 हमने  बजट  में  देखा  कि  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  लिए  4  141  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर
 4  हजार  9  सौ  करोड़  रुपया  रखा  गया  है  जो  कि  18.3  परसेन्ट  बनता  क्रियान्वयन  की  मशीनरी

 ज्यादातर  प्रदेश  सरकारों  के  हाथ  में  रहती  उस  कमजोर  मशीनरी  के  बावजूद  लोगों  को  इससे

 बहुत  लाभ  मिला  जब  पहले  मुझे  बोलने  का  अवसर  मिला  था  तो  मैंने  कहा  था  कि  इसमें

 गुणात्मक  क्‍्यालिटेटिव  चेन्‍्ज  लाने  की  जरूरत  मैं  इस  बात  के  लिए  मन्त्री  जी  को

 पन्यवाद  देता  हूं
 कि  उन्होंने  इस  बात  का  पर्याप्त  ध्यात  रखा
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 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 रत  रत

 छोटे  किसानों  चाहे  वे  दस्तकार  चाहे  वे  भूमिहीन  लोग  उनको  उन्होंने  सुरक्षा
 प्रदान  की  है  ।  इसके  लिए  भी  मैं  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देता  जो  हमारी  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  योजना  उसका  प्रत्यक्ष  अनुभव  हम  लोगों  को  जो  गांव  के  लोग  हैं  वे  इसको  जानते

 हैं  और  मैंने  भी  देखा  है  कि  जो  गाव के  क्षेत्र  ऐसे  बहुत  से  गांव  हैं  जहां  सड़क  नहीं  जाती

 जहां  नदी  से  कटाव  होता  जहां  पानी  का  भराव  होता  उनमें  आर०  एल०  जी०  ई०  पी०  के

 जरिये  स ेकाम  करने  में  हम  सफल  हुए  जब  हम  गांवों  में  गये  तो  लोगों  ने  हमसे  कहा  कि  इस

 प्रोग्राम  को  हम  जारी  रखें  और  बढ़ा  सके  तो  बढ़ाएं  |  गांवों  में  कोई  हमसे  यह  उम्मीद  नहीं  करता

 है  कि  हम  उनके  खेत  में  जाक़र  काम  करें  ।  लेकिन  उनको  सुविधाएं  देना  हमारा  क्राम  इस

 कार्यक्रम  के लिए  चार  सौ  करोड़  रुपया  अधिक  देने  के  लिए  मैं  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देता  लेकिन

 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  प्रदेश  इसमें  अच्छा  काम  करें  उनके  लिए  कुछ  इन्सेन्टिव  रखा

 जाए  ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  हमारा  नान-प्लान  राजस्व  व्यय  बढ़ता  जा  रहा  अगर  हम  प्यान

 दें  तो  पाएंगे  कि  हमारे  कुल  राजस्व  व्यय  का  28  परसेन्ट  हमारी  सुरक्षा  के  लिए  है  जो  कि  मौजूदा

 परिस्थितियों  में  बहुत  आवश्यक  है  ।  26  परसेन्ट  हमें  ब्याज  का  देना  पड़ता  15  परसेन्ट  हम

 सब्सीडी  के  रूप  में  खर्च  करते  हैं  जो  कि  अनाज  के  फर्टिलाइजर  के  लिए  दी  जाती  इससे

 किसानों  को  लाभ  पहुंचता  इसलिए  यह  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि  हम  नान-प्लेन  क्के  ऊपर

 ज्यादा  खर्च  करते  हैं  ।

 अब  डेफिसिट  की  बात  आती  है  ।  इसमें  3674  करोड़  रुपए  का  डेफिसिट  दिया  लेकिन

 इस  डेफिसिट  को  कम  करने  के  लिए  तीन  विकल्प  वित्त  मन्त्री  जी  के  पास  थे  |  या  तो  टैक्स  ज्यादा

 उससे  नाराजगी  होती  ओर  एक  तरफ  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  हमारे  मुल्क  में  टेक्स  रेट

 सबसे  ज्यादा  या  नियोजन  व्यय  को  वह  कम  वह  भी  हमारे  लिए  घातक  हमारे  देश

 के  विकास  के  लिए  ।  उन्होंने  नियोजन  का  व्यय  भी  कम  नहीं  ज्यादा  टैक्‍स  भी  नहीं

 लेकिन  दूसरे  तरीकों  से  उन्होंने  इसको  किया  है  और  मैं  यह  समझता  हूं  कि  हमारी  अथ्थ॑ं-व्यवस्था  में

 इतनी  क्षमता  है  कि  वह  इस  डेफिसिट  इस  घाटे  को  एब्जाबं  कर  सके  और  इसका  कोई  बहुत

 बडा  खराब  परिणाम  होने  वाला  नहीं  लेकिन  कुछ  सुझाव  मैं  देना  जो  सम्भवतः  देने

 जरूरी  हैं  ।

 मैं  यह  नम्न  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  जी  के  भाषण  के  पेरा  56  में

 उन्होंने  ऊर्जा  ऊपर  ध्यान  दिया  है  और  चेतावनी  दी  है  कि  सम्भवतः  उतना  पैट्रोल  हमको

 उपलब्ध  न  हो  जितना  पिछले  50  वर्षो  में  इसलिए  उन्होंने  कोयले  को  बढ़ाने  की  बात

 कही  बिजली  को  बढ़ाने  की  बात  कही  थर्मल  पावर  स्टेशंस  की  खासतौर  से  बात  की  इसके

 लिए  हमको  बहुत  जबर्दस्त  .  समन्वय  करने  की  जरूरत  मुझे  मौका  मिला  माननीय

 मंनत्री  जी  जब  मुख्यमन्त्री  थे  तो  उत्तर  प्रदेश  में  विद्युत  विभाग  उन्होंने  मुझे  सौंपा  जब  मै

 विद्यूत  विभाग  से  पूछता  था  तो  वे  कहते  थे  कि  अच्छा  कोयला  नहीं  मिलता  ।  मैंने  कलकता  में  एक
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 मीटिंग  की  तो  कोयले  के  लोग  कहने  लगे  कोल  इंडिया  वाले  कि  हमें  वैगन  नहीं  रेलवे  के
 लोग  कहने  लगे  कि  हमको  ट्रेक्‍्शन  पावर  नहीं  तो  कोयला  नहीं  पावर  नहीं

 बंगन  नहीं  यद्‌  एक  विशेष  जबरदस्त  सकिल  बन  गया  इसको  तोड़ने  की
 जहरत  मैं  दो  बातों  की ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  अगर  भारतवर्ष  की  ऊर्जा  शक्ति
 का  ठीक  उपयोग  करना  संसाधनों  का  तो  फिर  मैं  दोहराना  चाहता  हैं  कि  जो  हमारी

 उह्ं  श्यीय  योजनायें  कश्मीर  से  लेकर  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  और  यहां  तक  कि

 इनके  सहयोग  से  बननी  बंगाल  सिक्किम  से  जो  नदियां  तीस्ता  आदि  जाती

 उधर  आसाम  में  और  दक्षिण  में  भी  ऐसी  नदियां  इन  पर  मल्टीपरपज

 उहं  श्यीय  योजनायें  हमें  नेशनल  प्रोजेक्ट  डिक्लेयर  करनी  चाहिए  ।  हमारे  प्रदेश  में  भी  बनाए  जा

 सकते  हैं  ।  इनकी  ओर  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाना  क्योंकि  हिमालय  ऐसी  जगह  है  जहां
 बफं  का  भण्डार  समाप्त  नहीं  जब  मई  और  जून  में  मैदान  में  लोग  पानी  को  तरस  जाते

 उस  वक्‍त  वहां  की  नदियों  में  ज्यादा  पानी  होता  है  और  यह  हमारी  भूल  है  कि  हमने  उसका  उपयोग

 नहीं  किया  ।  यह  बड़ी  भारी  चीज  इस  ओर  हमें  ध्यान  देना  इसको  नेशनल  प्रोजेक्ट

 डिक्लेयर  किया  जाना  चाहिए  ।  इनको  प्रदेश  की  दृष्टि  से  म  देखा  टिहरी  एक  योजना  हमारे

 यहां  यहां  2000  मैगावाट  बिजली  केवल  बहुउद्द  श्यीय  योजवाओं  से  ही  सिंचाई  साधनों
 को  भी  बढ़ाया  जा  सकता  फ्लूड  कंट्रोल  किया  जा  सकता  हमने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध
 किया  है  कि  आप  और  हम  मिलकर  साझे  में  बना  कुछ  पैसा  हम  कुछ  पैसा  आप

 लगाइये  और  बटवारा  नेशनल  फार्मूले  के  आधार  पर  कर  यह  भी  उनके  ऊपर  छोड़  इन

 योजनाओं  पर  आप  ध्यान  चाहे  वे  कश्मीर  में  हिमाचल  प्रंदेश  में  हों  या  उत्तर  प्रदेश  के

 पहाड़ी  इलाके  में  चाहे  सिक्किम  में  चाहे  नार्थ-ईस्टर्न  रीजन  में  चाहे  नार्थ  बंगाल  में

 सब  जगह  इसको  किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  दूसरी  जो  महत्वपूर्ण  बात  जिसकी  ओर  ध्यान  नहीं  गया  हमारे  यहां  की  जो

 बहुत  बड़ी  केशक्राप  है  वह  गन्ने  की  करीब  18  करोड़  टन  गन्ना  हम  पैदा  करते  हैं  और  गले

 का  उचित  मूल्य  देना  अब  अवश्यम्भावी  हो  गया  वरना  इसका  प्रोडक्शन  नीचे  चला  जाएगा  और  -

 हमें  चीनी  इम्पोर्ट  करनी  गन्ने  का  मूल्य  अगर  हम  चीनी  से  सम्बन्धित  करके  रखेंगे  तो  गन्ने

 का  मूल्य  हम  नहीं  दे  पायेंगे  ।  इसका  मुझे  प्रत्यक्ष  अनुभव  उत्तर  प्रदेश  में  साढ़े  2  रुपये  गन्ने  का

 मूल्यं  देने  से  60-70  करोड़  रुपया  जनेरल  बजट  से  दिया  लेकिन  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि

 इन  20-25  वर्षों  के  बाद  भी  हमारा  ध्यान  इस  ओर  नहीं  गया  है  कि  गन्ने  का  सीधा  उपयोग  हम

 अलको हल  बनाने  के  लिए  कर  सकते  अलकोहल  से  मेरा  मतलब  उस  अलकोहल  से
 नहीं  है  जो

 हा,मन  बाडी  को  खराब  करता  हा,मन  बाडी  को  एनर्जी  देता  अलकोहल  का  उपयोग

 अल्टरनेटिव  सोस॑  आफ  एनर्जी  के  रूप  में  किया  जा  सकता  है  और  आप
 किसानों

 को  भी

 संतुष्ट  कर  सकते  हैं  ।  दो  मुल्कों  में  1974-75  में  यह  काम  शुरू  किया  ब्राजील
 और

 हिन्दुस्तान  में  ।  ब्राजील  में  1974  में  915  मिलियन  लीटर  अलकोहल  बनता  था  जबकि  भारत
 में

 318  मिलियन  लीटर  ही  बनें  पाता  सन्‌  83  में  ब्राजील  में  7418  मिलियन  लीटर  हो  गया
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 -..  ----  ययय  एप्प  जनज+5+  - क््ल्््ततत

 जब  कि  भारत  में  545  मिलियन  लीटर  ही  हो  पाया  ।  इसका  उपयोग  रबर  बनाने  और

 गाड़ियां  चलाने  में  होता  ब्राजील  के  बारे  में  एक  बहुत  अच्छा  डाक्युमेंट  मेरे  पास  उसको

 पढ़ने  का  मेरे  पास  समय  नहीं  है  ।  माननीत  वित्त  मन्त्री  जी  के  उपयोग  के  लिए  उसको  मैं;बाद  में  भेज

 दूंगा  ।  वहां  पर  एक  नेशनल  पालिसी  बनाई  वहां  पर  अलकोहल  से  10  लाख  कारें  चल  रही

 मैं  निवेदन  करू गा  कि  इस  क्षेत्र  की  ओर  वह  ध्यान  दें  ।  अलकोहल  के  ऊपर  हमारा  कुछ  उद्योग

 कुछ  हद  तक  निर्भर  उससे  हमारे  गन्ने  का  उपयोग  ठोक  हो  जाता  किसानों  को  अच्छा  मूल्य

 दे  सकते  हैं  और  ज्यादा  रोजगार  के  अवसर  भी  मिलते  हैं  |  इन्डस्ट्री  एक  जगह  जमी  नहीं  होती  बल्कि

 जगह-जगह  फैल  जाती  है  ।  इसको  पैट्रोल  का  सबस्टीच्युट  कर  सकते  हैं  ।  इससे  घरेलू  उत्पादन  और

 घरेलू  आय  बढ़ती  हमारे  देश  में  ऐसे  उद्योग  लगने  चाहिए  जिनमें  आदमी  ज्यादा  लगें  और

 पूंजी  कम  लगे  क्‍योंकि  यहां  एलकोहल  पर  पूंजी  कम  है  और  आदमी  ज्यादा  जब  तक  हमारे  यहां

 कमी  है  तब  तक  एक्सपोर्ट  मत  कीजिए  ।  कुछ  वेस्टेड  इन्टरेस्ट  के  लोग  हैं  जो  हमारे  उद्योगों  को

 स्टार्ट  करके  बाहर  अलकोहल  भेजना  चाहते  हैं  ।  हमारे  प्रदेश  में  वेस्ट  बंगाल  से  ज्यादा  अलकोहल

 मेसड  इण्डस्ट्रीज  ऐसा  मौका  भी  आया  कि  उनकी  इन्डस्ट्रो  को
 चलाने

 के  लिए  उत्तर  प्रदेश  से

 अलकोहल  दिया  गया  क्‍योंकि  वह  राष्ट्रीय  इन्डस्ट्री  इसका  निर्यात  बिल्कुल  बन्द  होना

 रबर  का  आयात  भी  किया  जा  रहा  डेफिसिट  को  कम  करना  है  तो  आयात  को  भी  कम  करना

 पड़ेगा  ।  कुछ  चीजें  ऐसी  जहां  गलती  करते  हैं  और  अलको हल  को  आयात  करना  चाहते  इसका

 एक  मिड-टम  प्रोडक्ट  होता  जिसको  बुटाडिन  कहते  उससे  आर्टीफिशीयल  रबर  बन  सकती

 है  ।  उसके  आयात  पर  आप  टैक्स  लगाते  बुटाडिन  पर  से  टेक्स  हटा  दिया  जाय
 तो  डेढ़

 करोड़  का  नुकसान  तो  होगा  लेकिन  सात  करोड़  की  बचत  हो  जाएगी  ।  सरकार  को  मुबारकबाद

 देना  चाहता  हूं  क्योंकि  इससे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  फिर  से  मजबूत  किया  कीमतें  कम

 करने  का  और  कीमतों  पर  नियन्त्रण  करने  का  इससे  बड़ा  साधन  और  नहीं  हो  सकता  |  प्रदेशों  में

 अतिरिक्त  संसाधन  जुटाए  गए  ।  हमारी  जो  पब्लिक  सेक्टर  अण्डर-टेकिग्स  उनमें  इनका  इरोजन

 हो  गया  ।  इसमें  कुशलता  लाने  की  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  इसके  बारे  में  विस्तृत
 अध्यमन  होना  वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  एक  बात  याद  दिलाना  पिछले  वर्ष  वित्त  मन्‍्त्री

 जी  ने  एक  बहुंत  महत्त्वपूर्ण  बात  कही  थी  :

 *ਂ

 कुछ  राज्यों  ने  अपने  वित्तीय  ढांचे  को  बहुत  सुगठित  बनाया  हुआ  वे  अतिरिक्त  संसाधनों

 को  जुटाने  में  सफल  हो  सके  हैं  तथा  अपनी  कई  योजनाओं  को  सही  ढंग  से  लागू  करने

 प्रभात्री  ढंग  से  वितरण  किया  है  ।

 अगले  पैराग्राफ  में  यह  भी  कहा  था  कि  :

 ८:

 उन  राज्यों  के  लिए  जिन्होंने अपने  वित्त  का  सही  प्रबन्ध  किया  है  मैं  उन्हें  1984-85 5  में

 ्ल
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 अतिरिक्त  सहायता
 +रने  के  लिए  एक  उचित  योजना  बना  रहा  हूं  ।  केवल  यही  उचित  तथा

 डीक  है  ।

 मैं  उस  स्कीम  की  प्रतीक्षा  में  हूं  ।  हमारी  स्थिति  वेसी  रही  जैसे  घर  का  वह  बच्चा  जो

 अतुशासित  रहता  उत्तको  सबसे  कम  हिस्सा  मिलता  हमारी  कुछ  प्रदेश  सरकारों  ने  वित्तीय

 अनुशासन  का  पालन  नहीं  किया  ।  वित्तीय  अनुशासन  को  मैं  दो  हिस्सों  में  बांटता  जिस  प्लान

 का  जो  परिव्यय  वह  पूरा  इस्तेमाल  होना  उन्होंने  प्लान  के  परिव्यय  में  भी  कमी  कर

 दी  और  रिजवं  बेंक  से  ओव  र-ड्राफ्ट  भी  लिया  ।  यहां  पर  शोर  मचाया  जाता  है  कि  हमारे  साथ

 भाव  होता  हमने  अपने  प्लान  परिव्यय  को  नहीं  घटाया  ।  6200  करोड़  रुपये  की  हमारे  उत्तर

 प्रदेश  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  चार  वर्ष  ओवर-ड्राफ्ट  नहीं  लिया  बल्कि  योजना  पर  6800

 करोड़  रुपया  खर्च  हमें  कुछ  कामों  के  लिए  मजबूरन  ओवर-ड्राफ्ट  लेना  पैसा  लेना

 पड़ा  ।  इसलिए  मैं  उस  स्कीम  की  प्रतीक्षा  में  हूं  ।

 इसके  अलावा  मैं  एक  दो  अन्य  प्वाइंटस  पर  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  और  कुछ

 सुझाव  देना  चाहता  हू  ।

 ;.”

 श्री  अमल  दत्त  :  आपको  ओवर  ड्राक्‍्ट  के  लिए  कौन  बाध्य  कर  रहा  यदि  आप  नियतन

 के  भीतर  अनुशासन  में  रहें  :

 श्री  ब्रह्मतत्त  :  हम  अनुशासन-हीनता  की  नकल  नहीं  कर  सकते  ।  हम  नकल  नहीं
 करना  चाहते  ।  मैं  किसी  को  भी  उसके  अनुशासन  हीनता  की  करने  की  सलाह  नहीं  दू  गा  ।

 मैं  मानतीय  सदस्प  से  अनुरोध  कहूगा  कि  वह  अपने  मित्रों  को  बता  दें  कि  इस  तरह  की

 हीनता  अर्थव्यवस्था  के  लिए  किसी  भी  तरह  से  ठीक  नहीं  है  ।

 क्रो  असल  दल  :  आप  उत्तर  प्रदेश  की  बात  कीजिए  ।

 भ्री  ब्रह्मदत्त  :  पिछले  एक  सप्ताह  से  हम  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  ही  सुन  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  पिछले  5  सालों  में  किस  स्टेट  ने  कितना  ओवर

 ड्राफ्ट  लिया  इसके  आंकड़े  वे  इकटठे  करवा  लें  और  यह  भी  देखें  कि  उसमें  से  किसने

 कितना  लोन  में  कन्वर्ट  कराया  लेकिन  मैं  यहां  आपको  पिछले  साल  किए  गए  वाबदा  की  याद

 दिलाना  चाहता
 हूं  और  चाहता  हू  कि  आप  उस  वायदे  को  पूरा  वँसे  तो  हमारे  देश  के  सभी

 जंग  महत्वपूर्ण  लेकिन  एक  अंग  उनमें  सबसे  ज्यादा  महत्वपूर्ण  है  जो  कि
 कश्मीर

 से
 आसाम  तक

 फैला  हुआ  है  जिसमें  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  के  पहा  बिहार का  कुछ
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 बंगाल  का  ऊपरी  हिस्सा  और  सिनिकम  आदि  शामिल  यह  हमारा  सीमांत  इलाका  कहलाता  है
 और  बहुत  ज्यादा  पिछड़ा  हुआ  पिछलो  वाषिक  योजना  वर्ष  1984-85  के  लिए  उसका

 प्लान  परिव्यय  बढ़ाया  गया  लेकिन  जब  मैंने  इस  साल  का  बजट  तो  मुझे  उस  सम्बन्ध  में

 कुछ  नहीं  मिला  ।  आप  स्पष्ट  करें  कि  इस  साल  उसके  लिए  कितना  प्रावीजन  किया  गया  मैं
 यह  नहीं  कहता  कि  आप  चूक  गये  हैं  क्‍योंकि  भाप  बहुत  विद्वान  तत्वदर्शी  लेकिन  मैं  उन

 फीगसे  को  दू  ढ़ने  में  असम  रहा  और  इसीलिए  आपसे  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  आप  मुझे  स्थिति

 स्पष्ट  करें  ।

 इसके  बाद  में  एक  निवेदन  यहू  करना  चाहता  हूं  कि  लगभग  15  साल  बाद  हम
 शताब्दी  में  प्रवेश  करने  जा  रहे  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  आपने  बजट  में  जो  अच्छी  बातें  निश्चित  की
 उनको  आप  अगले  साल  तक  पूरा  जो  बातें  योजना  में  निश्चित  की  उनको  5  सालों  मेंਂ

 पूरा  लेकिन  आपकी  योजना  का  पसंपैक्टिव  प्लानिंग  12  साल  के  लिए  होमा  चाहिए  ताकि

 हम  शताब्दी  में  ठीक  रूप  से  प्रवेश  कर  सके  ।  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  वित्तीय  और  भौतिक

 योजना  के  साथ-साथ  मैन  पावर  प्लानिंग  भी  आप

 इसके  बाद  हमारे  देश  में  एक  बहुत  संवेदनशील  विषय  ब्लेक-मनी  यानी  काले  घत  का

 है  ।  यदि  हम  इसकी  तुलना  करें  तो  जैसे  घर  में  साफ  पानी  भी  होता  गंदा  पानी  भी  होता  है
 ओर  घर के  कार्यों  में  प्रयुक्त  होता  रहता  गंदा  पानी  अपने  आप  पैदा  होता  रहता  है  और  उसको

 एकदम  रोकना  सम्भव  नहीं  होता  ।  उसको  हमें  बहुत  समझदारी  से  खबं  करना  चाहिए  ।  उसी

 तरह  से  हम  काले  धन  को  एकदम  से  नियंत्रित  नहीं  कर  सकते  लेकिन  जो  मोजूद  उसके  उपधोग
 के  सामाजिक  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिए  हमें  कुछ  कदम  उठाने  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यदि

 ऐसा  हम  कर  सकें  ओर  हमारे  पास  करोड़ों  एकड़े  बेकार  पड़ौ  ऊसर  भूमि  को  रिक्लैसम  कर

 कुछ  सोश्यल  फौरेस्ट्री  मे ंऔर  गरीब  लोगों  के  लिए  घर  बनाने  में  चाहे  वे  गांवों  में  रहते  हों
 या  शहरों  में  रहते  यदि  हम  एकदम  से  उसका  इस्तेमाल  सुनिश्चित  कर  सर्के  और  हमारे
 सिपल  प्रदेश  सरकारें  और  केन्द्रीय  सरकार  जितनी  योजनाएं  बनाते  उन  सब  में  भी

 सुनिश्चित  कर  सके  ताकि  हमारे  उन  सामाजिक  उद्देश्यों  की  पूत्ति  हो  सके  तो  मोजूदा  काले  धन  में

 कमी  आयेगी  और  वह  कदम  निश्चय  ही  साहसिक  कदम  होगा  ।  लेकिन  इसके  बारे  में  हमतरे
 शास्त्रियों  को  गम्भीरता  से  विचार  करनां  चाहिए  ।

 यहां  मैं  एक  चीज  और  निवेदन  करना  चाहता  हु  ।  किसी  भी  सरकार  के  चाहे

 वह  प्रदेश  की  सरकार  हो  या  देश  की  सरकार  कर  का  दूसरा  विकल्प  राष्ट्रीय  बचत  का  होता

 है  ।  यह  भी  मानी  जाने  योग्य  बात  है  कि  हनारे  देश  में  राष्ट्रीय  बचत  अच्छी  मात्रा  में  बढ़ी  है  और
 उसका  अच्छा  प्रभाव  भी  पड़ता  है  लेकिन  इसकी  प्रक्रिया  इतनी  जटिल  है  कि  लोगों  को  विश्वास  ही

 नहीं  होता  कि  आज  हम  जो  कंश  डिपीजिट  करा  रहे  जब॑  हम  उसको  कैश  कराने  के  लिए  जाएंगे

 तो  वह  हमें  आसानी  से  मिल  भी  सकेगा  या  नहीं  ।  मैं  लोगों  स ेकल  ही  बात  कर  रहा  उनका

 कहना  था  कि  कई  तरह  की  दिक्‍्कतें  उनके  सामने  आती  कभी  कहते  हैं  कि  दस्तखत॑  नहीं

 15%
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 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 ही

 कभी  कुछ  नहीं  मैं  चाहता  हू  कि  आप  इस  प्रक्रिया  को  सरल  कीजिए  ।  इसके  साथ  उन
 तमाम  कदमों  के  लिए  जो  कि  वित्त  मन्त्री  जी  ने  राष्ट्रीय  बचत  को  बढ़ने  के  लिए  उठाये  मैं  उन

 को  धन्यवाद  देता

 अन्तिम  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  जब  मैं  पहली-पहली  बार  चुनकर  इस  संसद
 में  आया  तो  मैं  कुछ  घवरा  गया  ।  मैंने  सोचा  शायद  पहला  मौका  है  क्योंकि  मुझे  सब  तरह
 पीला  नजर  आता  कहीं  मुझे  जौन्डिस  तो  नहीं  हो  गया  लेकिन  थोड़े  समय  बाद  मुझे  पता
 लगा  कि  जौन्डिस  हमको  विपक्ष  को  हो  गया  आज  खुशी  की  बात  है  कि  विपक्ष  ने  उस
 ज़ौन्डिस  से  अपने  को  सुरक्षित  कर  लिया  मेरा  उनसे  यह  भी  निवेदन  है  कि आप  इस  बजट  को
 भी  उस  जोन्डिस  व्यू  से  न  देखें  ।  यदि  स्पष्ट  तौर  से  वे  इसको  देखने  की  कोशिश  करेंगे  तो  पायेंगे

 )

 इसलिए  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  इस  कल्पनाशील  बजट  के  लिए  धन्यवाद  देता  हु  भीर  यह्‌
 उम्मीद  करता  हु  कि  इससे  ज्यादा  साहस  का  प्रमाण  वह  देंगे  और  जिस  प्रक्रिया  को  उन्होंने  शुरू
 किया  जिसको  इस  साल  के  दोरान  पूरा  करना  वह  करेंगे  ।  यदि  संतुलित  रूप  से  देखोगे  तो
 इससे  हमारे  कमजोर  वर्गों  को  राहत  प्रोडक्शन  सघन  उत्पादन  रोजगार  के
 अवसर  बढ़ेंगे  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  सातवीं  योजना  के  लक्ष्य  को  हम  पूरा  कर  सकेंगे  ।

 छठी  पंचबर्थीय  योजना  के  सभी  लक्ष्य  हमने  प्राप्त  नहीं  लेकिन  बहुत  कुछ  प्राप्त
 किया  जो  किया  है  वह  ओवर-आल  टारगेद्स  से  ऊपर  किया  जिन  सैक्टसं  में  हम  प्राप्त  नहीं
 कर  उनका  हमें  विश्लेषण  करने  की  जरूरत  खासतौर  से  प्लान  के  मानिटरिंग
 की  सडझ्त  जरूरत  जो  प्रदेश  प्लान  के  साइज  में  कट  करते  यह  उनकी  उपेक्षा  करते  उनके

 लिए  दंड  की  व्यबस्था  होनी  चाहिए  और  जो  लक्ष्य  को  प्राप्त  करते  उनके  लिए  इनाम  की
 व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 ना
 ,..  aਂ द

 श्र
 को  सोममाय  रथ  :  माननीय  सभाषति  महोदय  यह  बजट  चुनाव  के  बाद  की

 पहली  नीति  के  बारे  में  हमारे  प्रधान  मन्‍्त्री  राजीव  जिन्हें  नेशनल  इन्टेगू रेशन  एसेम्बली  ने  विश्व

 शाल्ति  में  उनके  योगदान  के  लिए  आफ  दी  ईयरਂ  से  सम्मानित  किया  की  घोषणा  को

 भली-भांति  प्र्दाशत  करता  है  ।

 £  थी  अमलदस  :  वह  कहां
 >

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  आप्र  वह  जानते  हो  स्पष्ट  तथा  सरल  के  लिए  मैं  वित्त

 मंत्री  को  बधाई  देता  हू  ।  यह  बजट  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  की  नई  नीति  का  प्रारूप

 तैगार  करने  के  लिए  संदेश  लाया
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 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1684-85

 लय  —  _  ज्ञ5ऊ  श  वन  न  मन

 सरकार  काले  धन  को  समाप्त  करने  के  लिए  वचनवद्ध  बजट  में  गरीब  बर्गों

 को  अधिक  राहत  दी  गई  इसका  प्रयोजन  मुद्रा  स्फीति  में  कमी  लाना  है  जिसके

 विषय  में  मैं  अन्त  में  बोलू  इसमें  उत्पादन  बढ़ाने  के  साथ-साथ  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 उद्योगों  कृषकों  तथा  श्रमिकों  आदि  के  लिए  बहुत  से  प्रोत्साहन  इस  प्रकार  आन्तरिक  संसाधनों

 में  मौर  वद्धि  होगी  ।  बजट  ने  लोगों  की  आशाओं  तथा  आकांक्षाओं  को  एक  नयी  दिशा  दी

 इसमें  अतिरिक्त  संसाधनों  को  जुटाने  के  लिए  एक  नीति  बनायी  है  तथा  मूल्य  पर  आधारित  निर्यात

 के  लिए  आवश्यक  प्रोत्साहन  पदिये  हैं  ।

 बजट  प्रधान  मंत्री  की  इस  घोषणा  कि--विकास  के  साथ-साथ  न्याय  भी  हो--को  साकार

 करता  जो  कि  एक  निर्धारित  समय-सारणि  में  हांसिल  करना  उत्पादकता  तथा  आधुनिक
 प्रौद्योगिकी  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  समाविष्ट  किए  गए  हैं  जिससे  निर्यात  को  एक  नई  गति

 मिलेगी  ।

 बजट  में  हमारी  सरकार  द्वारा  किए  गए  वायदे  प्रतिबिबित  होते  हैं  तथा  इसने  एक  नई

 आर्थिक  तथा  सामाजिक  व्यवस्था  लाने  के  लिए  लक्ष्य  बनाया  जो  भी  सरकार  ने  वायदे  किए  थे

 उनको  कार्यान्वित  करने  की  सरकार  के  पास  राजनीतिक  संकल्पशाक्ति  है  ।

 वर्तमान  सरकार  का  यह  पहला  बजट  है  जो  सातवीं  योजना  के  शुरू  होने  के  समय  पर

 ही  आया  है  ।  हमारे  बहुत  से  दायित्व  तथा  जिम्मेदारियां  हमारा  रास्ता  लम्बा  तथा  कठिन

 बजट  से  प्राप्त  हर  श्रेणी  के  व्यक्ति  तथा  निगमित  क्षेत्र  को  बहुत  राहृत  मिली  है  ।  इससे

 रोजगार  को  अधिक  अवसर  उपलब्ध  होंगे  जो  एक  ऐसा  उपाय  है  जिससे  गरीबों  को-सामाजिक

 सुरक्षा  मिलिगी  ।  निम्न  आय  वर्ग
 के  आयकर  देने  वाले  लोगों  को  आयकर  सीमा  15,000  रुपये  से

 18,000  रुपये  कर  देने  से  निश्चित  रूप  से  10  लाख  लोगों  को  राहत  सम्पदा

 अनिवाय  जमा  योजना  तथा  धन  कर  को  समाप्त  करना  वास्तव  में  सराहनीय  कार्य  सीमा  शुल्क
 के  बारे  यह  देखा  गया  है  कि  कुछ  मामलों  में  तो  यह  एकदम  खत्म  कर  दी  गई  है  और  कुछ
 मामलों  के  लिए  हमें  कम  कर  दिया  गया  फसल  बीमा  अब  तक  सिर्फ  घोषित  नीति  ही
 और  अब  इसे  व्यापक  रूप  में  क्रिर्यान्वित  किया  जाने  वाला  वास्तक  में  कुछ  राज्यों  जैसे  कि

 उड़ीसा  ने  इसे  लघु  स्तर  पर  शुरू  कर  दिया  जँसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  दो-तिहाई  किरतें

 जमा  करायी  जायेंगी  और  इससे  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कृषकों  को  पर्याप्त  सहायता  मिलेगी  ।  वास्तव

 में  यह  उन  लोगों  पर  भी  लागू  होगा  जिन्होंने  ऋण  लिया  इसमें  आगे  जांच-पड़ताल  करने  की  भी

 जरूरत  इससे  कृषकों  की  आकांक्षाओं  को  पूर्ण  होने  में  मदद  मिलेगी  जो  कि  भारत  की

 शिला  हैं  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  3,349  करोड़  रुपये  के  घाटे  की  वजह  से
 मुद्रा-स्फीति

 हो  सकती  है  ।  मैं  इस  तथ्य  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  1984-85  में  बजट

 अन्तर  मूलतया  1773  करोड़  रुपये  था  और  अब  यह  लगभग  4000  करोड़  रुपये  तक  हो  गया
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 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 परन्तु  मुद्रा  स्फीति  को  प्रभावी  रूप
 में

 नियंत्रित  कर  लिप्रा  गया  इसी  तरह  से  अभी  भी
 स्फीति  पर  नियंत्रण  किया  जा  सकता  है  ।  इसी  तरह  बजट  में  राजनैतिक  दलों  को  कम्पनियों  द्वारा
 चन्दा  देने  के  निर्णय  को  स्वीकृति  दी  गई  है  |  इससे  राजनैतिक  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  में  और

 कुछ  हद  तक  काले  घन  को  भी  समाप्त  करने  में  तथा  उसे  सही  तरीके  से  उपयोग  में  लाने  में  मदद
 मिलेगी  ।

 यह  एक  साहसिक  बजट  विपक्ष  से  मेरे  माननीय  मित्र  ने  पालकीयासा
 को  उद्घृत  आपकी  अनुमति  में  में  माननीय  सदस्य  समय  वह  सदन  में  उपस्थित  नहीं
 का  ध्यान  श्री  पालकीवाला  द्वारा  कही  गयी  बात  की  ओर  दिलाना  घाहता  आज  यह  स्टेट्समेन
 में  छपा  है  ।  उन्होंने  कहा  और  मैं  उद्घृत  करता

 /***  भारत  का  पुनः  निर्माण  करने  के  लिए  युगान्तरिक  बजट'*“'““चालू  वर्ष  में
 एशिया  की  सबसे  कड़ी  अथव्यवस्था  के  विवरण  वाला  बजट  '*****  सिर्फ  एक  व्यक्ति--प्रधान
 मंत्री--इस  कालातीत  परिवर्तन  के  लिए  उत्तरदायी  था'*ਂ  विपक्ष द्वारा यह कहा गया है कि सरकार ने शुष्क खेती  ”

 एक  इसी  बात  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हू  ।

 विपक्ष  द्वारा  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने  शुष्क  खेती  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया

 परन्तु  मैं  उड़ोसा  का  भूतपूर्व  कृषि  मंत्री  होने  के  नाते  जानता  हु  कि  इस  सरकार  ने  बालू  वित्त
 वर्ष  में  शुष्क  खेती  पर  उचित  ध्यान  दिया  है  । उदाहरण  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  पानी  पर  आधारित

 फसल  उगाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  6  करोड़  रुपये  मिले  ये  लघु  सिचाई  परियोजनाएं  हैं  और

 इनके  तीन  उद्देश्य  भू-कटाव  को  इन  शुष्क  भूमि  पर  सिंचाई  करना  अगर  रबी  में  नहीं
 तो  खरीफ  में  तो  अवश्य  ही  होगी  और  कृषकों  को  राहत  देना  ओर  भूमि  स्तर  में  जल  स्तर  को  बढ़ाना  ।

 इसी  तरह  से  केन्द्र  सरकार  ने  पांच  वर्षों  से  प्रत्येक  वर्ष  गहन  चावल  की  खेती  तथा  गहन  गेहू  खेती  के

 लिए  बहुत  सी  पंचायत  समितियों  को  प्रत्येक  वर्ष  10  लाख  रुपये  दिये  हैं  इस  वर्ष  इसमें  और  भी

 बहुत  सी  पंचायत  समितियों  को  सम्मिलित  कर  लिया  और  कृषकों  को  10  लाख  रुपये

 राजसहा  कृषि  सम्बन्धी  कीट  नाशक  औषधियां  तथा  अधिक  उत्पादन  के  लिए
 तकनीकी  एवं  वैज्ञानिक  शिक्षा  प्रदान  करने  के  रूप  में  दिये  जायेंगे  ।  तिलहन  की  खेती  को  बढ़ाने  के

 लिए  ऋण  एवं  राज  सहायता  भी  दी  गई  आगामी  वित्त  वर्ष  यह  पहले  ही  घोषित  किया

 जा  चुका  है  कि  इस  योजना  में  और  भी  पंचायत  समितियां  सम्मिलित  की  जा  रही  यद्यपि

 कृषि  उत्पादन  में  हम  आत्म-निमंर  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  और  कृषकों  को  सहायता  देने
 के  लिए  पर्याप्त  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 हमारे  जैसे  बढ़ते  हुए  और  विकासशील  देश  देश
 को

 विकसित  करने  के  लिए  भाटे

 का  बजट  जरूरी  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इसे  जानने  के  लिए

 व्यवस्था  के  सिद्धान्त  को  अध्ययन  करें  ।  जहां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी
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 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 आल्ि-+  लजजज्+  7८  न  जया  पभपपपए।/शण  प7प:खप“प८:यपपखयखीयथ//फख/ीथ/थपतख/ख/थयखप्र<

 से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  उड़ीसा  में  दूसरे  इस्पात  संयंत्र  को  स्थापित  करने  के  लिए  पर्याप्त

 राशि  का  आबंटन  करें  जो  कि  राज्य  के लिए  अतिआवश्यक  चूंकि  उड़ीसा  में  लगभग  80

 प्रतिशत  आबादी  कृषकों  की  अतः  उड़ीसा  सरकार  ने  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त

 धत्तराध्मि  दिये  जाने  के  लिए  आग्रह  किया  है  ।  अतः  मैं  फिर  से  आग्रह  करूगा  कि  उड़ीसा  में  दूसरे

 इस्पात  संयंत्र  के लिए  तथा  सिंचाई  एवं  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  भी  पर्याप्त  घनराशि  का

 अबंटन  किया  जाये  ।

 मैं  एक  बार  फिर  से  बजट  का  समर्थन  करता  हु  और  आज्ञा  करता  हू  कि  हमारा  देश

 थ्ौर  आगे  बढ़ेमा  ओर  समृद्धि  करेगा  तथा  प्रत्येक  क्षेत्र  में  आत्म-निर्भर  बनेगा  ।

 ...  ओ  हन्मान  मोह्लाह  :  सभापति  सत्ताधारी  पक्ष  के  सदस्यों  ने  जो

 बे  सदन  के  बाहर  आम  व्यक्ति  के  विचारों  से  स्बंथा  भिन्‍न  वित्त  मंत्री  जी  के  बजट  तैयार  करने  के

 ब्योरों  में  जाने  से  पहले  मैं  श्री  भगतजी  के  दर्शन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  टिप्पणी  करमा  चाहता  हू  ।

 एकाधिकार  प्राप्त  प्रेस  एवं  सरकारी  संचार  माध्यम  द्वारा  पिछले  कुछ  महीनों  में  एक  ऐसी  धारणा

 बनाने  का  प्रयास  किया  गया  है  कि  अब  पुरातन  विचारधारा  समाप्त  हो  चुकी  नये  युग  का

 आगमन  हुआ  नई  सरकार  के  नये  नेता  ने  भी  देश  को  सदी  में  ले जाने  का  बचन  दिया

 परन्तु  बहुत  से  लोग  इस  बारे  में  संदेह  व्यक्त  कर  रहे  हैं  कि  यह  सब  कंसे  संभव  होगा  ।

 क्या  यह  मध्यकालीन  पिछड़ेपन  के  अनुरूप  होगा  अथवा  यह  उपनिवेशवादीं  विरासत

 पर  आधारित  होगा--परिवतेन  क्या  होगा  ?  इस  परिवतंन  के  पीछे  क्‍या  वर्शेन  शास्त्र  तथापि

 सरकार  के  कुछ  नेताओं  के  कथन  से  थोड़ा  संकेत  मिलता  था  परन्तु  अब  श्री  वी०  पी०  सिंह  बजढ

 जरेकर  आ  गये  हैं  जोकि  इस  मूत्ति  क ेआवरण  को  अनावृत  करता  है  जिसे  सरकार  बनाना  चाहती

 है  ।  यद्यपि  प्रधानमंत्री  जी  ने  दो  दिन  पहले  कहा  था  कि  वह  पंडित  जवाहरलाल  मेहरू  द्वारा  शुरू
 किये  मये  किसी  भी  कार्य  में  परिवर्तन  नहीं  उनके  वित्त  मंत्री  श्री  वौ०  पी०  सिह  रीगम  की

 अर्थ-व्यवस्था  प्रणाली  से  अधिक  प्रभावी  नजर  आते  हैं  न  कि  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  की  तथा

 कथित  मिश्रित  अर्थ-व्यवस्था  से  ।  य ेउनकी  विचारधारा  है  जिसे  वे  अब  आगे  बढ़ामे  की  सोच  रहे

 हैं  ।  और  हम  देखते  हैं  कि  हम  बजट  में  उदार  बनाने  की  अवस्थिति  के  जरिये  तथाकथित  मुक्त  अर्थ

 ब्यवस्था  की  ओर  निश्चित  रूप  में  झुकाव  है  ।

 एकापिकारियों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  प्रेस  बिना  बात  के  ही  बजठ  की  प्रशंसा  किये  जा

 हु  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  एक  मुगान्तरकारी  बजट  एक  विक्लापूर्ण  बज़ट  भर  यहु  निश्चित
 रूप  से  तथाकथित  मुक्त  अर्थ-व्यवस्था  की  ओर  ही  कदम

 भ्रञ्ञ  कोई  भी  व्यक्ति  श्रकार  पर  आरोप  नहीं  लगा  सकता  कि  वे  मकली  समाजवाद

 में  दिश्वश्स  कर  रहे  पहले  यह  नकली  समाजबाद  इस  समय  कोई  भी  व्यक्ति  उन  पर

 बारोप  गहीं  लगा  सकता  ।  उनकी  अपनी  दिशा
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 इस  मये  बजट  से  देश  में  सम्पूर्ण  शोषित  बड़े  एकाधिकार  प्‌  निहित
 हवार्थ  ओर  उनके  सभी  भित्र  राष्ट्र  और  प्रबल  समर्थक  प्रेरित  हुये  श्री  पालकीवाला  को  यहां
 ढद्धृत  किथा  गया  कल  उन्होंने  मांग  की  थी  कि  यह  अच्छा  कि  हमें  सरकारी  क्षेत्र  का

 राष्ट्रीकरण  समाप्त  कर  देता  चाहिए  ।  इस  समय  यह  एकाधिकारिपों  की  आवाज  है  भौर  सरकार
 उपी  दिशा  में  बंढ़  रही  है  ।

 हमारे  भारतीम  कम्युनिस्ट  दल  ने  सरकार  के  चरित्र  का  निर्धारण  किया
 है  कि  यह  एक  सामंतवादी  सरकार  है  और  इसका  नेतृत्व  बड़े  बड़े  सामंतवादी  लोग  कर  रह ेहैं मोर
 निरन्तर  विदेशी  पृ  जींपतियों  के साथ  सहयोग  कर  रहे  और  यह  बजट  हमारे  मुद्दे  की  पुष्टि
 करता  है  |

 एक  मसाननोय  सदस्य  :  के०  जी०  बी०  के  लिए  ।

 रो  हस्तान  भोहलाह  :  यह  मैं  जानता  हू  ,  वे
 आपको  बचा  रहे  अन्यथा  भाप  कहीं  भौर

 चले  मये  होते  ।

 आप  अपने  भुगतान  शेष  की  डींग  मार  रहे  हैं  ।

 अंतः  यह  बिख्यात  अर्थ-शास्त्र  के  शब्दों  एक  ऐसा  बजट  है  जिससे  कम  से  कम
 व्यक्तियों  को  अधिक  से  अधिक  लाभ  हो  ।  इस  बजट  का  वार॑तविक  स्वरूप  यही

 अब  मुझे  बताने  दीजिये  कि  इस  बजट  से  किस  प्रकार  भ्त्ताधारी  वर्ग  का  फायदा  होमा  ।

 आजादी  के  पश्चात  इस  पुनीत  सदन  में  एक  भी  बजद  ऐसा  महीं  आया  जिसमें  इतनी  अधिक

 रियासतें  देश  के  इतने  कम  लोगों  को  दी  गई  हों  ।  सरकार  के  इस  दाबे  के  बावजूद  कि  बह  आभ

 जमता  का  समर्थंत  करती  है  और  उससे  कुछ  छोटे-मोटे  राहुत  उपाय  किये  हैं  ओर  जो  इस  बजट  में

 जो  भारी  कर  लगाये  गये  हैं,और  रेलवे  कर  जो  भारी  ओर  किराग्रा  बढ़ाया  गया  है  इससे

 मुद्रा-स्फीति  का  दबाव  काफी  अधिक  अगर  ग्रथार्थता  यह  है  तो  आने  वाले  वर्षों  में

 भाम  आदमी  का  जीवन  अत्यन्त  दयनीय  होगा  ।  वे  अपने  कार्य-निष्पादन  के  बारे  में  बता  रहे  हैं  ।

 इस  सदन  में  वित्त  मंत्री  ने  जो  आर्थिक  सर्वेक्षण  प्रस्तुत  किया  है  वह  भी  दर्शाता  है  कि  बहुत  से

 क्षेत्रों  में  अर्थ-ब्यवस्था  पर  तनाव  के  लक्षण  हैं  और  भुगतान  शेष  पर  अत्यधिक  दबाव  है  जिसका

 शायद  मूल्य  स्थिति  पर  भी  बुरा  असर  पड़े  |  वे  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  ।  कृषि  उत्पादन

 में  इस  वर्ष  शायद  एक  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  परन्तु  अगले  वर्ष  के  लिए  वे  प्रायः  भगवात  अथवा

 अच्छे  मानसून  पर  निर्भर  रहते  हैं  ।  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  कुछ  घरेलू  प्रूजी  निर्माण

 उत्पाद  में  4  प्रतिशत  की  कमी  आई  है  ।  मैं  कुछ  ऐसे  मुद्दे  बताऊँगा  जिनमें  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 विद्युत  के  बारे  में  इतना  कुछ  बोलने  के  बाबंजूद  भी  सच  यह  है  कि  नई  क्षमता  में  वृद्धि  कीं  गति

 कम  हो  गईं  तफापि  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  फिर  भी  यह  लक्ष्य  से  बहुत  कम  है  ।  श्री

 गई हू भगत ने बहुत से क्षेत्रों में लक्ष्यों के पूरा होने की बात कही मैं कुछ ऐसे क्षेत्र बताऊंगा जिनमें ं
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 लक्ष्यों  की  पूर्ति  नहीं  की  गई  पिछली  तीन  पंच-वर्षीय  योजनाओं  में  प्रत्येक  में  ओद्योगिक  वृद्धि
 लक्ष्य  से  कम  थी  ।  यह  बिन्‍्ता  का  विषय  आपने  औद्योगिक  नीति  को  उदार  बना  दिया

 इससे  क्या  पता  चलता  मुझे  इसके  बारे  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  आप  सब  इसे

 अच्छी  तरह  जानते  कीमतों  के  बारे  में  आ्थिक  सर्वेक्षण  का  कहना  है  कि  दालों  के  मूल्य  24

 प्रतिशत  बढ़  गये  वहुत  सी  समस्याभों  के  बारे  में  आर्थिक  सर्वेक्षण  का  कहना  है  कि  जब  तक

 इससे  निपट  नहीं  लिया  जता  सातवीं  योजना  पर  गहरा  दबाव  होगा  ।  ये  कुछ  बातें  आथिक  सर्वेक्षण

 में  बताई  गई  इसलिए  ऐसी  बात  नहीं  है  ज॑सा  कि  मेरे  कुछ  मित्रों  ने  बिपक्ष  की  ओर  से  यह

 कहने  की  कोशिश  की  कि  सब  कुछ  बहुत  ही  उज्ज्वल  है  |

 हमारी  अर्थ-व्यवस्था  के  योजनाबद्ध  विकास के  प्रश्न  को  लीजिये  ।  इसकी  स्थिति  नया  है  ?

 जब  देश  गम्भीर  बेरोजगारी  की  स्थिति  से  गुजर  रहा  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  बाद  भी

 गारी  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि-्होती  जा  रही  बेरोजगारों  की  संख्या  250  लाख  पार  कर  चुकी
 ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  50  प्रतिशत  से  अधिक  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  जब

 हालत  यह  है  तो  अगले  वर्ष  के  लिए  योजना  परिव्यय  की  स्थिति  क्‍या  है  ?  पिछले  वर्ष  के  संशोधित

 प्राक्कलनों  में  सिर्फ  5.75  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  लेकिन  अगर  हम  गत  वर्ष  के  दौरान  हुई  मूल्य

 वृद्धि  को  देखें  में  वे  हमेशा  आंकड़ों  क ेसाथ  खिलवाड़  करते  हैं  और  वे  अपनी  सुविधानुसार

 आंकड़े  दर्शाते  हैं--अप्रैल  से  दिसम्बर  तक  मूल्यों  में  वृद्धि  7.5  प्रतिशत  थी  ।  इस  संदर्भ  में  अगर  हम
 इस  वर्ष  के  योजना  नियतन  में  5.75  प्रतिशत  वृद्धि  को  देखें  तो  यह  गत  वर्ष  के  नियतन  से  कम

 वित्त  मंत्री  ने अपने  बजट  भाषण  में  उल्लेख  किया  है  कि  हम  नयी  परियोजनाएं  शुरू  नहीं  करने

 जा  रहे  हम  सिर्फ  चल  रही  परियोजनाओं  को  बनाये  रखने  की  कोशिश  इसका  आशय

 यह  है  कि  अगले  वर्ष  योजना  का  विकास  रुक  जायेगा  ।  यह  इस  बजट  से  प्रतीत  होता  केन्द्र  ने

 कई  क्षेत्रों  क ेनियतन  में  कटौती  कर  दी  इनमें  से  कुछ  ग्रामीण  लघु  लोहा
 तथा  इस्पात  उपभोक्ता  वस्तु  रेल  तथा  दूर-संचार  ।  आगामी  वर्ष  में  इन  क्षेत्रों  के

 लिए  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  कम  घनराशि  का  नियतन  है  |  इससे  अवश्य  ही  आगामी  वर्ष  के  दौरान

 हमारे  देश  की  अथं-व्यवस्था  के  विकास  की  संभावना  को  क्षति  पहुंचेगी  ।

 मेरा  अगला  प्रश्न  मुद्रा--फीति  की  संभावनाओं  से  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  बजट  भाषण

 में  कहा  है  कि  जो  अपने  साधनों  में  सीमित  रहता  है  उसमें  कल्पनाशक्ति  की  कमी  होती  उनकी

 कल्पनाशक्ति  को  धन्यवाद  ।  दिन-रात  केन्द्र  सरकार  राज्यों  को  अपने  संसाधन  न  जुटाने  के  लिए

 दोष  देती  रहती  लेकिन  यहां  क्या  हो  रहा  है  ?  वह  स्वयं  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  पर  निर्भर  कर

 रहे  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  यह  आवश्यक  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  किस  हद
 यह  ऐसा  ही  जैसे  कोई  व्यक्ति  उपहार  खरीदने  के  लिए  भीख  मांगता  पहले  हम  बिकास  के

 लिए  घाटे  की  अरथंव्यत्रस्था  करते  थे  और  इस  बार  एकाधिकारवादियों  को  सुविधायें  देने  तथा

 निहित  स्वार्थों  के  लिए  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  कर  रहे  गत  शुरू  में  घाटा  1773  करोड़  रु०

 था  लेकिन  वास्तव  में  वह  3985  करोड़  रु०  तक  पहुंच  इस  वर्ष  यह  3349  करोड़
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 रुपये  हैं  जो
 कि

 जी०  एन०  पी०  का  लगभग
 3

 प्रतिशत  लेकिन  वित्त  मन्‍्त्री  कहते  हैं  कि  यह  अधिक
 नहीं  पिछले  कुछ  वर्षों  से  ऐसा  कहना  एक  प्रथा  सी  बन  गई  अगर  आप  सरकार  के  3500

 करोड़  रुपये  की  उधार  को  भी  अनुमानित  घाटे  से  जोड़  दें  तो  कुल  घाटा  6849  करोड़  रु०  आयेगा  ।

 इसका  वित्त  पोषण  बैंकों  द्वारा  किया  जायेगा  ।  अगर  गत  वर्ष  की  भांति  इस  वर्ष  भी  घाटा  दुगुना
 हो  अगर  खराब  मानसून  इस  वर्ष  अगर  अनुकूल  परिस्थितियां  नहीं  तो  क्या  होगा ?
 सरकार  यह  गणना  अच्छे  मानसून  को  ध्यान  में  रखकर  लगा  रही  लेकिन  अगर  इसके  विपरीत

 हुआ  तो  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  क्‍या  होगा  ?  मैं  यह  कहूंगा  कि  बजट  में  इतना  बड़ा  अन्तर

 भगवान  पर  विश्वास  करके  रखना  हमें  कहीं  का  नहीं  छोड़ेगा  ।  यह  जूआ  मेरे  विचार  में  यह

 एक  जुआरी  का  बजट  है  जिसमें  देश  की  अयंव्यवस्था  की  स्थिति  के  साथ  जूआ  खेला  जा  रहा  है  ।

 मूल्य  वृद्धि  के  प्रश्न  को  हमारी  अथंव्यवस्था  का  इतिहास  एक  लगातार

 मूल्य  वृद्धि  का  इतिहास  है  जो  लोगों  की  खरीद  शक्ति  से  बाहर  हो  गई  है  |  यह  आगामी  वाले  वर्षों

 में  और  भी  अधिक  हो  जाएगी  ।  यह  बजट  मूल्य  वृद्धि  को और  बढ़ाएगा  जो  कि  पिछले  माह  से

 बाजार  में  पहले  ही  बढ़  रही  कुछ  लोग  खुश  हैं  क्योंकि  कम  से  कम  निम्न  स्तर  के  कर-दाताओं

 को  बजट  में  कुछ  राहत  दी  गई  है  ।  लेकिन  जब  वे  लोग  बाजार  में  चीजें  खरीदसे  जायेंगे  तो  उन्हें
 पता  चलेगा  कि  उनको  ज्यादा  मूल्य  देने  पड़ेंगे  ।

 श्री  बंसीलाल  ने  पहले  ही  लगभग  500  करोड़  रु०  के  कर  लगा  दिये  अब  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की  1400  करोड़  रु०  अधिक  कीमत  होगी  ।  बहुत  सारी  वस्तुयें  पेट्रोलियम  से  बनती  हैं  ।

 ऐसी  तमाम  वस्तुओं  की  कीमतें  बढ़ेंगी  और  यह  लोगों  की  आथिक  क्षमता  पर  एक  भारी  क्रुठाराषात  ©

 होगा  ।  इस  1131  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  कर  भार  में  से  आप  अमीर  लोगों  को  अप्रत्यक्ष  करों

 में  584  करोड़  रुपये  की  रियायत  दे  रहे  अतः  जबकि  अमीरों  को  फायदा  होगा  वहां  आम  लोगों

 को  ज्यादा  कर  भार  वहन  करना  पड़ेगा  ।

 पहले  ही  रुपये  का  मूल्य  कम  हो  गया  है  और  लोग  इस  वजह  से  परेशानी  उठा  रहे

 इसके  अलावा  जब  उन  पर  बहुत  अधिक  कर  भार  डाला  जायेगा  तो  वे  अपने  आपको  अत्यन्त  दयनीय

 स्थिति  में  पायें  गे  ।

 जनवरी  से  1984  के  दोरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  320  से  बढ़कर  327  हो
 उसी  अवधि  के  दौरान  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  559  से  बढ़कर  588  हो  गया  ।  विशेष  बात  यह

 है  कि  360  वस्तुओं  में  से  जो  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  लिए  हिसाब  में  ली  जाती  हैं  केवल  40  क््षि

 वस्तुओं  के  मूल्य  में  कुछ  कमी  हुई  है  ।  अन्य  206  वस्तुओं  के  मामले  में  मूल्य  बढ़  गए  इनमें  से

 87  वस्तुओं  का  उत्पादन  एकाधिकारवादियों  द्वारा  किया  जाता  यह  स्थिति  एक  प्रतिशत

 लोगों  के  फायदे  के  लिए  99  प्रतिशत  लोगों  से  घन  हथियाने  की  पुरानी  नीति  अब  तक  चल  रही

 सरकार  का  यह  दर्शन-शास्त्र  तथा  नीति  ह ैऔर  यह  इस  बजट  से  इसकी  पुष्टि  होती  है
 ।

 भाप  एकाधिकार  वाले  घरानों  तथा  उद्योगपतियों  को  रियायतें  दे  रहे  हैं|  वे  बहुत  खुश  तथा
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 उल्लसित  हैं  ।  स्टाक  बाजार  में  प्रसन्‍्नता  हो  रही  काले  धन  को  खत्म  करने  के  अभियान  के

 बावजूद  हर  जगह  काला  धन्धा  करने  वाले  मौजूद  अगर  आप  पिंछले  37  वर्षों  की  तरफ  देखें

 तो  आजादी  से  लेकर  अब  तक  इतनी  अधिक  रियाय॑तें  कभी  भी  हमारे  देश  का  शोषण  करने  बालों

 को  नहीं  दी  वित्त  मन्त्री  ने  200  करोड़  रुपये  की  छूट  40  लाख  कर  दापताओं  को  दी

 35  करोड़  वेतन  भोगियों  में  से  34.6  करोड़  वेतेनभोगियों  को  इसका  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा
 40  लाख  लोगों  को  छूट  देने  क ेकारण  जो  200  करोड़  रु०  का  बोझ  सरकार  पर  पड़ा  है  वह  बाकी

 लोगीं  से  वसूल  किया  जाएगो  ।

 अब  मैं  कम्पनियों  को  दी  जाने  वाली  हुृथों  के  प्रश्न  पर  आता  सरकार  कहती  है  कि

 आयकर  पर  अधिभार  से  छूट  दी  गई  ।  मैं  पूछता  हूं  कि  कितने  लोग  हैं  जिनको  इसका  फायदा

 इस  प्रत्यक्ष  कर  में  कटौती  से  कुछ  लोगों  का  बोक्न  उनके  कन्धों  से  उतर  कर  ज्यादा  लोगों  के  कन्धों

 पर  पड़  जाएगा  ।  यह  होने  जा  रहा  है  ।

 सरकार  ने  35  वस्तुओं  जैसे  वनस्पति  सूती  तथा  उनी

 वातित  पेष  क्लास  स्टील  पान  जूते  आदि

 पर  उत्पादन  शुल्क  गया  इन  सब  वस्तुओं  पर  कर  के  बड़े  मसाले  की  परत  चंढ्ाई

 गई

 समापति  महोदय  :  भाप  लगभग  23  मिनट  बोल  चुके  दूसरे  श्री  अमलंद॑त्त  भी

 पूरे  समय  तक  बोलना  आप  पर  निभेर  करता  है  कि  किस  प्रकार  अपने  समय  का

 समैंजन  करें  ।

 श्री  हन्तान  सोल्लाह  :  इस  तरह  से  आप  259  करोड़  रुपये  धन  सम्पदा  शुल्क  तथा  इस

 प्रकार  के  अन्य  करों  से  लोगों  को  रियायत  दे  रहे  यह  आपकी  नीति  में  बोझ  का  स्थानांतरण

 प्रात्र  है  ।

 एम०  आर०  टी०  पी०  के  घराने  खुशी  मना  रहे  हैं  क्योंकि  उनकी  छूट  सीमा  पांच  गुना  बढ़ा

 दी  गई  इसके  फलस्वरूप  49  बड़े  औद्योगिक  घराने  इस  रेखा  को  पार  करके  फायदा  मिलने  का

 इन्तजार  कर  रहे  आपने  उन  लोगों  को  अन्य  लोभ  भी  दिए  एम०  भार०  टी०  पी०  वाली

 भैर-फेरा  कम्पनियों  को  दिए  गए  अप्राप्त  ऋण-पत्रों  पर  दिए  अधिकतम  ब्याज  दर  तौमा

 भी  आपने  बढ़ा  दी  इन  सब  के  अतिरिक्त  आपने  उनेको  और  बहुत  से  लाभ  पहुंचाए  हैं  ।

 जब  आप  इतनी  अधिक  रियायतें  बड़े  घरानों  को  दे  रहे  हैं  तो  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  वे

 जैसा  आप  चाहेंगे  वैसा  वह  बदले  में  आपको  दे  देंगे  ।  और  बजट  में  ही  आपने  वायदा  किया  है  कि  आप

 उनको  राजनीतिक  दलों  को  धन  देने  की  मंजूरी  दे  और  वह  किसको  घन  देंगे  यह  प्रत्येक  व्यक्ति

 जानता  अतः  आप  उनको  देश  को  लूटने  की  स्वीकृति  दे  देंगे  और  उस  लूट  में  से  लुटेरों  के  साथ

 अपने  दल  के  हित  के  लिए  हिस्सा  बांट  लेंगे  ताकि  मत  खरीद  सकें  और  लोगों  को  मेवक्‌क  बना
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 अब  सरकारी  ऋषणों  का  प्रश्न  लीजिए  ।  आपका  त्जट  क्या  दे  रहा  है  ?  इससे  सरकारी  ऋण
 बढ़  कर  87,062  करोड़  रुपये  हो  जाएगा  जिसके  फलस्वरूप  देश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  1243  रुपये
 का  कर्ज  हो  जायेमा  ।  मैं  आपसे  पूछता  हूं  कि आप  देश  को  कहां  ले  जा  रहे  आप  उनको  कर्ज
 से  लादते  जा  रहे  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  आपकी  सरकार  ने  करजं  में  जन्म  कर्ज  में  रहेगी
 तथा  निश्चित  ही  कर्ज  में  समाप्त  हो  जाएगी  ।  यह  स्थिति  है  जिसक्की  तरफ  आप  देश  को  ले  जा  रहे

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सारा  देश  अतनी  मौत  से  बचने  के  लिए  आपकी  मोत  को  जल्दी  लाने
 अर्थात  इस  सरकार  को  सभाप्त  करने  के  लिए  कोशिश  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  जब

 आंच  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  एम०  कर्ज  को  आगामी  वर्ष  से  बापिस  करना  शुरू  करेंगे

 तो  क्‍या  होगा  ।

 3.00  स्र७  प०

 इसके  बाद  मैं  भुगताज़  शेष  के  प्रश्न  को  लेता  चाहता  इसमें  क्या  हो  रहा  आधिक
 सर्वेक्षण  ने  भुगतान  शेष  पर  दवाब  का  जिक्र  किया  है  और  1984-85  के  पहले  आठ  माह  का

 मानित  व्यापार  घाटा  गत  वर्ष  के  3080  करोड़  रुपये  की  अपेक्षा  3017  करोड़  रुपये  यह  एक
 साधारण  सी  बढ़ोत्तरी  कंसे  ?  यह  अच्छी  फसल  की  वजह  से  इसमें  हमारे  देश  के  कृषकों
 तथा  अच्छे  मानसून  की  वजह  से  आपको  सहायता  मिली  आप  कृषि  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य

 देने  से  इन्कार  करते  इन  सब  बातों  ने  इस  वर्ष  आपकी  मदद  की  कच्चे  तेल  का

 आयात  चालू  वर्ष  के  दौरान  कम  पिछले  वर्ष  हमने  इन  दो  वस्तुओं  पर  कम  खर्च  किया

 इस  सबके  बावजूद  निर्यात  आय  में  बढ़ोत्तरी  अधिक  नहीं  है  ।  वास्तव  में  आर्थिक  सर्वेक्षण  में  उल्लेख

 किया  गा  है  कि  घन  के  मेल्य  के  सन्दर्भ  में  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  लेकिन  बहुत  सी  वस्तुओं  जैसे

 लोह  इंजीनियरी  चमड़े  की  वस्तुयें  ग्हां
 तक  कि  कच्चा  तेल  भी  तथा  इन  दब  वस्तुओं  की  मात्रा  कम  होती  जा  रही  है  ।

 धनराशि  मूल  के  सन्दर्भ  में  आपका  निर्यात  बढ़  रहा  लेकिन  मात्रा  के  सन्दर्भ  में  आप  कम

 निर्यात  कर  रहे  हैं  ।  यह  अर्थव्यवस्था  है जिसकी  तरफ  आप  देश  को  ले  जा  रहे  हैं  ।

 इन्जीनियरी  सामान  का  निर्यात  सर्वाप्रिक  कम  हुआ  आप  देश  को  सदी  में  ले  जाना

 चाहते  हैं  और  इन्जीनियरी  सामान  में  आपका  निर्यात  घट  रहा  गत  वर्ष  स्थिति  बहुत  अधिक

 खराब  थी  ।

 श्री  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  चुनावों  में  केवल  धांधलेबाजी  सह्दायक  नहीं
 या  चुनाव  में  हारने  के  बाद  विधायक  को  विजयी  घोषित  करना  ठीक  नहीं

 ..  आपने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  एम०  कर्ज  सिया  उसको  वापस

 करते  के  स्रिए  आप  दूसरा  कर्ज  लेंसे  ।  यह  कठिन  स्थिति  चल  रही  जब  आष  अल्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोध  का  कर्ज  वापस  करना  शुरू  करेंग्रे  तो  तनाव  और  बढ़  जाएगा  ।  इसके  साथ  व्यापार  घाटा  बढ़

 ज़ाएगा  तथा  भुगतान  शेष  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  होगी  ।
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 इसके  बाद  मैं  ओवरड्राफ्ट  तथा  कर्ज  लेने  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  आपने  केन्द्रीय

 सहायता  तथा  राज्यों  के  लिए  कर्ज  बढ़ा  दिए  लेकिन  लगातार  आप  राज्यों  की  परिधि  से  कुछ

 बस्तुयें  बाहर  करते  जा  रहे  इसलिए  राज्य  सरकारें  उन  पर  कर  नहीं  लगा  सकती  जिध्षके  कारण

 उनका  हिस्सा  लगातार  कम  होता  जा  रहा  मेर  से  पूर्व  बोलने  वाले  सदस्य  ने  इसको  स्पष्ट  किया

 था  ।  अतः  इस  पर  मैं  नहीं  जा  रहा  हूं  ।

 दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  आप  राज्य  सरकारों  से  अनुशासन  में  रहने  के  लिए  कहते

 अनुशासनਂ  का  क्‍या  मतलब  है  ?  सारी  राज्य  सरकारों  का  कुल  कितना  ओवरड्राफ्ट  था  ?  यह
 2000  करोड़  रुपये  के  आसपास  था  और  आपका  घाटा  पहले  ही  3900  करोड़  रुपये  अर्थात्‌
 लगभग  4000  करोड़  रुपये  ।  अतः  क्‍या  आप  ऐसा  अनुशासन  राज्यों  को  सिखाना  चाहते  हैं  ?  राज्य

 सरकारें  ओवरड्राफ्ट  लेती  हैं--ये  किसी  का  धन  नहीं  है--वे  13  प्रतिशत  ब्याज  देती  और  आप

 अपनी  घाटे  की  अथंव्यवस्था  पर  बैक  को  केवल  5  प्रतिशत  ब्याज  देते  इसके  बाद  भी  भाप

 राज्यों  को  अनुशासन  में  रहने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।

 ५

 के  मुंह  में  राम  का  नाम  जैसा  ।”

 ,

 अगर  अन्‍्तर्राज्यीय  माल  प्रेषण  अंतरण  नीति  को  ज्ियान्वित  किया  गया  होता  तो  उससे

 राज्यों  को  कुछ  लाभ  सभी  मुख्य  मन्त्री  इससे  सहमत  हैं  लेकिन  फिर  भी  आप  इसे  क्रियान्वित

 नहीं  कर  रहे  इस  विषय  में  अभी  तक  आप  संसद  में  कोई  विधान  नहीं  लाये  जब  तक  संसद

 इस  बारे  में  कोई  विधेयक  पारित  नहीं  अंतर-राज्य  माल-प्रे षण  अंतरण  नीति  को  लागू  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  राज्यों  को  वंचित  कियां  जा  रहा  है  ।  *

 श्रव  मैं  भाड़े  की  समातीकरण  के  प्रश्न  पर  आता  आपके  पूवंवर्ती  ने  वायदा  किया  था

 कि  इसको  चरणों  में  समाप्त  कर  दिया  लेकिन  बजट  में  इस  बारे  में  कुछ  भी  संकेत  नहीं

 केवल  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  पर  चर्चा  के  यह  बताया  गया  कि  वे  इस्पात  और  सीमेंट

 के  बारे  में  इसको  लागू  करने  की  कोशिश  कर  रहे  कोयले  के  बारे  में  क्या  नीति  है  ?  पूर्वी  क्षेत्रों

 के  राज्यों  की  अ्थंव्यवस्था  को  नष्ट-भ्रष्ट  करने  के  लिए  लगातार  प्रयत्न  किए  जाते  रहे  मैं  नहीं
 जानता  कि  इसकी  प्रेरणा  वहां  से  या  इससे  उन्हें  क्या  लाभ  मिलता

 यह  पूर्वी  क्षेत्र  कोयला  उत्पादन  क्षेत्र  के  प्रति  भेदभाव  की  नीति  है  राज्यों  की  ये  समस्‍यायें

 भाठवें  वित्त  आयोग  ने  कुछ  बातों  सिफारिश  की  लेकिन  आपने  इन  सुविधाओं  को  हमें

 नहीं  दिया  ।
 2
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 दर  वे
 अब  मैं  राज्य  योजना  के  प्रश्न  पर  बोलूंगा  ।  अभी  इसे  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  वे

 अगले  माह  से  योजना  आरम्भ  करने  जा  रहे  लेकिन  अभी  तक  एक  भी  राज्य  ने  इन्हें  अंतिम  रूप

 नहीं  दिया  है  ।  लेकिन  सबसे  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  गत  वर्ष  के  योजना  व्यय  से  पश्चिम  बंगाल
 सरकार  को  एक  पैसा  भी  नहीं  दिया  गया  ।  पश्चिम  बंगाल  के  वित्त  मन्त्री  का  योजना  आयोग  के
 उपाध्यक्ष  को  लिखा  गया  यह  8  ae  का  पत्र  मेरे  पास  एक  अन्य  पत्र  भी  पश्चिम
 बंगाल  के  मुख्य  मन्‍्त्री  द्वारा  केन्द्रीय  वित्त  मन्‍्त्री  को  26  चन्द्र  को  लिखा  गया  एक
 ओर  पत्र  को  केन्द्रीय  योजना  मन्‍्त्री  श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  को  लिखा  गया

 सभापति  महोदय  :  शांत  ।  कृपया  उत्हें  बोलने  दीजिए  ।

 को  हम्तान  सोल्लाह  :  इसके  बाद  पश्चिम  बंगाल  के  वित्त  मन्त्री  ने  केन्द्रीय  वित्त  मन्त्री  श्री
 विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  को  टैलेक्स-संदेश  भेजा  ।  केवल  कुछ  ही  दिन  बाकी  रह  गए  लेकिन  आपने

 अगले  वर्ष  की  योजना  के  लिए  एक  पैसा  भी  नहीं  दिया  क्या  यह  राजनैतिक  कारणों  से  राज्य

 की  अर्थव्यवस्था  को  नष्ट-अ्रष्ट  करने  की  चाल  नहों  है  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  प्रकार  के  व्यवह्मर
 का  क्‍या  अर्थ  होता  है  ।

 मैं  औद्योगिक  रुग्णता  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  रुगणता  का  कारण  क्या

 है  ?  उदाहरण  के  लिए  जूट  उद्योग  आपकी  गलत  नीतियों  के  संकटग्रस्त  हो  गया  आप

 जूट  उद्योगपतियों  को  इस  उद्योग  से  पूंजी  निकाल  कर  अ्य  क्षेत्रों  में  लगाने  की  अनुमति  दे

 रहें  वे  मौजूदा  मशीनरी  का  आघधुनिकीकरण  नहीं  कर  रहे  वे  उद्योग  के  प्रति  सही  ध्यान

 नहीं  दे  रहे  जिसके  परिणामस्वरूप  यह  उद्योग  रुग्ण  होता  जा  रहा  मैं  कपड़ा  उद्योग

 के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता  उस  से  दौरान  तक  कपड़ा-उद्योग  में  मात्र  50

 करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगी  हुई  थी  ।  लेकिन  उस  अवधि  के  दौरान  उद्योगपतियों  की  आमदनी  300

 करोड़  रु०  से  भी  अधिक  यह  372  करोड़  रुपये  मात्र  50  करोड़  रु०  की  पूंजी  लगाकर

 वे  300  करोड़  रु०  का  मुनाफा  कमा  रहे  जो  लोग  इस  उद्योग  का
 प्रबन्ध  सम्हाले  हुए  वे

 इस  क्षेत्र  से  पूंजी  हटा  कर  दूसरे  क्षेत्रों  में  लगा  रहे  हैं  ।  प्रबन्धकों  और  उद्योगपतियों  के  इस  प्रकार

 के  रवैये  के कारण  यह  उद्योग  रुग्ण  होता  जा  रहा  अब  आपने  एक  आयोग  बनाने  का  फैसला

 किया  अगर  कोई  एकक  रुग्ण  हो  जाता  है  तो  आप  उसे  व्यापार  के  लिए  ऋण  नहीं  देते  यह

 ठीक  लेकिन  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  उन  निदेशकों  की  आस्तियों  से  क्‍यों  नहीं  वसूल  करते

 जोकि  इस  एकक  को  रुग्ण  एकक  बनाने  के  लिए  जिम्मेवार  है  और  जिन्होंने  अपने  व्यक्तिगत  लाभ

 के  लिए  पैसा  बनाया  ?  आप  उनकी  सम्पत्तियों  को  जब्त  क्‍यों  नहीं  करते  आप  इस  स्थिति  के

 लिए जिम्मेबार हैं । )
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 आलिपभपरर-र  प्ग्ज  गा  व  न  जपपपपपााण

 अब  मैं  समाज  के  कुछ  वर्ग  के  लोगों  को  राहत  दिये  जाने  के  प्रश्न  पर  कुछ  टिप्पणी  करना

 चाहता  हूं  ।  बोनस  सीमा  को  बढ़ाकर  1650  रु०  कर.दिया  गया  जो  कमंचारी  इसकी  सीमा  में

 आते  हैं  उनकी  वाधिक  आय  19-000  रु०  से  अधिक  है  और  अगर  बोनस  जोड़  दिया  जाये  तो

 यह  20,000  रु०  से  अधिक  बंठता  वे  आयकर  देने  वालों  की  सीमा  में  आ  जायेंगे  और  उन्हें
 कर  देना  पड़ेगा  ।  इस  प्रकार  वे  एक  तरफ  कुछ  दे  रहे  हैं  तो  दूसरे  तरीके  से  इसे  वापस  ले

 रहे  हैं  ।

 वे  इस  वर्ष  से  अनिवार्य  जमा  योजना  को  समाप्त  करने  की  बात  कर  रहे  यह  उन्हीं  की

 देन  वे  इसे  समाप्त  करने  पर  इतना  खुश  क्‍यों  हो  रहे  यह  हमारी  देन  नहीं  वे  अब  इस
 बात  का  श्रेय  ले  रहे  हैं  कि  उन्होंने  इसे  समाप्त  कर  दिया  है  ।

 पहले  वे  इस  बात  की  चर्चा  करते  रहे  हैं  कि आम  आदमी  के  लिए  वे  कई  एक  अच्छी  बातें

 करेंगे  ।  लेकिन  वे  सभी  आम  आदमी  तक  नहीं  पहुंब  पाई  उन्होंने  कुछ  राज्यों  में  खेतिहर  मजदूरों
 के  लिए  मज्री  निर्धारित  की  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  वह  मजूरी  को  नहीं

 रही  है  ।  जहां  तक  फसल  बीमा  योजना  का  सम्बन्ध  हम  नहीं  जानते  कि  इसका  लाभ  किसे

 मिलेगा  ।  सभी  अन्य  योजनाओं  की  इसका  लाभ  भी  थोड़े  से  लोगों  के  वर्ग  को  अमीर

 लोग--कुलाकों  ओर  ऐसे  ही  अन्य  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  इसका  लाभ  नहीं

 इसलिए  उनको  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  इसके  पीछे  उनका  उद्देश्य  क्या  प्रीमियम  देने  में  कोन

 समर्थ  ये  वही  लोग  हैं  जिनके  पास  फालतू  घनराशि  छोटे  किसानों  के  पास  फालतू  पैसा  ही

 नहीं  है

 वे  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  की  बात  करते  कांग्रेस  ध्वारा
 शाम्नित  कई  एक  राज्यों  उन  मजदूरों  को  मात्र  3,  4  अथवा  5  रुपये  तक  मिलते  वे  प्रिमियम

 की  राशि  कंसे  अदा  करेंगे  ?  उसकी  अदायगी  का  प्रश्न  ही  कहां  उठता  है  ?

 उन्हें  हमें  बताना  चाहिए  कि  फसल  बीमा  योजना  को  कैसे  त्रियान्वित  किया  जायेगा  और

 किस  प्रकार  ग्रामीण  जनता  को  उसका  लाभ  जाति-दंगों  के  नाम  पर  जमीदारों  हारा

 हजारों  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  ह॒त्या  की  जा  रही  वास्तव  में

 यह  भूमि  के  लिए  लड़ाई  जमीदार  खेतीहर  मजदूरों  को  मार  डालता  है|  यह  जाति  की  लड़ाई
 नहीं  है  ।  स्थिति  क्या  होगी  ?  अगर  इन  लोगों  की  जमींदारों  द्वारा  हत्या  कर  दी  जाती  है  तो  उन्हें
 हत्या  को  स्वीकार  कर  उसको  सामाजिक  भ्रुरक्षा  योजना  के  तहत  क्षतिपूर्ति  करनी  होगी  ।  यह  सब

 बातें  स्पष्ट  की  जानी  चाहिए  ।

 .  अन्त  मैं  कहना  चाह ूगा  कि  इस  बजट  द्वारा  उद्योगों  को  और  रियायतें  दी  गई

 उन्होंने  पहले  ही  कई  रियायतें  दी  हैं  और  आगे  भी  अहिस्ता-अहिस्ता  और  रियायतें  देने  का  वादा
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 प्र
 बम

 किया  आयात-निर्यात  और  अन्य  मामलों  में  भी  वे  अधिक  राजसहायता  दे  रहे  हैं  ।  उसके  साथ
 आम  लोगों  के  लिए  वे  कह  रहे  हैं  कि  अगर  मानसून  अच्छा  होगा  तो  सब  कुछ  बेहतर  हो

 जायेगा  ।  मगर  यह  बेहतर  नहीं  होगा  तो  क्‍या  होगा  ?  तब  वे  कहेंगे  कि  अधिक  कर  लगाये  जायेंगे
 और  उन्हें  न  किसी  तरह  अन्य  स्रोतों  को  जुटाना  होमा  ।  इस  प्रकार  बजट  में  अमीर  लोनों  को
 अधिक  रियायतें"दी  गई  हैं  और  इस  देश  के  99  प्रतिशत  आम  लोबों  पर  अधिक  भार  डाला  बया

 आपके  बजट  में  इसी  पर  अधिक  जोर  दिया  गया  यह  जन-विरोधी  बजट  यह  आम  लोगों
 के  विरुद्ध  बजट  यह  एकाधिकारियों  और  निहित  स्वार्थों  वालों  का  बजट  यह  सदर  बाजों
 का  भी  बजट  इस  बजट  से  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  कोई  लाभ  नहीं  होने  वाला

 इसके  विपरीत  इससे  हमारे  देश  की  अथंव्यवस्था  पर  बुरा  असर  पड़ेबा  और  आम  लोगों  का  जीवन

 दूधर  हो  जायेगा  ।

 इन  शाक्ष्दों  के  मैं  बजट  का  समग्र  रूप  से  विरोध  हूं  ।

 बनवारों  लाल  पुरोहित  :  सभापति  मैं  बजट  का  समर्थन  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मुझे  लोक-सभा  में  प्रथम  बार  आने  का  अवसर  हुआ  मैं  लायब्रेरी  में  गया

 हूं  और  जितनी  भी  अब  तक  बजट  पर  स्पीचेज  हुई  उनको  मैंने  पढ़ने  का  प्रयास  किया  मैंने

 देखा  है  कि  विरोधी  पक्ष  की  जितनी  भी  स्पीचेज  आज  तक  हुई  उन्होंने  सरकार  की  हर  नीति

 चाहे  वह  अच्छी  हो  या  हमेशा  ही  क्रिटिसाइज  किया  है  ।  उसी  से  यदि  इस  बार

 भी  विरोधी  पक्ष  क्रिटिसाइज  करते  है  तो  उसमें  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।

 अभी  हमारे  पूर्व  वक्‍ता  सी०  पी०  के  सम्मानीय  सदस्य  ने  हम  पर॑  और  हमारी
 सरकार  पर  ऐसे  अनगंल  आरोप  लगाए  हैं  कि  सरकार  ने  जो  बजट  बनाया  है  वह  विदेशी  शक्षितियों

 से  प्रभावित  होकर  बनाया  बोलने  को  तो  कुछ  भी  बोल  परन्तु  हम  भी  उसका  जबाब  देते

 हैं  कि  भाई  आप  भी  यहां  बैठे  जरूर  परन्तु  तो  आपको  कसा  लगेगा  ?

 जिस  बात  में  कोई  तथ्य  उसे  करने  का  मतलब  क्‍या  ?  करिए  मुद्दे  से  यह

 एक  महत्त्वपूर्ण  विषय  है  जिस  पर  सदन  का  काफ़ी  समय  लगता  स्षिफ  आलोचना  खाली

 साइज  करने  से  कुछ  नहीं  अनगंल  आरोप  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  आप  हमें  सुप्ताव  दीजिए  कि

 यहां  पर  त्रूटि  ऐसा  करने  से  ठीक  आप  सुझाव  एक  भी  नहीं  दे  पाए  ।  क्योंकि  कोई

 गलतो  नहीं  आप  सुझाव  कया  देंगे  ?  मैं  तो  कहूंगा  कि  इतना  अच्छा  बजट  आज  तक  नहीं

 इस  बार  का  बजट  बहुत॑  अच्छा  है  ।

 a  _  _
 **

 के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से
 निकाल  दिया

 जन त  चना  नस  ख
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 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 ——— पर च़च्थ  नप

 ऊपर  म०  प०  ही

 बसव  राजेदबरों  पीठासोन  हुईं  )

 बिरोधी  दल  आरोप  लगाते  हैं  कि  इसमें  पूंजीपतियों  का  सरकार  ने  साथ  दिया  मतलब

 कि  इनकम  टैक्स  के  स्लैब  में  रिएक्शन  से  पूंजीपतियों  का  साथ  हो  गया  ।

 क्राप  इसके  पीछे  की  भावना  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  बजट  में  यह  रेट  क्‍यों
 घटाया  है  ।  आप  एक  सांस  में  कहते  हैं  कि  एक  घण्टे  में  कई  करोड़  की  दोलत  मनी  जैनरेट  होती

 दूसरी  तरफ  आप  कहते  हैं  कि  टेकक्‍्स  में  रि3क्शन  नहीं  होना  चाहिए  ।  इसके  पीछे  सरकार  की  भावना

 यह  है  कि  प्रख्यात  अर्थ  शास्त्री  कहते  हैं  कि आपका  रेट  आफ  टैक्सेशन  बहुत  ऊचा  है  जिससे  जनता

 और  पैसे  वाले  अपना  पैसा  सुरक्षित  के  लिए  ब्लैक  मनी  जेनरेट  करते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 यह  तो  एक  तरह  से  इंसेंटिव  की  गई  रेट  में  थोड़ा-सा  रिडक्शन  दिया  है  जिससे  उनका  ब्लैक
 मनी  जेनरेट  करने  का  हद  टरेस्ट  खत्म  हो  जाये  ।  परन्तु  यह  भी  आप  कह  सकते  हैं  कि जिनको  आदत
 लगी  वह  तो  ब्लेक  मनी  जेनरेट  करेंगे  ही  ।  मैं  सरकार  से  और  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से

 कहूंगा  कि  उन्होंने  बहुत  सुन्दर  कदम  उठाया  है  और  उन्होंने  पैसे  वालों  पूंजीपतियों  को  एक
 अवसर  दे  दिया  कि  आपका  टैक्स  कम  कर  दिया  है  अब  ब्लैक  मनी  जैनरेट  करने  की  यहां
 गुंजाइस  नहीं  है  ।

 उसके  लिए  स्पेशल  कोट्सें  का  प्रावधान  किया  गया  और  राज्य  सरकारों  से  पूछा
 जायेगा  ।  मेरा  कहना  है  कि  स्पेशल  कोट्स  का  मामला  आप  राज्य  सरकारों  पर  मत  छोड़िए  ।
 आपके  पास  साधन  ट्रिब्यूनल्स  उनके  माध्यम  से  और  ज्यादा  डद्रिब्यूनल्स  बनायें  और  जो
 इकनामिक  आफंसज  होते  उनके  माध्यम  से  उन्हें  डील  दिया  जाये  ।  जो  लोग  ब्लैक  मनी
 जैनरेट  करें  और  जो  पकड़े  जायें  उन्हें  कड़ी  से  कड़ी  सजा  देनी  चाहिए  जिससे  कोई  भी  स्कोप  ब्लैक
 मनी  जेनरेट  करने  का  न  रहे  ।

 हमारी  नई  सरकार  ने  जो  भी  नीति  बनाई  है  मैं  अपने  विरोधी  पक्ष  के  सभी  नेताओं  को
 कहना  चाहता  हूं  ।

 हमारी  सरकार  जो  कहती  जनता  के  साथ  जो  वायदा  करती  उनको  पूरा  करतीं  है  ।
 इस  बात  को  आपने  देखा  ही  है  कि  अभी  तक  के  थोड़े  से  समय  का  कार्यक्रम  बह  पूरा  किया
 सया  है  ।

 माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  से  खास  तौर  से  मैं  यह  कहना  चाहता  हैं  कि  जो  स्पेशल

 स
 बनाने  का  प्रावधान  उसको  राज्य  सरकारों  पर  मत  समय  उसमें  बरबाद  न  करें  ।

 केन्द्रीय  सरकार  का  यह  कत्तंव्य  है  कि  वह  स्वयं  कोर्टूस  मामलों  का  निपटारा

 164



 50  1906  सामान्य  चर्चा  ओर

 नुदातों  को  अनुपूरक  मांगें  1984-85

 राधियों  को  सजा  इसको  राज्य  सरकारों  पर  बिल्कुल  मत  छोड़िए  क्योंकि  2-3  राज्य  सरकारें

 विरोधी  पक्ष  के  पास  हैं  और  बे  इस  बात  पर  तुली  हैं  कि  आपकी  नीति  किस  प्रकार  असफल  हो  ।

 आपको  उनसे  सहयोग  नहीं  मिलेगा  ।  जो  महत्त्वपूर्ण  स्कीमें  उसे  सक्सेसफुल  करने  की  दिशा  में

 हमें  काम  करना  चाहिए  ।

 )

 पढ़िए  ।

 एक  बहुत  बड़ा  आरोप  विरोधी  पक्ष  ने  लगाया  है  कि  पैट्रोल  और  क्रड  आयल  के  ऊपर

 ड्यूटी  बहुत  ज्यादा  लगा  दी  गई  आप  जानते  ही  हैं  कि  मोटर  गाड़ी  कौन  लोग  चलाते

 अमीर  लोग  ही  चलाते  इसलिए  उस  पर  ड्यूटी  लगेगी  ही  ।

 में  निवेदन  करूंगा  कि  कैरोसीन  जो  कि  निध्धन  लोगों  के  काम  में  आने  की

 उसके  भाव  नहीं  बढ़ने  चाहिए  |  करोसीन  पर  जो  ड्यूटी  लगाई  गई  वह  कम  करें  ।  साथ  ही

 कुकिंग  जिसको  मिडिल  क्लास  फैमिली  इस्तेमाल  करती  उसके  भाव  न  बढ़ायें  ।  अगर  इन

 दोनों  पर  ड्यूटी  बढ़ा  दी  तो  विरोधी  पक्ष  को  बोलने  का  मुद्दा  मिल  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  एक  महत्त्वपूर्ण  बात  जिसका  हमें  दर्द  असेंशल  कमोडिटिज

 जिसमें  तेल  वगरह  है  |  हमारे  देखने  में  आया  है  कि  जब  इनके  भावों  में  फ्लक्चुएशन  बहुत  होता  है  ।

 कि  जब  यह  फ्लक्चुएशन  बढ़ा  होता  जब  मार्किट  में  चीजें  आती  माल  आता  है  तो  भाव  घट

 जाते  हैं  और  वह  माल  गोदामों  में  चला  जाता  है  ।  उसके  बाद  खरीदार  खरीदने  के  लिए

 जाता  है  तो  बहुत  ज्यादा  कीमत  देनी  पड़ती  इसलिए  जो  आवश्यक  वस्तुओं  की  प्राइस  में

 फ्लक्चुएशन  होता  वह  मा्कंट  में  रोकना  होगा  ।  सरकार  को  इस  दिशा  में  बहुत  गम्भीरता  से

 विचार  करना  चाहिए  ।

 एडीबल  आयल  की  प्राइस  10  रुपये  हो  जाती  15  रुपये  हो  जाती  18  रुपये

 हो  जाती  है  ।  जब  रुपये  होती  है  तो  किसान  का  माल  सस्ते  में  लुट  जाता  है  बाद  में  कंजूमर
 को  ऊचे  से  ऊंचे  भाव  देने  पड़ते  यह  हमारा  बहुत  बड़ा  दर्द  इस  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  इसके

 लिए  चाहें  बफर  स्टाक  लेकिन  असेंशल  कमोडिटिज  के  भाव  में  कमी  लायें  ।

 अध्यक्ष  सबसे  बड़ा  और  क्रांतिकारी  काम  जो  किया  गया  उसके  बारे  में  अब

 कहूंगा  ।  स्माल  स्केल  इ'डस्ट्रीज  की  लिमिट  20  लाख  से  35  लाख  करोड़  इसका  सभी  को

 स्वागत  करना  चाहिए  फि  स्माल-स्केल  इ  डस्ट्रीज  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़े  ।  इसके  बढ़ने  से

 रोजगार  ज्यादा  उपलब्ध  होगा  ।  उसके  लिए  हम  आपका  हादिक  अभिनन्दन  करते  हैं  ।  परन्तु a4

 अफसोस  है  कि  अभी  जो  इंसैंटिव  दिए  जाते  हमने  उसमें  यह  देखा  है  कि  जो  बड़े-बड़े  उद्योग  हैं
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 ह  ्ज  ऊन

 उनको  ओर  छोटे  उद्योगों  के  उनके  इंसैंटिव  बराबर  हमारी  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  एक्सट्रा
 इंसैटिव  नहीं  दिया  जाता  है  ।  हमारे  देश  में  ज्यादा  से  ज्यादा  रोजगार  उपलब्ध  गांवों  का

 विकास  नई  इ  डस्ट्रीज  इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  आप  स्माल  स्केल  इंडस्ड्रीज  को

 ज्यादा  सुविधा  स्माल  स्केल  इडस्ड्रीज  को  भी  कुछ  इस  तरह  के  इसेन्टिष्ज  दें  जिससे  कि  उनका

 क्षेत्र  ज्यादा  से  ज्यादा  इंडस्ट्रीज  हमारे  यहां  हों  और  ज्यादा  से  ज्यादा  रोजगार  लोगों  को

 उपलब्ध  हों  ।

 एक  तरह  से  मैं  यह  कहूंगा  कि  जब  से  आयल  एण्ड  नेचुरल  गैस  कमीशन के  प्रयासों  से  हमारे
 बाम्बे  हाई-के  समुद्र  में  से गेस  निकली  है  तभी  से  हमारा  भारत  इस  क्षेत्र  मे ंआगे  बढ़ा  है  ।  आज

 तो  हम  यह  विचार  भी  कर  सकते  हैं  कि  निकट  भविष्य  में  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  के  मामले  में  हमारा
 देश  आत्म-निर्भर  हो  जाएगा  ।  लेकिन  महाराष्ट्र  के  समुद्र  में  से  यह  गैस  निकली  हुई  उस  पर

 बेस्ड  फटिलाइज र  के  बड़े-बड़े  कारखाने  पूरे  देश  के  अन्दर--दस  आप  वहां  से  गेस  पाइप

 से  पूरे  देश  के  अन्दर  उत्तर  प्रदेश  राजस्थान  गुजरात  सभी  तरफ  देश  के  हर
 कोने  में  फरटिलाइजर  प्लांट  आप  खोल  रहे  उत्तर  प्रदेश  में  चार  खोल  रहे  राजस्थान  में  खोल

 रहे  इसी  तरह  से  दस  बड़े-बड़े  प्लांट  खोल  रहे  हैं  लेकिन  हमारे  महाराष्ट्र  में  केबल  एक  दे  रहे  हैं  ।

 महा  राष्ट्र  के  समुद्र  में  से  गैस  निकली  यहां  से  पाइप  लाइन  आप
 ह
 दुनियां  भर  का  इतना

 खर्चा  पाइप  लाइन  के  ऊपर  सब  तरफ  उसको  भेज  रहे  हैं  ।  हमारी  विदर्भ  की  जनता  की

 मांग  थी  कि  कम  से  कम  हमको  एक  गैस  वेसड  फर्टिलाइजर  बेस्ड  पेट्रो  केमिकल  काम्पलेक्स  विदर्भ

 में  दीजिए  ।  विदर्भ  के  आठ  जिले  हम  भी  भारत  के  नागरिक  1977  में  जब  पहली  बार

 तेल  निकला  था  भौर  जब  काम  शुरू  हुआ  तब  हम  सभने  बातचीत  तब  से  हमारी  आवाज

 उठ  रही  मगर  हमारी  आवाज  की  तरफ  आपने  ध्यान  नहीं  दिया  ।  क्या  आप  हमारी  विदम  की

 जनता  को  एक  पेद्ो  केमिकल  कोम्पलेक्स  नहीं  देसकते  ?  इस  पर  आप  गम्भीरता  से  विचार  करिए  ।

 हमको  माननीय  मंत्री  महोदय  बता  देते  हैं  कि  टेकनीकल  रीजन्स  होते  टेकनीकल  ग्राउण्डस  पर

 विदर्भ  में  नहीं  देते  तो  ऐसा  कौनसा  टेकनीकल  रीजन  है  ?  विदर्भ  की  भूमि  क्‍यों  ऊपर  है  या

 नीचे  है  या  समतल  नहीं  है  ?  क्या  कारण  है  कि  ऐसा  कौन-सा  टेकनीकल  रीजन  हो|सकताਂ  है  जिसके

 कारण  यू०  पी०  में  आप  चार  दे  सकते  हैं  और  महाराष्ट्र  में  आप  केवल  एक  देकर  छोड़  देते

 महाराष्ट्र  में  दो  नहीं  दे  सकले  ?  इस  पर  भी  आप  विचार  करें  और  इस  पर  ध्यांन  दे  कर  कम  से  कम

 एक  आप  बविदर्भ  को  दें  ।

 पहले  बड़े  जोरों  से  हम  अखबारों  में  पढ़ते  हमने  विधाम  सभा  में  भी  चर्चा  की  कि  जों

 सेल्स  टेक्‍स  है  और  आबक्ट्राय  है  वह  केन्द्र  सरकार  पूरी  तरह  से  एबालिश  करना  चाहती  है  ।  परन्तु

 इस  दिशा  में  आजकल  कुछ  नहीं  सुनाई  देता  ।  हमें  अखबारों  से  मालूम  पड़ा  कि  कुछ  प्रान्तों  के  मुख्य

 मंत्री  इसका  बहुत  विरोध  कर  रहे  तो  हम  तो  यह  कहेंगे  कि  जो  जनता  के  हित  में  है  यह  आपको

 करना  चाहिए  और  सेल्स  टैक्स  और  आक्ट्राय  आपको  समाप्त  करना
 सेल्स  टेक्स  हटाएंगे और

 166
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 आक्ट्राय  हटायेंगे  तो  स्पीडी  मृवमेंट  होगा  और  जनता  तकलीफ  से  बचेगी  ।  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार
 का  दिया  हुआ  है  ।  उसका  पालन  करना  आपका  कत्तंव्य  किसी  भी  मुख्य  मन्त्री  को  कम
 ज्यादा  पैसे  लेने  के  मामले  में  कुछ  एतराज  हो  तो  आप  उनसे  चर्चा  करके  इसका  जल्दी  निपटारा  कीजिए
 और  इस  पर  अवश्य  निर्णय  लीजिए  जिससे  जनता  को  जों  तकलीफ  सेल्स  टैब्स  और  आबद्राय  की

 बजह  से  होती  स्पीडी  मूबमेंट  नहीं  हो  पाता  वह  बन्द  हो  जाय  ।  यह्‌  आप  निश्चत  रूप  से  कर
 देंगे  तो  कई  देश  और  कारखाने  तरक्की  की  दिशा  में  आगे

 आखिर  में  कहूंगा  कि आजकल  झोपड़  पट्टी  में  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  बहुत  ज्यादा  बढ़
 गई  है  ।  बाम्बे  की  आधी  से  ज्यादा  जनसंख्या  झोपड़  पट्टी  में  रहती  इसी  तरह  से  पूना

 पुर  उनकी  भी  जनता  जो  झोपड़  पट्टी  में  रहती  है  उनकी  हालत  बहुत  खराब  उनको  ध्यान
 में  रखते  हुए  उनके  लिए  जो  स्मरम  इम्प्रूवमेंट  की  आपकी  स्कीम  है  20  प्वाईट  प्रोग्राम  में  उस  पर
 ध्यान  देने  की  जरूरत  उसके  लिए  जितना  पैसा  आपने  दिया  है  उससे  कहीं  ज्यादा  पैसे  की
 आवश्यकता  है  ।  हाउसिंग  की  बहुत  बड़ी  प्रावलम  सेनिटेशन  की  पग्रावलम  जितना  पैसे
 दिया  गया  हैं  वह  अति  अल्प  उसको  आप  ऐसा  मेरा  निवेदन  है  ।  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी
 का  हादिक  अभिनन्दन  करता  हुं  और  उम्मीद  करता  हूं  कि  जो  सुझाव  मेने  दिए  है  उन  पर  विचार
 करके  वह  कुछ  न  कुछ  निर्णय  में  सभापति  महोदय  को  भी  जो  उन्होंने  समय  दिया  है  उसके

 लिए  धन्यवाद  देता  _....

 ६...  हु  ५८

 श्री  सौ०  पी०  ठाछुर  :  माननीय  इस  बजट  पर  मुझे  बोलने  का  अवसर
 दैने  के  मैं  आपको  धन्यवाद  अदा  करता  हूं  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  द्वारा  पेश  किये  गये  इस  बेहतरीन  बजट  का  समर्थन  करता  का  का  वर्ष

 युवाओं  का  वर्ष  और  यह  सही  ही  है  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  के  रूप  में  हमें  युवा  नेतृत्व  मिला

 जिन्हें  लोगों  का  भारी  जनादेश  प्राप्त  हुआ  है  और  इसके  एवज  में  उन्होंने  करों  में  दू  रदर्शी
 और  विकासोन्मुख  बजट  प्रदान  किया  इस  बजट  के  पीछे  एक  ओर  चिंतन  यह  है  कि  पहली  बार
 दैश  के  वित्तीय  प्रबन्ध  में  ईमानदारी  से  प्रयत्न  किया  गया  है  |

 सभापति  कुछ  आलोचकों  ने  कहा  है  बजद  दक्षिणपंथी  है  या  ये  केवल  कूछ
 लोगों  के  लिए  है  यां  ये  मध्यवर्ग  के लिए  है  ।  अगर  हम  इस  बजट  का  विश्लेषण  करें  तो  हम  पायेंगे

 कि  इसमें  आयकर  दाताओं  छोटे  और  बड़े  उद्योगपतियों  को  रियायत  दी  गई  है  और  कई  एक  बरीबी

 दूर  करने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  भी  मैं  कहता  हूं  कि  यह  बजंट  सबके  लिए  है  नकि

 किसी  वर्ग  विशेष  के  लिए  ।

 इस  वेश  ने  काफी  प्रमति  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  विकास  दर  5.2

 प्रतिशत थी  जबकि  के  आरम्भ  में  बहुत  से  विकसित  देक्षों  को  काफी  मंदी  का  सामना  करना

 करना
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 पड़ा  ।  इसलिए  यह  सही  है  कि  इन्हें
 इकट्ठा  किया  न  कि  फैलाया  जाए  और  फिर  सम्हाल

 न  सके  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  न ेइस  बजट  में  अर्थव्यवस्था  को  संघठित  करने  का  सही  ही  प्रयस्न
 किया

 कृषि  के  क्षेत्र  पर  अधिक  जोर  दिये  जाने  की  आवश्यकता  हमारे  मित्रों  ने  कहा  है  कि
 घाटे  को  अधंव्यवस्था  से  कीमतों  में  वृद्धि  होगी  ।  क्रीमतों  में  वृद्धि  को

 रोकने  के  िए  कृषि  महत्वपूर्ण
 भूमिका  अदा  कर  सकती  अभी  भी  हमारे  देश  में  ऐसी  बहुत  सी  भूमि  है  जिसको  क्ृषि  योग्य
 बनाया  जा  सकता  सातबीं  योजना  के  नीति-पत्र  में  योजना  आयोग  ने  बताया  है  कि  17  हजार
 मिलियन  हैक्टेयर  भूमि  को  कृषि  योग्य  भूमि  क्नाया  जा  सकता  है  ।

 सामान्यतः  पूरे  भारत  में  इसके  लिए  भारी  क्षमता  विद्यमान  है  ।  अगर  आप  विशेषकर  गंगा
 के  मंदान  ओर  बिहार  के  बधिकांश  क्षेत्रों  में  खाद  तथा  अन्य  कृषि  सम्बन्धी  स्रामग्री  की

 व्यवस्था  करें  ह्लो  अनाज  के  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  हो  श्रकती  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जो  पुरानी
 सोन  नहर  उसकी  तब  से  मरम्मत  नहीं  हुई  है  जबसे  इसका  निर्माण  हुआ  है  इसकी  मरम्पत

 करने  के  लिए  प्रयास  किए  जाने  बढ़हिया  ताल  योजना  पर  अभी  काम  शुरू  नहीं  हुआ
 इसे  पूरा  करने  पर  यहां  से  यह  देश  के  अधिकांश  भागों  में  अनाज  उपलब्ध  हो  सकता  है  ।  इस  समय

 हम  खाद्य  तेल  बड़ी  मात्रा  में  आयात  करते  हैं  ।  हमारे  देश  में  विशेषकर  बंगाल  तथा  दक्षिणी

 राज्यों  में  खाद्य  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  काफी  संभावनाएं  विद्यमान  सोयाबीन  की

 खेती  को  उचित  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  कृषि  का  विकास  करने  का  अन्य  लाभ  यह  है  कि

 हम  कृषि  उत्पादकों  का  निर्यात  कर  सकते  हैं  तथा  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  हैं  ।

 कृषि  के  बाद  अब  मैं  शिक्षा  पर  आता  हू  ।  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  पाठ्यक्रम
 को  बदलने  की  घोषणा  की  है  |  पाठ्यक्रम  में  परिवर्तत  कर  इसे  रोजगार  बनाना  होगा  |  लेकिन  इसके

 साथ  ही  हमें  शिक्षा  के लिए  आवश्यक  आधारभूत  संरचना  और  साज-सामान  को  भी  ध्यान  में  रखना

 होगा  ।  इसके  लिए  मेरा  सुझाव  यह  है  परिवतंन  से  पूर्व  पाठ्यचर्या  आदि  की

 उचित  व्यवस्था  हो  जानी  चाहिए  |  इन  सब  को  ध्यान  में  रखकर  इनका  विकास  करना

 इस  बारे  में  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहू गा  कि  हाल  के  चुनाव  के  दोरान  मैं  अपने  गावों  में

 धूम  रहा  था  ओर  मैंने  कुछ  स्कूलों  की  इमारतों  की  दयनीय  स्थिति  देखी  ।  मैंने  सोचा  कि  आयोजकों

 के  ध्यान  में  यह  मामला  लाना  चाहिए  ताकि  आवश्यक  कदम  तुरन्त  उठाए  जा  सकें  ।

 शिक्षा  क्षेत्र  में  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  अनुसंधान  एक  बड़ा  क्षेत्र  है  जो  बेकार  जा  रहा

 और  जिसका  अभी  तक  लाभ  नहीं  उठाया  जा  रहा  मेरा  जो  सुझाव  है  वह  यह  है  कि

 विद्यालय  स्तर  पर  अनुसंधान  के  लिए  उचित  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ओर  उसके  लिए  सुविधाओं
 की

 व्यवस्था  होनी
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 हर  आदमी  यह  सोच  रहा  है  कि  हमारी  शिक्षा  को  हमारी  देश  की  आवश्यकता  के  अनुकूल
 होनी  उस  सम्बन्ध  में  वैज्ञानिक  सुधार  ही  नहीं  बल्कि  प्रौद्योगिकी  सुधार  भी  होना
 इस  बारे  में  प्रौद्योगिकी  आयात  करने  के  लिए  हमारा  जो  सुझाव  है  वह  यह  है  कि  हमें  इस  तर
 की  प्रौद्योगिकी  आयात  करनी  चाहिये  जिससे  क्षमता  को  विद्युत  उत्पादन  में  सहायता  मिले  ।

 विकासशील  देशों  में  भारतीय  प्रौद्योगिकी  की  मांग  बढ़  रही  हम  अपनी  प्रोद्योगिकी
 विदेशों  में  केच  सकते  हैं  ।  हम  अपने  श्रमिकों  से  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  जो

 शाड़ी  देशों  तथा  अन्य  देशों  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  विदेशी  बाजार  में  भी  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  लिए
 काफी  सम्भावनाएं  हैं  क्योंकि  यह  प्रौद्योगिकी  ऋायतित  और  देशी  विकासशील
 देशों  के  लिए  इस  तरह  की  संयुक्त  प्रौद्योगिकी  उपयुक्त

 अब  मैं  उद्योग  की  तरफ  आता  हूं  ।  यह  कहा  गया  है  कि  हमने  सरकारी  क्षेत्र  की  परवाह

 नहों  की  देश्व  के  विकास  में  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  अदां  की  गई  महत्वपूर्ण  भूमिका  का

 हम  महत्व  कम  नहीं  कर  इन  सरकारी  क्षेत्रों  में अब  30  हजार  करोड़  रुपये  की  एक  बड़ी
 धनराशि  लगी  हुई  उनमें  अभी  तक  सुधार  नहीं  हो  रहा  है  ।  हमें  उसके  कारणों  का  पता  लगाना

 चाहिए  ।  हमारे  कुछ  इस्पात  उद्योग  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।  दुर्गापुर  और  कई  अन्य  इस्पात  सयंत्र  धाढ़े

 में  चल  रहे  एक  दोस्त  ने  मुझसे  आप  जमशेदपुर  को  दुर्गापुर  के  साथ  तुलना  कर  रहे

 जमशेदपुर  में  वही  वही  उन्हीं  के  प्रबन्धक  कई  वर्षो  से  काम  कर  रहे  अन्य  सयंत्र

 में  श्रोड़े  समय  की  अवधि  में  8  या  9  मंत्री  कई  अध्यक्ष  तथा  अनेक  प्रबन्धक  बदल  गये  इसलिए
 आप  इनकी  कार्यक्षमता  की  तुलना  उनके  साथ  नहीं  कर  सकते  मूल  तथ्य  यह  है  कि  प्रबन्धक
 व्यवस्था  में  हौ  दोष  है  ।  सूचना  एकत्र  करने  निर्णय  लेने  क्रधादेश  लेने  और  निम्न  स्तर  पर
 निर्णय  लेने  के  बारे  में  कुछ  विसमतियां  यह  सही  है  कि  हमारे  प्रबन्धकਂ  बड़े  उद्योग  तथा  बड़ी

 कंक्‍्ट्री  के  प्रबन्ध  में  अच्छी  तरह  से  प्रशिक्षित  नहीं  एक  समय  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  ने

 10  लाख  टन  उत्पादन  किया  था  |  तब  यह  बिल्कल  ठीक  लेकिन  जब  यह  40  लाख  टन  का

 उत्पादन  शुकू  करने  मा  तो  यह  ढौला  हो  गया  ।  मेरी  यह  दलील  है  कि  हमारे  प्रबंधकों  को  बड़े
 उद्योग  चलाने  के  लिए  उचित  रूप  से  प्रशिक्षित  कराना  चाहिए  ।

 मेरा  अगल्ला  मुद्दा  बह  है  सरकार  ने  इसके  रुग्णता  के  उपचार  हेतु  एक  बोर्ड  का  गठन  किया

 है  ।  एक  ऐसा  सांविधिक  विनियम  होना  चाहिए  जिसके  अन्तग्गंत  प्रत्येक  उद्योग  या  सरकारी

 अपनी  रुग्णता  के  बारे  में  क्रैमासिक  रिपोर्ट  इस  बोड़  को  भेजे  ताकि  सरकार  उस  पर  तुरन्त

 कार्यवाही  क्र  सके  तथा  उपयुक्त  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  सकें  ।

 बिहार  जैसे  राज्य  में  जो  उद्योगों  में  पिछड़ा  हुआ  बहुत  से  उद्योगों  की  दशा  ठीक  नहीं

 फूलवाड़ी  कॉटन  मिल  की  दशा  ठीक  नहीं  डाल  मिया  ग्रुप  के  सभी  उद्योग  ठीक  तरह  से  काम

 नहीं  क्र  रहे  हैं  ।  अशोक  प्रेपर  मिल्त  कौर  ठाकुर  पपर  मिल्स  रुग्णावस्था  में  है  ।  ब्ीनी  के  कुछ
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 चीनी  मिल  रुग्ण  कई  छोटे  उद्योग  रुग्ण  हैं  ।  हम  हाथ  पर  हाथ  घरकर  नहीं  बंठ  सकते  |  हमें
 इन  उद्योगों  को  उस  सीमा  तक  रुग्ण  नहीं  होने  देना  जहां  इन्हें  पुनर्जीवित  न  किया  जा  इसलिए
 इन  उद्योगों  की  रुग्णता  का  शीघ्र  उपचार  होना  मंत्री  महोदय  द्वारा  बोर्ड  का  गठन  किया

 जाने  का  स्वागत  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  बोई  को  और  अधिक  शक्तियां  दी  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  गरीबी  दूर  करने  के  उपायों  का  सम्बन्ध  मेरा  सुझाव  है  कि  इनका  उचित

 प्रबोधन  होना  चाहिए  ।  केवल  इतना  ही  नहीं  मेरा  सुझाव  यह  भी  है  कि  योजना  आयोग  के  पास  स्वतन्त्र
 रूप  से  जांच  पद्धति  होनी  योजना  आपोग  को  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  अनुमोदित  ओर  स्वीकृत

 योजनाओं  पर  ही  नजर  नहीं  रखनी  चाहिए  बल्कि  उनके  कार्मान्वयन  और  कार्यों  की  प्रगति  पर

 भी  निगरानी  रखनी  चाहिए  ।  उसे  गरीबी  दूर  करने  सम्बन्धी  विभिन्‍न  सपायों  पर  भी  निगरानी

 रखनी  चाहिए  ओर  इन्हें  या  किसी  समाचार  पत्र  या  एक  छोटी  पत्रिका  में  सांवधिक  तौर

 से  प्रकाशित  करना  चाहिए  ताकि  लोगों  को  या  सरकार  को  यह  मालूम  हो  जाए  कि  सरकारी

 एजेन्सियों  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  ताकि  उसे  मालूम  हो  कि  देश  के  सभी  भागों  में  उसके

 कार्यक्रम  के  अनुसार  विभिन्‍न  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  मैं  यहां  यह  प्रस्तुत

 करना  चाहूंगा  कि  निगरानी  के  लिए  स्वतन्त्र  नीति  होनी  चाहिए  ताकि  वे  यह  देख  सके  कि  देश  के

 कछ  भागों  में  जहां  कांग्रेस  सरकार  का  शासन  नहीं  है  इन  उपायों  को  अच्छी  तरह  कार्यान्वित  किया

 गया

 महोदय  कुछ  लोगों  का  आरोप  है  कि  हमारा  बजट  कुछ  ही  लोगों  को  अधिकतम  लाभ

 देने  के  लिए  बना  लेकिन  यह  सही  नहीं  है  ।  कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  हमारा  बजट  केनेशियन  की
 अपेक्षा  अधिक  है  जब  तक  अथं-व्यवस्था  का  प्रबंध  ठीक  नहीं  होगा  तब  तक

 व्यवस्था  में  सुधार  नहीं  आ  सकता  ।  कुछ  लोगों  ने  कहा  है  कि  यह  वामपंथी  से  दक्षिणपंथी  अधिक

 है  लेकिन  चीन  की  तरह  अधिक  वामपंथी  देश  भी  स्वतन्त्र  उद्यम  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  वे  स्वतन्त्र

 उद्यम  क्यों  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  ?  लोगों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  का  बढ़ाने  के  लिए  वे  ऐसा  कर  रहे

 हैं  ।  इसलिए  हमारे  बजट  का  उद्देश्य  यह  है  कि  सामान्य  व्यक्ति  की  औसत  आय  में  वृद्धि  हो  और

 ओऔद्योगिकीकरण  की  गति  भी  बढ़े  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बजट  विश्वास  के  सिद्धांतों  पर  आधारित  हम  इस  विश्वास  पर

 रहे  हैं  कि समाज  के  सभी  अंग  चाहे  वे  उद्योगपति  व्यावसायिक  श्रमिक  या  किसान

 हों  अथे-ब्यवस्था  के  विकास  में  रचनात्मक  भूमिका  अदा  करेंगे  ।  मैं  ऐसा  क्‍यों  कहता  हूं  ।  इसलिए

 कि  छूट  देकर  सरकार  बचत  को  प्रोत्साहन  दे  रही  बड़े  उद्योगों  को  छूट  देकर  मध्यम  तथा  लघु
 उद्योग  को  छूट  देकर  वह  विश्वास  करती  है  कि  वे  विलास  वस्तुओं  के  उत्पादन  नहीं  बल्कि  मूल

 वस्तुओं  के  उत्पादन  में  अपने  बचत  पूजी  लगाएंगे  ।  इसलिए  मैं  सोंचता  हूं  कि  यह  सबसे  अच्छा

 बजट  है  जिसे  हाल  ही  में  प्रस्तुत  किया  गया  है  और  जिसका  विभिन्‍न  समाचार-प्रों  द्वारा  विश्लेषण

 किया  गया  देखते  हैं  कि  लोगों  ने  इस  बजट  का  स्वागत  किया  लेकिन  कुछ  लोग  यह
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 कहेंगे  कि  ये  समाचार-पत्र  वाले  पृ  जीवा  दियों  से  सम्बन्ध  रखते  लेकिन  उस  आले  चैनात्मक  वर्ग
 ने  जो  स्वतन्त्र  उन्होंने  भी  इस  बजट  का  स्वागत  किया  है  ।

 पेट्रोलियम  उत्पाद  के  बारे  में  यह  आलोचना  की  गई  है  कि  इसके  मूल्यों  में  जो  वृद्धि  की
 गई  है  कि  उससे  तथा  भाड़ा  तथा  रेल  किरायों  में  वद्धि  से  कीमतें  और  यहां  मैं  उल्लेख

 $  रना  चाहता  हूं  कि  1983  में  पेट्रोलियम  उत्पाद  की  कीमतें  बढ़ी  लेकिन  सदस्यों  के  सुझाव  पर
 इसे  कम  कर  दिया  था  ।  में  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  खाना  पकाने  वाली  गैस
 तथा  मिट्टी  का  तेने  जिनका  सामान्य  लोंग  इस्तेमाल  करते  हैं  की  कीमतें  कम  करने  पर  विचार
 करें  ताकि  वे  लोग  आपकी  सद्भावना  के  बारे  में  खुशी  जाहिरं  कर  सकें  ।  महोदय  कल  में  एक
 गली  से  गुजर  रहा  था

 तो
 मैंने  मिट्टी  तेल  और  खाना  पकाने  की  गैस  की  कीमतों  में  जो  वृद्धि  हुई  है

 उसके  बारे  में  लोगों  की  विचारों  को  सुनी  ।

 महोदय  में  समझता  हूं  कि  इस  बजट  को  हर  प्रकार  से  अच्छा  और  सन्तुलित  बजट  माना
 जाना  चाहिए  ।  हमारे  माननीय  प्रधान  मन्त्री

 जी  का  विचार  हमारे  देश  को  आधुनिक  बनाना  है  ।

 यह  बजट  इस  विचारधारा  के  अनुकूल  है  ।  अतः  हम  अपने  देश  को  आधुनिक  बनाना  चाहते  हैं  ।
 यह  बजट  न  तो  वांमपंथी  विचार  का  है  और  न  ही  दक्षिणपंथी  यह  बजट  हमारे
 देश  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  है  ।  हमारा  देश  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  स्थिरता  और  मजबूती
 के  स,थ  शताब्दी  में  प्रवेश  कर  रहा

 री  हा  हु

 डा०  राजेन्द्र  कमारो  बाजपेयी  :  सभापति  विपक्ष  की  तरफ  से

 बार  यह  चर्चा  की  जा  रही  है  कि  यह  बजट  पूंजीपतियों  की  तरफ  ज्यादा  कन्सेशन  देने  वाला  है  ।

 में  समझती  हूं--जब  हमने  अपने  संविधान  में  समाजवाद  को  संविधान  के  उद्देश्यों  में  शामिल  कर

 लिया  है  तो  देश  की  आधिक  व्यवस्था  में  हमें  समाजवाद  के  लिए  थोड़ा  आगे  बढ़ना  कोई  भी

 सरकार  इस  देश  में  किसी  भी  पार्टी  की  सरकार  इस  देह  में  संविधान  के  फ्रेमवर्क  के  अन्दर

 और  संविधान  में  जो  यह  कहा  है  कि  समाजवाद  की  तरफ  इस  देश  को  चलाना  उसी  लक्ष्य  को

 सामने  रख  कर  सरकार  को  काम  करना  है  ।  १०  जवाहर  लाल  जिन्होंने  समाजवाद  की

 बुनियाद  इस  देश  में  के  वक्‍त  में  हमने  अपनी  योजनाओं  को  शुरू  किया  और  मिकस्ड  एकोनामी

 मिश्रित  अर्थ-व्यवस्था  के  द्वारा  देश  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  और  देश  की  प्रगति  और  आर्थिक  विकास

 की  ओर  कदम  बढ़ाने  की  बात  की  ।  मिक्‍्स्ड  एकोनामी  के  अन्दर  प्राइवेट  इंडस्ट्रीज  और  जो  प्रब्लिक

 सैक्टर  इन  दोनों  के  लिए  स्थान  यह  देखना  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  और  हर  प्लान  में  कितनी  पूंजी

 हम  पब्लिक  सेक्टर  की  ओर  डालते  जिससे  बुनियादी  तौर  पर  विकास  की
 प्रगति  हो  और  कितना

 प्राइवेट  सेक्टर  को  आगे  बढ़ाया  जाता  है  ।  पिछले  35  वर्षों  के  अनुभव  के  बाद  आज  भी  हम  इस

 नतीजे  पर  पहुंचे  हैं  और  दुनियां  के  वे  देश  भी  जो  कि  पूरी  तरह  स्टेट  एल्टरप्राइज  पर  विश्वांस  करते

 थे  और  केवल  कन्ट्रोल्ड  एकोनामी  पर  ही  चल  रहे  उन्होंने
 भी

 आज  हम  जानते  हैं  कि
 कुछ  मामशों
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 में  ढील  देने  की  बात  सोची  है  और  व्यक्तिगत  तरीके  से  आगे  कुछ  आजांदी  देने  की  बात  सोची

 है  जिससे  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सके  ।  हमारे  सामने  जापान  का  उदाहरण  है  ।  हमें  यह  देखना  है

 कि  इस  बजट  में  जो  रियायतें  प्राइवेट  उद्योगपतियों  को  दी  गई  व ेकिस  तरह  से  व्यवहार  करते

 वे  किस  तरह  से  काम  करते  हैं  जिससे  कि  उसका  फायदा  आम  जनता  को  मिल  सके  ।  में  यह

 जानती  हू  कि  कंपीटेलिस्ट  एकोनामी  में  पहली  चीज  यह  आती  है  कि  प्रोफिट  की  ओर  देखते  हैं  और

 बाद  में  और  चीज  आती  है  जबकि  सरकारी  व्यवस्था  पब्लिक  सेक्टर  में  सामाजिक  दृष्टिकोण

 होगा  और  वह  समाज  के  फायदे  की  बात  सोचेगा  लेकिन  आज  हम  जब  मिश्रत  आर्थिक-र्यवस्था  के

 अन्दर  चल  रहे  तो  हमें  दोनों  क ेसंयोग  और  समन्वय  से  अपनी  प्रगति  को  आगे  बढ़ाना  यह

 भारंणा  इस  बजट  में  पूरी  तरह  से  दिखाई  पड़  रही  इस  बजट  में  कहा  भी  गया  है  और  वित्त

 मन्त्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  इस  बात  को  स्पष्ट  कहा  है  कि  जो  राष्ट्र  का  इंट्रेस्ट  उसको  देखते

 हुए  एक  हद  तक  हम  जो
 व्यक्तिगत  क्षेत्र  में  उद्योगपति  जो  उत्पादन  के  कार्य  में  लगे  हुए  लोग

 उनको  थियायतें  दे  सकते  हैं  या  सहूलियतें  दे  सकते  आज  हमें  अपने  दृष्टिकोण  को  इस  रूप  में

 बर्दलतों  पंडेगां  या  दस  रूप  में  सोचना  पढ़ेगा  कि  पब्लिक  सेक्टर  ओर  प्राइवेट  सेवंटर  किस  तरह  से

 मिल  कर  इस  देश  के  अनएम्पलायमेंट  को  दूर  करने  में  मददगार  साबित  हो  सकते  संरकार  के

 सौमने  और  देश  के  सामने  इस  बढ़ी  हुई  आबादी  को  देखते  इतनी  बड़ी  संख्या  में  जो

 झापमेंट  उसेकों  दूर  कंरंने  का  सबसे  महत्त्वपूर्ण  सवाल  उस्ष  दिशा  में  इस  मौजूदा  बजट  में

 कंदेम  उठाए  गए  हैं  और  मैं  समझती  हूं  कि  अगर  उत्पादन  को  बढ़ाया  जाता  है  और  नए  उद्योग

 खुलते  तो  उससे  अनएम्पलायमेंट  काफी  हद  तक  दूर  हो  सकता  नए  उद्योग  के,खोलने  के  लिए

 सहूलियतें  दी  गई  हैं  और  जो  नए  उद्योग  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  लिये  जाते  थे  और  जिनमें  वर्षों

 चक्कर  लगाने  पड़ते  अब  वैसी  बात  नहीं  होंगी  ।  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  स्पष्ट  घोषणा  की  है

 कि  हम  जो  भष्टाचार  उससे  लड़ना  चाहते  हैं  ओर  हमारी  पार्टी  की  यह  स्पष्ट  नीति  है  कि  जो

 अलेक-मनी  जो  कांला  धन  है  और  जो  गलत  तरीके  से  एक  पेरेलल  एकोनामी  देश  में  उसे  बत्म

 किया  उसकी  ताकत  को  खत्म  करके  ऐसी  स्थिति  हम  उत्पन्न  करें  जिससे  कि  जो  भी  पैसा

 जिंसकी  कि  हम  संरंकुलेटिंग  केपिटल  कहते  जो
 कि  माकिट  के  अन्दर  सरकुलेट  करता  वह

 सही  तरीके  सही  जंगेह  पर  आकर  लग  जाए  ।  इससे  हमें  दिखाई  पड़ेगा  कि  सचमुच  में  हम

 क्षागें  बढ़  रहे  हमारा  उत्पादन  आगे  बढ़  रहा  है  ।  इससे  चाहें  वे  बड़े  उद्योग  चाहें  मोडियम

 पैणी  के  उद्योग  चाहे  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  सभी  लाभ  उठा  ऐसी  व्यवस्था  हमको

 करनी

 इस  बजट  में  जहां  पर  बड़े  उद्योगों  को  जो  कि  एम०  आर०  टी०  पी०  के  उद्योग  थे  उनको

 छूट  दी  गई  अब  एक  सौ  करोड़  रुपये  की  पूंजी  वाले  उद्योग  उसमें  नहीं  आयेंगे  वहां  पर  स्माल

 इंडस्ट्रीज  को  30  लाख  से  35  लाख  के  अण्डर  डाला  गया  में  यह  समझती  हूं  कि  यह  एक  बढ़ा

 दूजदूझ  का  कदम  है  ।  हमें  अब  मोनोपली  हाउसिज  के  नाम  पर  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  ये

 अछूत  है  या  ये  बड़े  उद्योग  हैं  या
 इनके  लिए  कोई  जगह  नहीं  है  ।  देश  में  अगर  हमें  उत्पादन  बढ़ाना

 है  तो  इमें  ब्यावहारिक  होना  पड़ेगा  ।

 है

 (०



 ई

 $0  1906  सामान्य  भर्चा  और

 अलुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1984-85
 ——  —  गा  —  -  >-----  ———— —  —  ता+़ ऋ  फस  सससफ  ऊकनऑडॉ  कक

 हमारी  पार्टी  बड़े  उद्योग  कौ  बात  नहीं  कर  रही  लेकिन  हम  बात  कर  रहे  हैं  कि  कंसे
 हम  अपने  उद्ोगों  के  द्वारा  गांवों  तक  ए+्पलाएमेंट  को  ले  जा  सकते  हैं  ।  बड़े  और  छोटे  उद्योगों  को

 बिल्कुल  अलग-अलग  करके  भी  नहीं  देशा  जा  सकता  बहुत-सी  ऐसी  चीजें  हैं  जो  बड़े-बड़े
 कारंखानों  में  बनती  हैं  लेकिन  उनसे  गांवों  की  छोटी-छोटी  इंडस्ट्रोज  में  लाभ  उठाया  आता
 अंब  उनका  उत्पांदन  करने  के  लिए  अगर  उनको  सहूलियत  नहीं  दी  जायेगी  जो  कि  ये  चीजें  देश  के
 अन्दर  बनांते  हैं  या  नई-तई  टेक्नोलोजी  बाहर  से  नहीं  लाई  जायेंगी  तो  गांवों  के  उद्योगों  की  इससे

 हानि  हो  सकती  इसलिए  इसमें  भी  यथा  संभव  केपिटल  लगाने  की  आवश्यकता  पड़ती

 इसके  लिए  में  प्रधान  मन्त्री  जी  वित्त  मनन्‍्त्री  जी  को  और  सरकार  की  विशेष  रूप  से  बधाई  देती

 हूं  कि  उन्होंने  चीप  स्‍लोगन  पर  जा  कर  काभ  नहीं  किया  है  बल्कि  एक  हिम्मत  के  एक  साहस
 के  साथ  इस  बजट  को  देश  के  सामने  प्रस्तुत  किया  है  ।

 यह  हो  सकता  है  कि  अभी  लोगों  को  ऐसा  लगे  ।  लेकिन  जिस  उद्देश्य  से इसको  लाया  गया

 है  उसके  ऊपर  हमें  संयम  रखते  हुए  उन  नियमों  का  पालन  कराने  के  लिए  हमें  निगाह  रखनी

 होगी  ।  हम  इसको  केपीटल  मैनेजमेंट  के  द्वारा--चबाहे  वह  प्र।इवेट  सेक्टर  में  आता  चाहे  पब्लिक

 सेक्टर  में  आता  हो--आगे  चल  कर  काफी  असरदार  बना  सकते  हैं  ।  मैं  समझती  हूं  कि  इससे  काफी

 असर  आगे  चल  कर  पड़ने  वाला  है  ।

 डैफिसिट  फाइनेसिंग  डवलपमेंट  का  एक  हिस्सा  होता  है  ।  प्लैंड  इकोनोमी  में  यह  जरूरी

 भी  होता  अभी  हमारे  देश  में  वेकथर्डनेस  हमारे  देश  में  ऐसे-ऐसे  पिछड़े  हुए  इलाके  हैं  जहां

 पर  लोगों  के  पास  काम  के  अवसर  नहीं  हैं  ।  उनकी  हमें  काम  दिलाना  उमके  लिए  काम  के

 सर  उत्पन्न  करने  इसके  लिए  हमें  उद्योगों  को  गांवों  तक  ले  जाना  जो  प्राइवेट  उद्योग

 जो  प्राइवेट  लोग  हैं  वे  तो अपनी  इनकम  के  अनुसार  ही.ख्च  करते  लेकिन  सरकार  तो  अपने

 पैरों  को  आगे  फैला  सकती  है  ओर  जह्लां  पर  डवलप॑मेंटल  इकोनोमी  चल  रही  हो  वहां  पर  तो

 सिट  फांइनेंसिग  होगी  में  तो  यहां  तक  कहूंगीं  कि  अगर  हमारे  गांवों  तक  उद्योग  पहुंच  सकते

 हमारे  गांवों  तकं  स्वच्छ  जल  पहुंच  सकता  गाँवों  निराश  युवकों  के  लिए  प्रकाश  फल  सकता

 हो  तो  हमें  और  भी  इसे  करना  चाहिए  और  उनके  लिए  और  भी  पैसा  खर्च  करना  चाहिए  ।  लेकिन

 देश  के  सामने  एक  आशा  लाने  की  आवश्यकता  है  और  वह  इस  बजट  के  अन्दर  दिखाई  पड़  रही

 बजट  में  कुछ  बातें  जिनका  मैं  खास  तौर  से  स्वागत  करमा  चाहती  एक  बात

 एजुकेशन  फार  गल्संਂ  जो  लड़कियों  के  लिए  हायर  तक  फ्री  एजूकरेशन  सारे  देश  में

 यूनिफार्म  की  गई  यह  स्वागत  योग्य  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  प्यूरे  देश  में  एकरूपता  लाने  की

 आवश्यकता  है  ।  आज  हम  देख  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  एक  तरह  की  शिक्षा  एक

 तरह  का  एक  तरह  का  इतिहास  पढ़ाया  जा  रहा  है  और  अलग-अलग  जगहों  पर  पर

 अलग-अलग  चीजें  की  जा  रही  हैं  ।  क्‍या  हमारा  राष्ट्रीय  गौरव  क्या  हमारा  सही  मायनों

 में  प्राचीन  मौरव  वह  सही  मायनों  में  बच्चों  को  नहीं  पढ़ाया  में  चाहती  हूं  कि

 हमारी  गवनेमेंट  ने  किया  उसी  तरह  से  शिक्षा  की  नीति  में  भी  विशेष
 खूप

 से  ऐसा  परिवर्तन

 जहां  लड़कियों  को  शिक्षा  की  दिशा  भी  एजुकेंशन  के  रूप  में  एकरूपता  दी  गई  यह  कार्य
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 प्लामान्य  बजटे  1985-86-  सामान्य  चर्चा  और  21  85

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  5

 कि राष्ट्रीय एकता और  -  आपस में  हु

 लाया  जाए  जिससे  कि  राष्ट्रीय  एकता  और  आपस  में  जो  हमारे  संबंध  हैं  अलग-अलग  स्टेट्स  वे

 ओर  ज्यादा  अच्छे  हो  सकें  ।  ह

 दूसरी  चीज  जिसका  में  स्वागत  करती  हूं  वह  है  कांप्रीहेसिव  इंश्योरेंस  जो  कि

 फामंस  के  लिए  की  गई  यह  पहली  बार  गवनेमेंट  की  तरफ  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  हमारी
 पार्टो  की  सरकार  की  तरफ  मे  किया  गया  हमने  इस  पर  अनेकों  प्रस्ताव  पास  किए
 कांग्रेस  पार्टी  से  इस  तरह  से  बार-बार  इस  चीज  को  रखा  गया  प्रो०  रंगा  जो  हमारे  बहुत

 बुजुर्ग  नेता  हमारे  बीच  में  बैठे  किसानों  के लिए  जो  हमेशा  लड़ते  रहते  में  जानती  हूं  कि

 वे  इससे  सबसे  अधिक  प्रसन्न  व्यक्ति  उनको  प्रसन्नता  है  कि  गवरनेमेंट  किसानों  के  लिए  ऐसी
 स्कीम  लाई  लेकिन  में  यह  जरूर  कहना  चाहती  हूं  कि  जहां  बाढ़  से  या  ड्राउट  आदि  आपदाओं

 से  किसानों  के  लिए  यह  स्कीम  लाई  गई  एक  बढ़ा  सवाल  ऐसा  दूसरा  स्टेट्स  में  भी  होता
 लेकिन  उत्तर-प्रदेश  में  खासतोर  से  वह  है  सीपेज  का  सवाल  हमारे  यहां  की  जो  बड़ी

 शारदा  नहर  जो  बनाई  गई  और  दूसरी  कुछ  नहरें  हैं  जिनके  पानी  से  खेतों  को  बहुत  नुकसान
 होता  है  ।  हजारों  हजार  एकड़  जमीन  आज  बरबाद  हो  गई  तो  में  यह  चाहती  हूं  कि यह  किसकी

 गलती  है  ।  इसमें  किसानों  को  तो  कोई  गलती  नहों  है  ।  किसान  के  खेत  के  पास  नहर  हैं  और  उसका

 खेत  बरबाद  हो  रहा  हमेशा  के  बाढ़  आती  है  तो  आप  उसको  मुआवजा दे  देते  एक  साल

 सूखा  पड़ता  है  तो  आप  उसको  कुछ दे  देते  लेकिन  बरसों  बरस  जो  सारी  जमीन  किसान  की  उजड़

 रही  है  ओर  वे  भूखों  मर  रहे  उनके  लिए  क्‍या  स्कीम  लागू  की  जा  सकती  या  तो  जो  नहर  बनाने

 वाले  जो  खेतों  को  नष्ट  करते  उनके  गलत  तरीके  से  नहर  बनाने  से  खेत  नष्ट  हो  रहे  उनके
 खिलाफ  कायंवाही  की  जाएया  ग्रवनंमेंट  सेवंथ  फाइव  इयर  प्लान  में  उत्तर-प्रदेश  क ेलिए  कम  से  कम

 200  करोड़  रुपया  अलग  से  तब  जाकर  शायद  यह  प्रान्‍्लम  हल  हो  सकता  इतना  बड़ा  यह
 सवाल  बन  गया  उत्तर-प्रदेश  में  ।  तो  में  कृषि  मंत्री  जी  जो  यहां  बंठे  हुए  उनका  ध्यान
 इस  ओर  दिलाना  चाहती  साथ  ही  साथ  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना

 चाहती  हूंकि  जो  बजट  प्लान  का  बनाया  गया  है  और  आगे  जो  स्टेट  का  बजट

 उसमें  किसानों  का  ध्यान  रखा  जाए  जो  कि  आज  भूख  के  कगार  पर  बड़ा  हो  गया  है  ।

 _
 aay

 सभापति  सहोदय  :  अपनी  सीट  पर  बैठिए  क्योंकि  गृहमन्त्री  जी  ने  एक  वक्तव्य  देना

 थौ  सुरेदा  कुदषष  :  हससे  पहले  कि  वे  वक्तव्य  दें  मैं  एक  बात  पूछना  चाहता
 यह  समाचार  पहले  ही  फेल  चुका  है  कि  एक  सोवियत  राजनयिक  की  हत्या  हुई  मै  चाहना

 हूं  कि  गृह  मन्‍्त्री  *''
 )

 सभापति  महाॉहय  )  उन्हें  वक्तव्य  देने  दो  ।  मैंने  मन्‍्त्री  महोदय  को  वक्तव्य  देने  के लिए  कहा

 है  ।  पहले
 उन्हें  वक्‍तव्य  देने  द॑  ।

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  किस  विषय  पर  ?

 एक  सासनतोय  सदस्य  :  गुजरात  की  स्थिति  पर  ।
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 अहमदाबाद  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  के  बारे  में  वक्तव्य

 [  झ्नुवाद  ]  Q

 गहमस्त्री  एस  9  :  सदन  को  जानकारी  है  कि  1985  के  मध्य

 से  गुजरात  में  छात्रों
 ने

 मेडिकल  और  अन्य  तकनीकी  पाठ्यक्रमों  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए
 आरक्षण  में  वृद्धि  करने  के  विरूद्ध  आन्दोलन  शुरू  किया  |  आन्दोलन  कक्षाओं  तथा  परीक्षाओं  के

 जलूस-रली  बन्द  आयोजित  आदि  की  शक्ल  में  आरक्षण  विरोधी
 जो  शुरू  में  अधिकतर  शांतिपूर्ण  बाद  में  हिंसक  हो  गया  जिसके  परिणाम  स्वरूप

 27  फरवरी  को  नादिड  में  और  11  मार्च  को  राजकोट  में  बसों  को  जलाने  की  दो  घटनाएं
 जिनमें  तीम  यात्रियों  तथा  एक  कन्डक्टर  की  जान  गई  ।  नई  सरकार  बनाए  जाने  के  तुरन्त  बाद

 16  को  मुख्य  मन्त्री  ने  आरक्षण-विरोधी  आन्दोलन  से  उत्पन्न  स्थिति  का  पुनरीक्षण  किया
 भौर  प्रतिष्ठित  किक्षा-विदों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  और  निर्णय  के  कार्यान्वयन  के  विद्द्ध
 उच्च  न्यायालय  द्वारा  जारी  किए  गए  स्थगन  आदेश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकार  ने
 घोषणा  की  कि  आरक्षण  से  प्रस्तावित  बृद्धि  को

 आगामी  शैक्षिक  वर्ष  1985-86  में  कार्यरूप  नहीं
 दिया  जायेगा  ।  यह  भी  संक्रेत  दिया  गया  था  कि  सभी  संबंधित  पक्षों  से  परामर्श  करके  सब  सम्मति
 प्राप्त  करने  के  प्रयास  किए  जाएंगे  ।  इसके  बावजूद  अ।रक्षण-व्रिरोधी  कार्य  समिति  ने  18

 1985  को  बन्दਂ  का  आह्वान  किया  जिसका  राज्य  में  केवल  आंशिक  असर  हुआ  ।

 परन्तु  अहमदाबाद  और  सूरत  में  उस  दिन  पत्थर  बसों  को  रोकने  और  दुकान  बन्द  करने

 की  छुट-पुट  घटनाएं  हुई  ।

 2.  उसी  दिन  शाम  (18  को  पुराने  शहर  अहमदाबाद  के  अन्दर  प्रेम  दरवाजे  के

 पास  पथराव  की  एक  घटना  हुई  जो  दुर्भाग्यवश  एक  साम्प्रदायिक  रंग  ले  गई  ।  समाज  विरोधी  तत्वों

 द्वारा  आगजनी  और  लूटपाट  की  गई  जो  तुरन्त  शहर  के  अन्य  भागों  में  फैल  गई  ।  तेजी  से  फैले  दंगों

 में  मिट्टी  के  पैट्रोल  और  जलते  हुए  कपड़ों  का  प्रयोग  तथा  आगजनो  की  घटनाएं  देखने  में

 यह  सिलसिला  19  1985  को  दित  के  समय  चलता

 3.  16  1985  को  दंगे  भड़कने  पर  पुलिस  मे  गोली  चलाने  सहित  तत्काल  तथा

 प्रभावकारी  कार्यवाही  की  ।  पुराने  शहर  में  22.30  बजें  से  तुरन्त  अनिश्वत  काल  के  लिए  कर्फ्यू
 लगा  दिया  गया  |  स्थिति  की  गम्भीरता  पर  विचार  करते  हुए  राज्य  सरकार  ने  सिविल

 कारियों  की  मदद  के  लिए  सेना  बुलाई  ।  आगजनी  और  लूटपाट  के  प्रयास  के  विरूद्ध  प्रभा  वकारी८ी

 बल  प्रयोग  के  भी  अनुदेश  दिए  गए  थे  ।  राज्य  सरकार  ने  बाहर  से  वरिष्ठ  अधिकारियों  को

 शील  क्षेत्रों  में  लगाकर  शहर  में  पुलिस  कुमुकों  को  सशक्त  किया  ।  मध्य  प्रदेश  और

 महाराष्ट्र  से  अतिरिक्त  सशस्त्र  पुलिस  बन्न  बुलाए  राज्य  सरकार
 ने

 केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल

 को  तीन  कम्पनियों  को  भी  तैनात  किया  जो  पहले  से  अहमदाबाद  में  उनके  पास  थी  ।  19  मार्च  को

 केन्द्रीय  अर  सैनिक  बलों  की  छः  अतिरिक्त  कम्पनियाँ  तेनात  की  गई  ।
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 कमी  स  रस  «ओम»

 एस०  वी०  चब्हाण  ]

 4.  18  1985  के  बाद  से  आज  सबेरे  तक  हुई  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाओं  के  परिणाम

 स्वरूप  सात  मौतें  हुई  जिनमें  से  छः  पुलिस  की  गोलाबारी  के  कारण  हुईं  |  पुलिस  द्वारा  गोली

 चलाए  जाने  तथा  छरेबाजी  के  कारण  लगभग  42  व्यक्ति  जख्मी  हुए  |  इस  अवधि  के  दौरान

 आमजनी  के  122  मामले  ओर  दुकानों  को  लूटने  तथा  तोड़ने  के  27  मामले  सूचित  किए  गए  हैं  ।

 क्षति  का  अन्दाजा  लगाया  जा  रहा  है  |

 जैसा  सदन  को  विदित  मैं  कल  दोपहर  के  बाद  अहमदाबाद  यया  था  ।  मैंने  प्रभावित

 अथवा  पुराने  शहर  के  भीतर  के  हिस्से  का  दौरा  किया  था  जहां  पर  दंगे  हुए  थे  ।  मैं  अस्पतालों  में

 भी  गया  था  और  घायल  व्यक्तियों  से  मिला  मैंने  विपक्ष  के  कई  सदस्यों  से  मुलाकात  की

 और  दोनों  समुदायों  के  प्रतिनिधियों  से  भी  भेंट  की  ।  गृहयन्त्री  तथा  सज्य  सरकार  के

 श्रधिकारियों  के  साथ  बातचीत  करने  के  बाद  मैंने  पाया  कि  राज्य  सरकार  ने  काफी  फति  से  काम

 लिया  और  स्थिति  का  दृढता  से  मुकाबला  किया  ।  राज्य  सरकार  ने  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  के

 लिए  सम्भव  उपाय  किए  हैं  ।

 5.  शाज्य  सरकार  दंगों  के  कारण  बेघर  तथा  प्रभावित  हुए  परिवारों  को  राहत  प्रदान  कर
 कर  रही  है  ।  दंगों  के  दौरान  मारे  गए  तथा  घायल  हुए  व्यक्तियों  को  अनुगृह  पूर्वक  मुगतान  किया

 जा  रहा  है|

 6.  आज  पूर्वाह्न  हमें  सूचित  किया  गया  है  कि  स्थिति  पूरी  तरह  नियंत्रण  में  है  यद्यपि  कुछ

 छुटपुट  घटनाएं  कप्य  वाले  क्षेत्र  के  बाहर  इक्का-दुक्‍्का  स्थानों  पर  हुई  दुर्भाग्यवश  आरक्षण

 विरोधियों  द्वारा  गुजरात  में  अन्य  स्थानों  पर  बरसे  जलाए  जाने  की  तीन  घटनाएं  संचित  की  गई  हैं  ।  मुझे
 उम्मीद  और  विश्वास  है  कि  मौजूदा  स्थिति  और  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखकर  कि  राज्य  सरकार
 ने  आरक्षण  के  बारे  में  अपना  निर्णय  पहले  ही  घोषित  कर  दिया  गुजरात  का  छात्र  समुदाय
 आस्वोलन  को  समाप्त  कर  देगा  और  अहमदाबाद  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  में  अपना

 घोगदान  देगा  तथा  यह  भी  सुनिश्चित  करेगा  कि  राज्य  में  कहीं  और  शान्ति  मंग  न  हो  ।  मे  भरोस

 है  कि  सभी  राजन॑तिक  दल  इस  अपील  में  मेरा  साथ
 गा  +  है|

 7)  थ्‌  ॥  ४ है

 (
 अ्रष्यक् भहोवय ,/ किसी प्रश्न की

 (  अ्रष्यक्  सहोवय  /  किसी  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।  कार्यव  ही  वृत्तांत  में  कुछ  भी

 शामिल  नेहीं-किया  जाएगा  ।  यदि  आप  धाहते  हैं  कि  आगे  भौर  कार्यवाही  की  जाए  तो  नोटिस

 ॥

 ीायपथयपूपणै/णहइडम्ल्य्खऊ्ज््आओज्  ख२धथ्रचष्धय्््य्चय्य्म््््््ज्ज्नओआआओओआ वृत्तात्‌ से  एस
 *+  कार्यवाही  वत्तात्‌  सम्मिलित"नहीं  क्रिया  गया
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 ह

 अनुदानों  की  अनुप् रक  मांगें  1984-85 बन

 4.06  म०  १०  हर
 पी

 ५  शक
 1985-86  के  विपणन  मोसम  के  लिए  गेहूं  के  खरीद  जो  के

 सम  थंन  मूल्य  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]
 कृषि  झौर  प्रामीण  बिफास  मंत्रो  बूटा  :  मैं  निम्नलिखित  ववतब्य  देना

 बाहूंगा  :---

 1.  सरकार  ने  1985-86  5-86  के  मौसम  में  बिकने  वाली  1984-85  की  गेहूं  की  फसल  की
 अच्छी  औसत  किस्म  का  अधिप्राप्ति  मूल्य  157  रुपये  प्रति  ब्िविटल  निर्धारित  कर

 दिया  है  ।

 2.  सरकार  ने  1984-85  की  जौ  की  फसल  की  अच्छो  औसत  किस्म  का  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य  130  रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  कर  दिया

 3.  उपयुक्त  अधिप्राप्ति  मूल्य  को  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  स्थित  सभी

 सार्वजनिक  अधिप्राप्ति  एजेंसियों  द्वारा  अपनाया

 )
 *  *'

 सभापति  महोदया  :  इस  बारे  में  सांय  7  बजे  चर्चा  होगी  ।

 )
 **

 सभापति  महोदया  :  काय॑वाही  वृत्तात  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  सभा  में

 इसकी  चर्चा  नहीं  की  जा  रही  आप  ऐसे  ही  बोलते  जा  रहे  हैं  ।

 4.10  भ०  १०

 सामान्य  चर्चा

 और

 अनुदानों  को  अनुपूरक  माँगें  198485

 ।...  हिन्दी  ]

 डा०  राजेरत्र  कुमारी  बाज  पेयी
 :  सभापति  मैं  एक  दो  प्वाइन्ट्स  पर

 और  बोलता

 चाहती  हूं  ।  विपक्ष  की  ओर  से  बार-बार  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  यह  बड़े  आदमियों  का  बजट

 वित्त  मन्‍्त्री  के  बजट  भाषण  के  सातवें  पृष्ठ  पर  जो  वैराग्राफ  उसकी  तरफ  माननीय  सदस्यों

 का  ध्यान  नहीं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  गवर्त मैंट  की  ओर  से  सोशल  सिक्‍योरिटी  स्कीम  ऐसी

 बनाई  जा  रही  है  जिसके  अन्तर्गत  भूमिहीन  छोटे  और  सीमान्तिक  परम्परागत

 कारीमरों  और  उन  लोगों  के  निर्धन  परिवारों  के  ऐसे  कमाऊ  सदस्यों  की  दुर्घटना  से
 मृत्यु

 होने  की

 ः
 कक  कार्यवाही  वतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 सामान्य  6  रचा  और  21  98$

 अनुदानों  की  अनुपू रक
 मांगें  जोखिम का

 न््जपपिानपपपनपाप।प/िजजज+ब

 राजेन्द्र  कुमारी  वाजेपयी  ]

 जोखिम  का  बीमा  किया  जो  किसी  भी  बीमा  योजना  या  कर्मकार  प्रतिकर  व्यवस्था  के

 के  अन्तमेत  नहीं  आते  ।

 यह  एक  ऐसी  हमारे  संविधान  के  जो  डायरेक्टिव  प्रिंसिपल्स  नीति  निदेशक  जो  नीतियां

 उनके  अन्दर  जिन  बातों  को  हम  लागू  इतने  बरस  से  नहीं  कर  पा  रहे  आज  उस  दिशा  में

 यह  कदम  उठाया  गया  क्या  यह  समाजवाद  की  ओर  जाने  वाला  कदम  नहीं  है  ?  मैं  उधर  बंढे

 सदस्यों  से  पूछना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  यह  क्रांतिकारी  कदम  नहीं  है  ?  मैं  समझती  हूं  कि  सदन  के

 हर  वर्ग  की  ओर  से  इसका  स्वागत  किया  जायेगा  !  ,

 जैसा  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  इस  बजट  को  बनाते  वक्‍त  समाज  के  हर  वर्ग

 के  जो  गरीब  से  गरीब  लोग  उनका  ध्यान  रखा  गया  लेडलेस  लेवरस  की  जहां  पूरी  तरह  से

 मज्दूरी  तय  नहीं  कर  पा  रहे  गवनंमैंट  चाहती  गवनंमैंट  ने  कहा  है  कि  उन्हें  सोशल  स्कीम  के

 अन्दर  कवर  करेंगे  ।  यह  गरीबों  के  उनके  भविष्य  के  उनकी  वद्धावस्था  के  लिए  है

 और  इसलिए  भी  है  कि  जो  लोग  एक्सीडेंट  के  बाद  मर  उनके  बच्चे  जो  अभाय  हो  जाते

 असहाय  हो  जाते  यह  उनके  लिए  कितनी  बड़ी  मदद  इसको  हमें  समझना  चाहिए  ।  मैं  इसका

 स्वागत  करती  हूं  ।

 जो  हमारे  पेंशन  पाने  वाले  कर्मचारी  उनकी  जो  पेंशन  बढ़ाई  गई  यह

 एक  अच्छी  चीज  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  यह  हमारा  शताब्दी  वर्ष  है  फ्रीडम  स्टूगल  इसमें  हमने  देश

 की  आजादी  ली  और  यह  कांग्रेस  का  सेंटीनरी  ईअर  भी  इसमें  हमने  आजादी  की  लड़ाई  लड़ी

 थी  ।  जिन  फ्रीडम  फाहटर्स  को  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारें  पेंशन  दे  रही  उनकी  पैशन

 भी  इस  बजट  में  बढ़नी  चाहिये  मैं  केन्द्रीय  वित्त  मन्त्री  और  प्रधानमन्त्री  जी  से  यह

 कहूंगी  कि  जो  हमारे  स्वतन्त्रता  सेनानी  उनकी  पैशन  भी  इस  बजट  में  अवश्य  बढ़ाई  क्योंकि

 यह  शताब्दी  समारोह  का  वर्ष  ।  मैं  यह  मांग  करती  हूं  क्योंकि  मैं  खुद  भी  फ्रीडम  फाइटर  हूं  और

 अपने  समस्त  भाई-बहिनों  की  तरफ  से  यह  मांग  करती  हूं  ।  उनका  ओनर  होना  उनके

 सम्मान  में  इसको  रखा  जाना  चाहिये  ।  मैं  समक्रती  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  जी  जब॑  जंवाब  देंगे  तो

 वह  कुछ  कहेंगे  ।  मैं  आशा  करती  हूं  कि  सरकार  मेरे  इस  सुझाव  को  मानेगी  ओर  इसे  स्वीकार

 करेगी  ।

 इस  बजट  में  इलैक्टानिक  गुड़ज  और  कम्प्यूटर्स  पर  एक्साइज  ड्यूटी  खत्म  की  गई  है  और

 इलैक्ट्रानिक  गुड़ज  को  और  भी  अलग-अलग  कन्सै  शन्ज  दिए  गए  कुछ  समय  पहले  हमारे  मन्त्री

 महोदय  ने  उस  हाउस  में  जो  बयान  दिया  उससे  स्पष्ट  है  कि  गवनंमैंट  तेजी  से  इस  देदा  को

 प्रगति  की  ओर  ले  जाना  चाहती  है  ।  भाज  के  युग  में  हम  केवल  पुरानी  चीजों  से  ही  काम  नहीं

 चला  सकते  दुनिया  के  लोग  बहुत  आगे  बढ़  चुके  दतनी  बड़ी  हमारी  आबादी  हतने  ज्यादा
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 लोगों  को  काम  देना  है  और  आंगे  बढ़ाना  है  ।  हमें  उम्मीद  है  कि  इल॑क्ट्रानिक्स  के  माध्यम  से  हम
 ज्यादा  प्रगात  कर  हर  दिशा  में  ज्यादा  आगे  बढ़  सकेंगे  ।  इस  बजट  में  जिस  डायनिज्म  कक
 ओर  संकेत  किया  गया  हम  आशा  करते  हैं  कि  जिस  प्रकार  दुनिया  में  बड़ी-बड़ी  इंडस्टीज  आगे
 आ  रही  उसी  के  साथ  हम  अपने  को  भी  आगे  बढ़ाकर  ले  जा  सकते  तो  हर  पक्ष  को  देखते

 हुए  इस  बजट  को  सामने  रखा  गया  है  !

 समाप्त  करने  से  पहले  मैं  दो  तीन  बातों  की  तरफ  इशारा  करना  चाहती  हूं  बीड़ी  पर  ड्य  टी

 3.74  रुपये  से  बढ़ाकर  4  रुपये  पर  थाउजेंड  की  गई  यह  26  पंसे  की  वद्धि  करने  से  एक
 बंडल  के  दाम  में  शायद  एक  पेसा  बढ़  गा  ।  तो  गरीबों  के  मुंह  से  सरकार  क्‍यों  यह  सुनना  चाहती  है
 कि  बीड़ी  के  ऊपर  टैक्स  बढ़ा  दिया  गया  है  ?  हमारी  गरीबों  की  सरकार  है  ।  हम  गरीबों  की
 तरफ  से  बोलना  चाहते  इसलिए  सरकार  को  इस  तरफ  अवश्य  देना

 चूंकि  मैं  एक  महिला  इसलिए  महिलाओं  की  जो  भावना  उसको  मैं  मन्त्री  महोदय  के  सामने

 रखनाजाहती  हूं  ।  इस  बजट  को  हांउसवाइव्ज  बजट  नहीं  कहा  बाकी  और  सब  कुछ  कहा  जा

 सकता  है  ।  हर  गहणि  को  परेशानी  हो  रही  है  कि  उसके  बजट  में  ओर  ज्यादा  वृद्धि  हो  गई  है  ।  अतः

 मन्‍्त्री  महोदय  कुकिंग  वनस्पति  ओर  साबुन  पर  से  टंक्स  हटा  आशा  है  कि  वह

 इस  पर  अवश्य  ध्यान  दंगे  ।
 |

 राहटिंग  पेपर  पर  ड्यूटी  में  वृद्धि  मिडल  क्लास  के  हर  एक  पेरेंट  को  पिंच  करने  वाली  है  ।

 मेरी  अपील  है  कि  गवरनंमैंट  इस  पर  भी  फिर  से  विचार  करे  ।

 ..  अन्त  में  मैं  यही  कहूंगी  कि  कुल  मिलाकर  देश  की  प्रगति  उद्योग  उत्पादन

 को  ओर  समृद्धि  के  सामने  रखकर  यह  बजट  बनाया  गया  इसलिए  हमारे  प्रधानमन्त्री  भोर

 वित्त  मन्‍्त्री  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  स्वामत  करती  हूं  ।

 ]
 ८7

 पी०  सेलवेस््रन  :  सभापति  अपने  दल  आल  इंडिया  अन्ना

 डी०  एम०  के०  की  ओर  से  मैं  1985-86  केन्द्रीय  बजट  पर  कुछ  शब्द  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 हैं  ।  आरम्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  बजट  की  प्रशंसा  भी  हुई  है  और  आलोचना  भी  ।

 सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  ने  कहा  है  कि-यह  बजट  देश  की  गरीब  जनता  का  उद्घारक  वेतनभोगी

 वर्ग  के  लिए  दिव्य  अन्न  के  समान  है  तथा  देश  के  आद्योगिक  तथा  आर्थिक  विकास  के  लिए  एक

 सशक्त  माध्यम  विरोधी  सदस्यों  इसे  जनता  पूंजीवादी  निहित  स्वार्थों  की  पूर्ति

 २...

 #  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रंजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 के  लिए  बनाया  गया  बजट  कंहकर  आलोचना  की  है  ।

 जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  अपने  युवा  ओर  जोशीले  प्रधानमस्त्री  तथा  उनकी  सरकार  के

 प्रथम  बजट  पर  अपना  प्रथम  भाषण  देते  हुए  आज  मुझे  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  ।  मैं  नि:संकोच  कह

 सकता  हूं  कि  यह  बजट  हमारे  सशक्त  और  ओजस्वी  प्रधानमन्त्री  जेसा  ही  सतक्त  और  आकर्षक

 4.19  स्र०  १०

 बककम  पुरुषोत्तमन  पीठासोीन  हुए  )

 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  सकता  कि  इस  बजट  द्वारा  सरकार  की  आर्थिक  नीति  में

 अनेक  दिशात्मक  परिवतेन  हुए  आमतौर  पर  बजट  को  सरकार  के  आय-व्यय  का  लेखा  कहा

 जाता  ।  लेकिन  1985-86  का  बजट  ऐसा  नहीं  है  ।  श्री  राजीव  गांधी  की  सरकार  का  यहू  बजट

 उस  डीलਂ  की  तरह  ही  है  जिसकी  राष्ट्रपति  रूजवेल्ट  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  का  राष्ट्रपति
 बनते  के  तुरन्त  बाद  पेशकश  की  थी  ।

 आमतौर  पर  कर  दस  घारणा  के  आधार  पर  लगाए  जाते  हैं  कि  लोग  सरकार  को  धोखा  देते

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  व्यय  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  बताया  है  जबकि  करों  से  मिलने  वाला  राजस्व

 को  कम  बताया  जाता  है  गौर  इस  तरह  भारी  कर  लगाए  जाते  इस  साल  का  बजट  इत  सब

 धारणाओं  से  दूर  इसका  कारण  शायद  सरकार  का  जनता  तथा  उसकी  ईमानदारी  पर  अटूट
 विश्वास  है  ।  इसलिए  सदन  द्वारा  इस  बजट  की  सर्वसम्मति  से  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  ।  मुझे  खुशी

 है  कि  यह  बजट  प्रशंसा  और  आलोचना  से  परे  सम्पन्ननता  के  लिए  दीप  स्तम्भ  के  समान  है  ।

 में  केन्द्रीय  बजट  द्वारा  उच्च  आय  वर्ग  पर  लगने  वाले  आय  कर  को  बढ़ाकर  90

 प्रतिशत  कर  दिया  गया  ।  वह  हमारी  स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  का  वह  पहला  बजट  हमारे  माननीय

 वित्त  मनत्री  श्री  विश्व  नाथ  प्रताप  सिह  ने अपना  पहला  बजट  1985  से  प्रस्तुत  किया  है  जिसके

 द्वारा  उच्च  आय  वर्ग  पर  लगने  वाले  आयकर  को  घटाकर  50  प्रतिशत  कर  दिया  यह  दावा

 गलत  न  होगा  कि  इससे  आयकर के  ढ़ाचे  में  दिशात्मक  परिवर्तन  होंगे  ।

 इसी  तरह  आयकर  के  न्यूनतम  छूट  की  सीमा  को  बढ़ाकर  18,000  रुपये  कर  दिया  गया

 है  ।  इससे  लगभग  दस  लाख  करदाता  कश्मुक्त  हो  इससे  आयकर  विभाग  को  भी

 अनावश्वक  कामों  से  छूट  मिलेगी  ।  इससे  आयकर  विभाग  आयकर  के  मामलों  को  निपटा  सकेगा

 और  अरबों  रुपये  की  बकाया  कर  राशि  कौ  वसूली  के  लिए  शीघ्र  कारंवाई  कर  नियंत्रक  तथा

 भहालेखाकार  अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  में  उल्लेख  करते  आए  हैं  कि  अरबों  रुपये  की  आयकर  की  रार्शि

 बकाया  लेकिन  अब  वे  ऐसा  नहीं  कर  पाएंगे  क्योंकि  अब  आयकर  विभाग  आयकर  की  बकाया

 राशि  की  तत्परता  से  वसूली  करेगा  ।
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 ——--——  न  प्््पपन+ज+  “5  जन  जे  ~——  जता  ठ5अ5स  --
 अन्य  महत्वपूर्ण  परिवतंन  प्रतिबन्धात्मक  एकाधिकार  व्यापार  प्रक्रिया  वाली  कम्पनियों  के

 बारे  में  संबवंधानिक  विनिमय  20  करोड़  रु०  से  अधिक  की  परिसम्पत्ति  वाली  कम्पनियों  पर

 लागू  होते  थे  ।  180  कम्पनियाँ  एम०  आर०  टी०  पी०  के  अन्तर्गत  रजिस्टर्ड  थी  और  उन्हें  अपनी
 उत्पादन  क्षमता  में  विविधता  लाने  में  कठिनाई  होती  थी  ।  इस  बजट  द्वारा  इस  सीमा  को  बढ़ाकर
 लगभग  100  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  100  कम्पनियों  पर  उक्त
 अधिमियम  लागू  नहीं  अब  वे  अपनी  ओऔद्योगिक  गतिविधियों  को  बढ़ा  सकती  है  ।
 तथा  देश  के  हित  में  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  कर  सकती  नरसिंह  कमेटी  ने

 इस  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  उत  सिफारिशों  से  भी  आगे  बढ  इस

 साहसी  कदम  से  देश  को  औद्योगिक  तथा  आर्थिक  लाभ  होगा  ।

 इस  बजट  हारा  कई  और  प्रशंसनीय  परिवतंन  किए  गए  हैं  ।  सम्पत्ति  कर  के  ढांचे  में
 परिवतन  किया  गया  संपदा  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  आम

 व्यक्ति  का  इन  परिवतेनों  से  सम्बन्ध  नहीं  लेकित्त  इससे  आयकर  विभाग  को  काम  के

 भारी  बोर  से  कुछ  राइत  मिलेगी  ओर  वहां  के  कमंचारी  कराधान  कानूनों  को  कहीं  और  लागू
 करवा  सकेंगे  ।

 टी०  वी०  और  रेडियो  आदि  पर  लाइतेंस  समाप्त  करने  से  देशभर  में  सबको  राहत  मिली

 है  |  इससे  अप्रत्यक्ष  तौर  पर  अनेक  लाभ  हुए  हैं  जँसे  अब  इन  चीजों  की  बिक्रो  अधिक

 स्वरूप  इनका  उत्पादन  अधिक  जिससे  और  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  इससे  डाक

 तार  बिभाम  के  कर्मचारियों  को  राहत  मिलेगी  ।  यहां  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  उक्त

 चारियों  को  देश  भर  में  लघु  बच्चत  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  के  लिए  विज्येष  प्रशिक्षण  दिया

 जाना  चाहिए  ।  खेद  है  कि  देश  से  मौजूद  5.5  लाख  गांवों  में  से  4.5  लाख  गांवों  में  डाकघर  नहीं

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाकघर  न  होने  का  मतलब  है  वहां  लघु  बचत  के  लिए  गंभीर  प्रयास  न  करना  ।

 इसके  जब  देश  2  वीं  सदी  में  प्रवेश  करेगा  तो  ग्रामोंण  क्षेत्र  डाकघर  के  अभाव  देश

 का  साथ  नहीं  दे  सकंगे  ।  कम  से  कम  दस  गांवों  के  लिए  एक  डाकघर  होना  चाहिए  ।  मेरा  अनुरोध

 है  कि  माननीय  मंत्री  हस  पर  ध्यान  दें  और  आवश्यक  उपाय  करें  ।

 हमारे  माननीय  प्रधानमन्त्री  बार-बार  जोर  देकर  यह  बात  दुह्रा  रहे  हैं  कि  अगर  प्रकृति  विवाश

 इसी  प्रकार  अनियंत्रित  किया  जाता  रहा  तो  मानव  समाज  के  लिए  निकट  भविष्य  में  संकट  उत्पन्न  हो

 सकता  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  का  मुख्य  स्रोत  लकड़ी  ग्रामीण  स्त्रियों
 को

 खाना  पकाने  के  लिए

 लकड़ियां  इकट्टी  करने  के  लिए  प्रतिदिन  5-6  किलोमीटर  चलना  पड़ता  है  ।  देशभर  में  बायो  गेस

 प्लांट  लगाने  में  तो  शतार्दियां  लग  जाएगी  ।  राज्यों  द्वारा  वन-कानूनों  का  कड़ाई  से  पालन  किए

 जाने  के  ग्रामीण  स्त्रियों  के  पास  खाना  पकाने  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  के  अलावा  और  कोई

 साधन  नहीं  रहेगा  ।  हमारे  माननीय  मुख्यमन्त्री  पुराटवी  थालियावर  डा०  एम०  रामचस््रन

 में  सारे  भांवों  में  बिजली  की  सप्लाई  कराने  का  सुनिश्चिय  किया  व/स्तव  में  छोटे  किसानों
 को
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 पी०  सेलवेन्द्रन

 निशुल्क  बिजली  सप्लाई  की  जाती  फिर  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  खाना  पकाने  के  काम  में

 लाई  जा  सकती  ग्रामीण  क्षेत्रों  है  मिट्टी  का  तेल  ही  उपलब्ध  अब  इसकी  कीमतें  बढ़ा  दी  गई
 जिससे  गांवों  में  रहने  वाली  हमारे  देश  की  80  प्रतिशत  प्रभावित  होगी  ।  मेरा  मामनीय

 वित्त  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  है  कि  मिट्टी  के  तेल  की  कीमतों  में  की  गई  वृद्धि  को  समाप्त  किया

 माननीय  मन्त्री  ने  दियासलाई  पर  लगने  वाले  बिक्री  शुल्क  के  ढाचे  में  सुधार  किया  है  ।

 लकड़ी  के  संरक्षण  के  लिए  उन्होंने  4  दरें  सुकाई  हैं  ताकि  दियासलाई  निर्माता  कार्ड  बोर्ड
 सलाईयों  का  निर्माण  करें  ।  दुर्भाग्य  से  माचितें  चार  अलग-अलग  कौमतों  पर  बेची  जाती  ।

 जिस  माचिस  पर  बिक्रो  शुल्क  कम  लगता  है  वह  भी  25  पेले  में  बिकती  है  जोर  जिस  माचिस  पर

 अधिक  बिक्री  शुल्क  लगता  है  वह  भी  25  पेसे  बिकती  है  जिससे  उपभोक्ता  विभिन्‍न  बिक्री  शुल्क
 लगाने  के  कारण  होने  वाले  लाभ  से  वंचित  रह  जाते  हैं  और  सरकार  को  भी  इससे  होने  वाला

 राजस्व  प्राप्त  नहीं  होता  ।  लकड़ी  के  संरक्षण  का  लक्ष्य  भी  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  मैं

 सुझाव  देता  हूं  कि  लकड़ी  को  माचिसों  पर  लगने  वाला  बिक्री  शुल्क  कार्डबोर्ड  की  माचिसों  पर

 लगने  वाले  शुल्क  से  अधिक  होना  चाहिए  ।

 मैं  गेस  सिलेंडरों  की  कीमतों  में  की  गई  वृद्धि  का  अनुमोदन  नहीं  कर  सकता  और  न  ही

 इसकी  प्रशंसा  कर  सकता  हूं  ।  माल-भाड़े  में  अनिवार्य  प्रतिशत  की  वृद्धि  करने  तथा  रियायती  दरों  पर

 ढ़ोयी  जाने  वाली  नमक  आदि  अनिवार्य  वस्तुओं  के  पुनवर्ग़ीकरण  से  इन  वस्तुओं
 की  कीमतों  में  बड़ी  तेजी  से  वृद्धि  होगो  ।  स्वभावत  इस  बजट  से  मां-बहनों  को  कष्ट  हुआ  उस

 महिला  जो  दो  दशकों  तक  इस  देद्वा  की  कर्चाधर्ता  रही  को  याद  करते  मैं  चाहता  हूं  कि

 गंसं-सिलेंडरों  की  कीमतों  में  को  गई  वृद्धि  को  समाप्त  किया  जाये  माननीय  प्रधासमन्त्री  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  वे  इस  मामले  को  देखें  ओर  यह  सुनिश्चत  करें  कीमत  में  हुई  वृद्धि  समाप्त  को

 जाए  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  सभी  की  बंठकों  में  हमारे  मुख्यमन्त्री  डा०  एम०  जी०  रामचरद्रम

 ने  बार-बार  इस  ओर  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करदे  रहे  हैं  कि  राज्य  सरकारों  को  विश्वास

 में  लिए  बिना  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  भक्त  में  बार-बार  वृद्धि  की  जाती  रही  राज्य

 सरकारों  के  पास  साधन  सीमित  हैं  ओर  उनमें  वृद्धि  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  इसलिए  थे  अपने

 कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  बढ़ाने  में  कठिनाਂ  महसूस्र  करती  रिजर्व  बेंक  ऑफ  इंडिया
 ओव  रड़ाफ्ट  सुविधाओं  के  मामले  में  राज्यों  के  साथ  बड़ी  सख्ती  बरतता  केन्द्र  को  राज्य  सरकारों

 की  इस  समस्या  को  समझना  चाहिए  और  राज्प  सरकारों  से  विचार-विमर्श  करके  महंगाई  भत्त  में

 वृद्धि  की  मन्जूरी  देनी  चाहिए

 हमारे  हित॑षी  मुख्यमन्त्री  ने  बच्चों  के  लिए  पोष्टिक  आहार  योजना  शुरू  की  भू

 शान्त हो जाने पर बच्चे भावी पोढ़ी को शरीरिक रूप से मजबूत किया जा रह्द अन्तर्राष्ट्रीय
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 एजेंसियों  ने  भी  इस  योजना  की  प्रशंसा  की  इसे  देशमर  में  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  भेरी
 माँग  है  कि  तमिलनाडू  सरकार  की  पोष्टिक  आहार  योजना  को  प्लान  स्कीम  के  रूप  में  माना

 माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  फसल  बीमा  योजना  शुरू  करके  पीड़ित  किसानों  के  मुक्तिदाता  बन

 गए  उन्होंने  उनमें  आशा  को  किरण  पैदा  की  है  उमंग  के  बीज  बोए  हैं  ।  देश  भर  में  किसानों
 के  हिंत  के  लिए  ऐसी  और  कल्याण  योजनाएं  शुरू  करके  उन्हें  उनकी  आशा  को  फलने-फूलने  देने

 चाहिये  ।

 केन्द्र  सरका  किसी  किसान  के  दुर्घटना  में  मारे  जाने  पर  उसके  आश्वितों  को  मुआवजे  के

 तौर  पर  3000  रुपये  का  भुगतान  करने  की  योजना  के  माध्यम  से  भी  किसानों  के  आभार  का

 पात्र  बनी  है  ।  लेकिन  इस  धनराशि  से  तो  अंत्येष्टि  का  खर्च  भी  पूरा  नहीं  होगा  ।  मेरा  सुभाव  है
 कि  इस  राशि  को  बढ़ाकर  5000  रुपये  कर  दिया  जाये  ,

 वर्ष  1985-86  का  बजट  सजी  सजायी  गहनों  से  लदी  खूबसूरत  दुल्हन  को  तरह  है  ।  चूंकि
 डइसके  मुंह  पर  एक-दो  मुहंंसे  इसलिए  उसे  बदसूरत  नहीं  कहा  जा  सकता  |  इसी  तरह  इस  बजट

 में  भी  कुछ  प्रस्ताव  अनचाहे  हो  सकते  इसका  तात्पयं  यह  नहीं  कि  इस  बजट  का  सभा  द्वारा

 एकमत  से  समर्थन  न  किया  जाये  ।
 ह

 इन  शब्दों  के  मैं  भखिल  भारतीय  अस्ला  द्रमुक  मुनेत्र  कषगम  की  ओर  से  बजट  का

 सपर्थन  करते  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 ,

 श्री  गोरी  शंकर  राजहूंस  सभापति  इस  सदन  में  मेरा  यह  पहला

 भाषण  जिसे  आप  अंग्रेजी  में  स्पीच  कहते  हैं  ।

 यह  बजट  हर  मायने  में  अभूतपूर्व  बजट  मेरे  ब्याल  में  आजादी  के  बाद  इतना  अच्छा

 बजट  कभी  नहीं  आया  ।  यह  ग्रोथ-ओरियेटेड  बजट  कॉमन-पीपल  का  बजट  है  मिडिल-क्लास

 लोगों  का  बजट  मैं  बार-बार  सोचता  हूं  कि  मैं  अर्थक्ात्र  का  प्रोफेसर  होता  और  मेरे  छात्र  मुझसे

 पूछते  कि  इस  देश  का  बजट  कंसा  हो  तो  मैं  कहता  85-86  जैसा  इससे  पहले  कि  मैं  और

 बातें  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जी  ने  उन  सारी  आलोचनाओं  जवाब  स्वयं  ही

 बजट  में  दे  दिया  जिनके  बारे  में  विपक्ष  कई  सालों  से  कहता  रहा  है  |  इनकम  टैक्स  का  रेट  कम  किया

 गया  टैक्स  को  रेशनलाइज  किया  है  ।  एस्टेट-ड्यूटी  हटा  दी  गयी  ।  क्रॉप  का  इ  शोरेंस  किया  गया  है  ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  एक्सीडेंट  से  मर  जाता  तो  उसको  मुआवजा  देने  की  बात  हुई  इन्डस्ट्रियल
 वर्कस  के  बंनिफिट  की  बात  हुई  ग्रंज्युटी  के  रेठ  को  ऊपर  किया  जिधर  जिनके

 लिए  इसमें  अच्छी  बातें  हुई
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 गोरी  शंकर  राजहंस  ]

 मैं  विपक्ष  के  लोगों  की  दलीलें  सुन  रहा  तो  ऐसा  महसूस  हुआ  कि  इनका  काम  है
 तो  कहेंगे  ही  ।  मैं  अखबार  की  दुनिया  का  आदमी  हूं  ।  हमारे  एक  मित्र  ने  समालोचना  इस  देश

 के  बड़े-बड़े  अखबारों  न ेलिख  दिया  कि  बहुत  अच्छा  बउट  है  और  इनंविगोरेटिंग  बजट  है  इसीलिए  आप

 लोग  कहते  हैं  कि  अच्छा  बजट  है  ।  मैं  अपने  विपक्ष  के  मित्र  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में

 यदि  कोई  चीज  स्वतत्र  है  तो  वह  अखबार  जिस  पर  न  तो  मालिक  दबाव  डाल  सकता  है  और  न

 ही  सरकार  उस  पर  दबात्र  डाल  सकली  मैं  उदाहरण  पेश  करता  हूं---हमारे  माननीय  मित्र  मे

 अपने  सारे  बजट  भाषण  का  आधा  हिस्ता  दिल्‍ली  के  एक  प्रमुख  अखबार  में  कल  के  निकले  हुए  सेल

 के  आधार  पर  किया  ग्रेटेस्ट  गेन  फार  द  स्मानेस्ट  पीपलਂ  तबके  के  लोगों  को  सबसे  ज्यादा

 ।  यह  कल  के  अखबार  में  निकला  था  ।  मैं  कहता  हूं--उस  अखबार  को  आप  सारे  लोग

 मोनोपोलिस्ट  अखबार  कहते  यदि  वह  मोनोपोलिस्ट  अश्लबार  होता  तो  उस  में  इस  तरह
 समालोचनात्मक  लेख  लिखने  की  आजादी  नहीं  जिस  के  आधार  पर  आपने  भाषण

 इस  लिये  भगवान  के  लिये  आप  इस  देश  के  समाचार-पत्रों  को  बदनाम  न  हमें  इससे  बड़ी
 तकलीफ  होती  है  |  हमारी  एक  ही  आजादी  है  और  हम  उस  आजादी  को  अक्षुण्ण  बनाये  रखता

 चाहते  यदि  दूध-दूध  है  और  पानी-पानी  है  तो  हम  दूध  को  दूध  कहेंगे  और  पानी  को  पानी

 कहेंगे  |  दूध  को  पानी  नहीं  कहें  चाहे  आप  को  अच्छा  लगे  या  लगे  ।

 दूसरी  बात्त--हमारे  मित्र  ने कहा  कि  3349  करोड़  का  जो  डेफिसिट  है  उस  से  बहुत  बड़ा

 इन्फलेशन  हो  मंहगाई  बहुत  ज्यादा  बढ़  जायेगी  महोदय  मुझे  यह  निवेदन  करना  98  4-8  5

 के  बजट  में  इस  से  ज्यादा  डंफिसिट  3985  करोड़  रुपये  का  डेफिसिट  फिर  भी  इम्फलेशन

 5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  हुआ  ।  तब  आप  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  केवल  मानसून  के  न  आने  के

 कारण  ही  इन्फलेशनरी  प्रंशर  कम  होगा  या  मानसून  के  आने  के  कारण  ही  इन्फलेश री  प्र शर  अधिक

 हो  जायगा  ।  मैं  आप  के  ही  आर््यूसेन्ट  के  आधार  पर  बतलाता  में  बहुत  जोरों  की  वर्षा

 फसलें  बहुत  अच्छी  हुई  फिर  भी  इन्फलेशनरी  प्रेशर  बहुत  ज्यादा  लेकिन  |984-85  में

 इन्फलेशन  इसलिये  इस  को  आप  केवल  मानसून  के  कारण  नहीं  कह  सकते  हैं  ।

 मनेजमेन्ट  से  इन्फलेशन  कम  होता  है  ।  यह  इकानामिक्स  का  एक  छोटा  सा  सिद्धान्त  है  कि  रुपया  चीजों

 को  करता  है  ।  यदि  ज्यादा  प्राडक्ट  मार्केट  में  होगा  तो  इन्फलेशन  कम  होगा  ।  इस  सिये  में

 आप  को  कहता  हूं  कि  इस  बार  जितना  डेफिसिट  रह  गया  है  वह  ज्यादा  डेफिसिट  नहों  है  और  इस

 से  कोई  बहुत  ज्यादा  मंहगाई  नहीं  बढ़ने  वाली  है  ।
 हु

 महोदय»मैं  हर  तरह  से  इस  बजट  को  अच्छा  समभते  हुए  आप  का  ध्यान  मेरी  कांस्टीचूएन्सी
 की  तरफ  आकर्षित  करता  इन्दिरा  जी  ने  कहा  था---उन्हें  महात्मा  गांधी  ने  एक  मूल  मंत्र  दिया  था  ।

 जब-जब  दुविधा  में  हो  तो  एक  बात  सोचना  कि  तुम्हारे  इस  काम  से  उस  व्यक्ति  का  क्‍या  लाभ  होगा

 जो  सब  से  गरीब  मैं  उस  क्षत्र  से  आता  हूं  जिसे  हजारों  सालों  से  इतिहास  कह  कर

 पुकारता  मिथिला  वह
 क्षेत्र  है  जहां  सीता  का  जन्म  हुआ  जहां  सीता  मे  राम  को  वरण  किया

 था  |  मिथिला  धन-धघान्य  से  पूर्ण  परन्तु  आज  मिथिला  इस  देश  का  सब  से  यरीब  क्षंत्र
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 मैं  कहता  हूं  इस  बजट  से  हमारे  उस  गरीब  क्षेत्र  को  भी  फायदा  वहां  के  किसानों  को  क्राप  इंशोरेंस
 का  लाभ  वहां  के  मजदूरों  को  एक्सीडेग्ट  होने  पर  पैसा  मिलेगा  ।  हमारा  यह  क्षेत्र  आज  तीन  गदियों
 से  पीड़ित  काला  मृतहीपालन  ।  आप  वहाँ  के  लोगों  के  कष्टों  का  अनुमान  नहीं  कर  सकते

 साल  में  6  महीने  उस  क्षेत्र  के  लोग  वाढ़  के  कारण  या  तो  नाव  पर  रहते  हैं  या  मचान  बना  कर
 पेड़ों  पर  रहते  बरसात  में  जाने

 के  लिए  कोई  सुविधा  नहीं  यदि  कोई  बीमार  हो  तो
 लार  आदमी  उसे  खाट  पर  लादकर  पास-पड़ोस  के  अस्पताल  में  ले  मैं  कहता  हूँ  कि मिषिला
 की  सीता  हमेशा  तकलीफ  में  सीता  तकलीफ  में  रही  तो  कया  सीता  की  भूमि  के  लोग  भी
 तकलीफ  में  रहें  लेकिन  लवकुश  ने  वह  तकलीफ  बर्दाशत  नहीं  की  |  आज  यहां  लव  कुश  की  सेना  तैयार

 हो  गई  है  और  वह  कहती  है  कि  हमें  रोजगार  मैं  आप  से  कहता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  में  आप  उद्योग
 खगावें  क्योंकि  वहां  पर  बहुत  ज्यादा  बेरोजगारी  है  और  वहां  पर  पापूलेशन  का  प्रसार  बहुत  ज्यादा

 है  जब  तक  वहां  पर  उद्योग  नहीं  लगाएगें  ओर  वहां  के  लोगों  को  रोजगार  नहीं  तब  तक  उनका
 कल्याण  नहीं  होगा  ।  लव  कुश  की  सेना  दिल्‍ली  में  भी  आ  गई  आज  दिल्‍ली  में  तीन-चार  लाख

 मिथिला  वासी  हैं  जो  रोजी-रोटी  की  खोज  में  यहां  आए  हैं।+  इसलिए  कुछ  ऐसा  कीजिए  कि  उन  को

 रोटी-रोजी  वहीं  मिल

 मिथिला  में  हजारों  टन  आम  हर  साल  सड़  जाता  है  अगर  आप  मेंगो-बेस्ड  इंडस्टी  बहां
 सगा  दें  या  एग्रों-बेस्ड  इंडस्टी  लगा  दें  तो  वहां  के  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता  मुझे  कहना
 तो  बहुत  था  लेकिन  आप  बहते  हैं  कि  इसे  वाइंड-अप  इसलिए  मैं  एक  आखरी  बात  कह  कर

 समाप्त  कर  रहा  ब्लेकमनी  पर  प्रहार  करने  का  सरकार  ने  प्रयास  किया  और  वह  भपने  में  एक  बहुत
 अच्छा  कदम  है  हम  सब  और  लोगों  को  इस  का  स्वागत  करना  देश  की  व्यवस्था  तभी  सुघरेगी
 जब  ब्लैक  मनी  पर  भरपूर  प्रहार  होगा  ।  मेरा  कहना  यह  भी  है  कि  सरकार  की  जितनी  कास्ट्रक्टिव
 बातें  उनका  विपक्ष  को  समर्थन  करना  चाहिए  और  हर  समय  आलोचना  नहीं  करनी

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 होबेसी  :  चैयरमेन  जो  बजट  इस  ऐवान  में  पेश  किया  गया  इतनी

 बड़ी  कामयाबी  हासिल  करने  के  बाद  अवाम  की  जो  बहुत  सारी  तववकवात  जो  ब्वाहिशात

 व ेआईनादार  बनकर  आएंगी  लेकिन  वह  मसल  याद  आंती  है  कि  खोदा  निकला

 अगर  मैं  यह  कहूं  कि  मुर्दा  चूहा  निकला  तो  और  भी  ठीक  रहेगा  ।

 आप  गोर  कर  सकते  हैं  कि  जो  चीजें  बयान  की  गई  हैं  कि  इस  बजट  में  अवाम  को  सहूलियतें

 बहुत  ज्यादा  दी  गई  हैं  लेकिन  सच  तो  यह  है  कि  यह  बजट  सिर्फ  सरमायदारों  के  उनके  फायदे

 के  लिए  बनाया  गया  है  और  इस  से  गरीबों  को  कोई  फायदा  पहुंचने  वाला  नहीं  है  ।  खुद  आप  देखते

 हैं  कि उस  तरफ  की  बेंचों  पर  बैठने  वाले  लोगों  ने  इस  बात  को  दोहराया  कि  किरोसियन  की  कीमत

 में  इजाफा  किया  गया  कू  किंग  गैस  की  कीमत  में  इजाफा  किया  गया  है  और  पैटोल  भर
 डीजल

 की

 कीमत  में  इजाफा  किया  गया  है  इसके  बाद  आप  जानते  हैं  कि  और  तमाम  चीजों  की  कीमतों  इजाफा

 होगा  ।  रेल  के  किरायों  में  इजाफा  हुआ  ।  तो  सवाल  यह  पैदा  होता  है  कि  जो  गरीब  आदमी
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 सुल्तान  सलहुद्दीन  ओवेसी  ]  हि

 डसको  क्‍या  मिला  ओर  इस  बजट  के  जरिये  आपने  उसको  क्‍या  दिया  ।  हिन्दुस्तान  की  आजादी  के
 बाद  हम  गोर  तो  यह  पायेंगे  कि  उस  समय  उन  सरमायदारों  के  पास  कितना  सरमाया.था
 और  बाज  जो  20-22  सरमायदार  घराने  वे  आज  तक  कितना  सरमाया  था  पैदा  कर  सके  है
 तो  आपको  मालूम  होगा  कि  नाम  तो  आप  सोशलिज्म  पंदा  कर  लेते  हैं  लेकिन  सरमायादारों  को

 फांथदा  पहुंचाते  यहां  पर  जो  यह  बजट  आया  इसकी  मुख्तसरन  तारीफ  की  तो  यही

 हो  सकती  है  कि  अजट  से  थरीब  ओर  गरीब  होगा  ओर  सरमायदार  ओर  सरमयादार  बलेबा
 और  वही  फायदा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  किस्म  का  बजट  पेश  करने  की  बजह  से  यह  चीज  साम॑ने  आ

 रही  है  कि  मुल्क  का  अखलाक  और  किरदार  खराब  होता  चला  जा  रहा  क्योंकि  एक  गरीब

 आदमी  इन  बढ़ती  हुई  कीमतों  में  गुजर-बअसर  नहीं  कर  सकता  एक  सरकारी  मुलाजिम  अपनी

 तन्खवाह  में  युजर-बसर  नहीं  कर  सकता  जिसका  नतीजा  यह  है  कि  आज  रिश्वतलोरी  आम  हो  च्‌की

 है  ।  इसी  की  वजह  से  आज  अमन  और  कानून  को  हालत  खराब  होती  जा  रही  आप  अगर

 अंग्रे  जों  का  ढाई  सो  सालों  का  जमाना  देखें  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  उस  जमाने  में  मी  इतनी  मर्तवा

 मोलियां  और  लाठियां  नहीं  चली  जितनी  मर्तवा  अब  चल  रहो  हैं  ।

 इसी  तरीके  से  हमारे  सामने  गुजरात  का  मसला  आज  वहां  तहफफजात  के  खिलाफ/एक

 एजीटेशन  चल  रहा  है  ।  बहां  की  हुकमत  ने  तहफफजात  की  बुमियाद  में  न  जा  कर  उस  एजीठेशन

 को  फिरकेवा रान  फसादात  की  शक्ल  दे  दी  है  जिसकी  वजह  से  वहां  एक  बड़ा  हंगामा  छाड़ा  हो  भया

 है  और  कई  लोगों  की  वहां  जानें  गई

 |  भ्रमुषाद  ]

 श्री  हारभाई  मेहता  :  कार्न॑त  और  व्यवस्था  को  देखना  राज्य  का  व्थिय

 वह  विज्लेषाधिकार  का  दुरुपयोग  कर  रहे

 ]

 ओी  सुलतान  सलाहुद्दीन  झोवसे  :  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  जहां  इस  मामले  में  इसके  अख्लाकी

 पहलू  पर  गोर  किया  जाए  बहां  मैं  यह  भी  चाहूंगा  फि  इस  बात  पर  भी  गौर  किया  ज़ाए:कि  दस

 मुझक  में  एक  बहुत  बड़ा  तबका  अक्लियतों  का  रहता  है  जों  कि  मुसलमानों  का  है  उनके  कुछ
 असायल  आपको  उनके  मसायल  हल  करने  की  तरफ  भी  तवज्जोह  देनी  चाहिए  ।

 मुसलमान  आज  तालीम  में  बहुत  पीछे  मुल्क  के  दस्तूर  के  मुताबिक  वे  अपने  अलग

 तालीमी  हृदारे  खोल  सकते  हैं  ।  वे  अपनी  मेडिकल  कालेज  ओर  इ  जीनियरिंग  कालेज  भी  लोलता
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 चाहते  हैं  लेकिन  उनको  खोलने  के  रास्ते  में  बहुत-सी  नई-नई  मुश्किलात  पंदा  की  जांती  इसकी
 वजह से  वे  तालीम  में  पीछे  होते  जा  रहे  हैं  ।

 े  मरकजी  हुकूमत  ने  एक  अक्लीयती  कमोशन  कायम  किया  लेकिन  उस  कभीशम  को
 रिपोर्ट  आज  तक  हमारे  सामने  नहीं  आई  ।  हम  चाहते  हैं  कि  उस  कमीशन  को  कानूमी  मोकाके
 दिया  अगर  उसे  यह  दे  दिया  जाएगा  तो  यकीनन  उसका  एक  असर  होगा  और  अकि्नियंतों  के
 मंसायल  हल  होते  चले  जायेंगे  ।  हे

 इसी  तरह  से  मैं  चाहूंगा  कि  एक  मायमोरिटी  स्टेट  फाइनेंस  कमीशन  बनाग्रा  जाएं  जैसा  कि

 कुछ  और  स्टेट  में  जो  छोटे-छोटे  लोग  हैं  जिनको  कि  बेंकों  से  कर्ज  नहीं  मिल  सकता  उनको

 यहां  से  कर्ज  मिल  सके  और  वे  अपनी  तरक्की  करते  चले  आप  मुसलमानों  के  लिए  ऐसा

 इन्तजाम  कीजिए  जिससे  कि  वे  लोग  भी  मुलाजमतों  में  आ  सके  ओर  अपनी  तरक्की  कर

 सकें  ।

 आध  जानते  हैं  कि  मुसलमान  तालीम  के  मामले  मुलाजमत  के  मामले  में  भी  पीछे

 ।  आप  अक्लियतों  के  लिए  एक  वजारत  कायम  कीजिए  ताकि  उनके  मामलात  पर  तबज़्जो  दी

 अं

 2०
 1  सके  ।

 अआंध्र  प्रदेश  में  मुसलमान  अपने  आप  को  महसूस  करते  हैं  ।  सेन्ट्ल  गवर्नमेंट

 का  यह  काम  है  कि  वहां  वह  मुसलमानों  को  तहपखज  मुहैस्या  करे  ।  खुसूसी  तोर  पर  आप  जानते  हैं

 कि  वहाँ  इलेक्शन  के  जमाने  में  क्या  हुआ  और  आज  क्‍या  हो  रहा  है  ।  आज  भी  वहां  ग्रिरफ्तारियां  दो

 हैं  ।  आप  अखबारात  में  देखेंगे  तो  वे  यह  कहेंगे  कि  किसी  किस्म  की  गड़बड़ी  नहीं  है  ले।किन

 आप  असेम्बली  की  रूदाद  पढ़  लीजिए  जिसमें  यह  साफ  कहा  गया  है  कि  वहां  गिरफ्तारियां  हुई

 बहां  होम  मिनिस्टर  को  बताया  गया  कि  मुसलमानों  को  मारा-पीठा  गया  और  जब  उन्होंने  फनी

 माँगा  तो  उन  पर  पेशाब  करने  को  कहा  गया  ।  मैं  चाहूंगा  कि  सेंटर  गवर्नमेंट  का  यह  काम  है  कि

 वह  भक्लियतों  को  जो  हकूक  दिए  गए  उनको  तहफुजात  फराहम  उनके  मफादात  का  व्याल

 करे  ।

 इसी  तरीके  से  आप  देखिए  कि  यहां  से  प्राइम  मिनिस्टर्स  रिलीफ  फण्ड  से  दस
 लाख  रुपये

 दिए  गये  आंध्र  प्रदेश  के  जहां  लोगों  की  ढुकानें  वर्ग  राह  लूटी  गई  उन  लोगों  के  लिए

 दस  लाख  रुपये  दिए  गए  लेकिन  आज  तक  उसमें  से  एक  पैक्षा  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।
 जब

 प्रूछा

 जाताਂ  है  यह  कहा  जाता  है  कि  हमने  पहले  ही  तुमको  दे  दिया  लिहाजा  े  वह  ब्द  धाच

 रुपए  इसके  अंदर  खत्म  हो  मए  ।  आप  बताइए  कि  प्राइम  मिनिस्टर्स  रिलीफ
 फष्ड

 से  पसा  जो  दिया

 जाता  वह  तकसीम  क्‍यों  नहीं  किया  जाता  ।  आप  इन  तमाम  चीजों  को  मैं  चाहुंगा

 कि  सरकार  फोरी  तोर  पर  इस  ताल्लुक  से  जांच  करे  कि  जब  प्रा

 दिया  है ਂतो  वह  तकसीम  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  यह  देखना  सेंटर  गवनेमैंट  का  काम

 हम  मिनिस्टर्स  फण्ड  से  पेसा

 है  कि  बह

 है

 ।
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 सुल्तान  सलहुद्दीन  ओवेसी  ]

 देखे  कि  आखिर  यह  पंसा  जो  दिया  गया  आज  तक  क्‍यों  नहीं  तकसीम  किया  क्यों  नहीं

 उन  परेशाल-हाल  लोगों  जिसकी  दुकानें  लूटी  गई  क्‍यों  नहीं  उनमें  तकसीम  किया

 इसी  तरीके  से  मैं  चाहूंगा  कि  पुराने  शहर  में  जहां  मुस्लिम  आबादी  है  और  पूरी  आबादी  का  जहां

 45.5  प्रतिशत  रहता  वहां  पर  पीने  का  पानी  दिया  इतनी  आबादी  के  बाबजूद  वहां  पर

 पीने  के  पानी  की  सुविधा  नहीं  इसलिए  में  चाहूंगा  कि  मरकजी  सरकार  उनके  ताल्लुक
 से  कुछ  करे  और  उनके  मसाइल  के  लिए  कुछ  करे  ।  जब  आप  श्री  लंका  के  लिए  पैसा  रख  सकते  हैँ
 तो  बहां  के  लोंगों  क ेलिए  भी  जरूरत  की  भीजों  क ेलिए  काम  कर  सकते  हैं  ।  हिन्दुस्तान  की

 सरकार  को  यह  देखता  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करना  चाहता  हूं  ।

 )

 मुझे  आपकी  तालियों  की  जरूरत  नहीं  क्‍योंकि  जब  मैं  तेलगू  देशम  के  ताल्‍्लुक  से

 बोलता  हुं  तो  आपको  अच्छा  लगता  लेकिन  जब  आपके  बारे  में  बोलता  हूं  तो  आपको  अच्छा

 महीं  इसलिए  आपके  लिए  कौन  सी  चीज  अच्छी  है  और  कोन  ही  यह  मेरी  समझ  में

 आता  ।

 थी  उम्ाकान्त  मिश्र  :  सभापति  मैं  इस  बजट  का  हादिक  स्वागत  करता

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  साधुवाद  देना  चाहता  हूं  और  प्रधान  मन्त्री  जी  को  भी  कि  बजट  में  जो

 हमारी  बुनियादी  नीतियां  जो  बुनियादी  आर्थिक  सिद्धांत  हमने  पहले  स्वीकार  किए

 उनको  बिना  छोड़े  एक  परिवतंनकारी  एक  नथा  रास्ता  अदितियार  किया  गया  है  ।

 सबसे  पहले  तो  मैं  इसलिए  साधुवाद  दूंगा  वित्त  मंत्री  जी  को  कि  उन्होंने  बजट  के  प्रारम्भ  में

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  से  प्र  रणा  ली  धीमती  इंदिरा  गांधी  जी  की  जो  आधिक  नीतियां

 वे  महात्मा  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  जो  सिद्धांत  स्थापित  किए  गए  आदर्श

 निर्माण  किए  गए  उनके  आधार  पर  इस  देश  में  उन्होंने  आथिक  और  सामाजिक  तथा  राजनीतिक

 ढांचे  का  निर्माण  किया  था  और  देश  को  बहुत  शक्तिशाली  देश  को  बहुत  आगे

 देश  को  प्रतिष्ठित  क्रिया  ।  उनके  आदर्शों  और  विचारों  को  बिना  छोड़  हुए  बजट  में  जो  नवीनपन

 लाया  गया  इस  आथिक  सफलता  के  लिए  हम  वित्तमंत्री  जी  को  और  प्रधान  मंत्री  जी  कों

 हादिक  बधाई  देना  चाहते  हैं  ।

 बजट  में  जो  अच्छी  बातें  उनको  बहुत  लोगों  ने  गिनाया  कराधान  का

 करण  किया  गया  प्राइवेट  सेक्टर  के  लोगों  का  कर  कम  किया  गया  किसानों  के  लिए  फसल

 बीमा  की  व्यवस्था  की  गई  मृत्यु  कर  को  समाप्त  किया  गया  कर  का  सरचार्ज  समाप्त  किया  गया

 15  हजार  का  लिमिट  को  बढ़ाकर  18  हजार  किया  गया  दस  लाख  करदाताओं  को  राहुत  दी  गईं
 अनिवायं  जमा  योजना  समाप्त  की  गई  कर्मचारियों  को  राहत  दी  गई  है  ये  तमाम  बातें

 मगर  जो  सबसे  बड़ी  बात  इस  बजट  में  जिसके  लिए  मैं  निवेदन  वह  है  देश  की  आध्िक
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 बिकास  के  लिए  और  देश  में  रोजगार  पैदा  करने  के  पब्लिक  सैक्टर  को  बनाये  रखते  हुए  _
 दूसरे  क्षेत्रों  को  प्रोत्साहमं  दिया  गया  है  ।

 अभी  विपक्ष  कें  एक  सज्जन  कह  रहे  थे  कि  हमने  पब्लिक  सँक्‍्टर  को  तिलांजलि  दे  दी

 बहाँ  के  अफसर  लज्जित  हो  रहे  इस  तरह  को  बातें  कर  रहे  हमारी  जो  बुनियादी  आधिक
 नीति  जो  पंड़ित  जवार  लाल  नेहरू  ने  आर्थिक  नीति  बनाई  वह  है  मिश्रित  भिक्‍स्ड

 मिश्चित  अर्थ  जिसमें  निजी  सार्वजनिक  क्षेत्र  और  सहकारी  तीनों  क्षेत्रों

 द्वारा  देश  का  आर्थिक  विकास  करने  का  संकल्प  लिया  गया  था  ।

 हम  लोगों  ने  समाजवाद  के  नाम  पर  या  समाजवादी  दिखाई  देने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  का
 जसा  उपयोग  होना  वैसा  नहीं  किया  गत  वर्ष  मैंने  निवेदन  किया  था  कि  देश  के

 पिछड़े  क्षत्रों  का  औद्योगीकरण  और  विकास  होना  है  तथा  देश  को  आर्थिक  रूप  से  शक्तिशाली

 होना  है  तो  सार्बजनिक  और  सहकारी  क्षेत्र  को  शक्तिशाली  बनाने  के  साथ-साथ  निजी  क्षेत्र का
 उपयोग  करना  भी  बहुत  आवश्यक  है  ।  निजी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  दिया  गया  इसका  मतलब

 पूंजीवादी  व्यवस्था  से  नहीं  बल्कि  सिद्धान्त  यह  है  कि  देश  का  आर्थिक  विकास  रोजगार
 के  साधन  बढ़ंगे  और  बेरोजगारी  घटेगी  +  उत्पादन  बढ़  गा  तो  उमसे  गरीबों  को  भी  लाभ  होगा  ।

 यह  कहना  कि  निजी  क्षेत्र  से  पूंजीवाद  को  बढ़ावा  मिलेगा  और  गरीबों  को  फायदा  नहीं  होगा  तो

 यह  बिल्कुल  भिथ्या  यह  हमारी  मिश्चित  अथंव्यवस्था  के  अनुकूल  हमने  निजी  क्षेत्र  का  पूरी  तरह
 उतथोग  करने  का  फेसला  किया  है  ।  निजी  क्षंत्र  उत्साही  है  क्योंकि  उद्योग  लगने  से  उत्पादन

 बढ़ेगा  और  एम्पलायमेंट  बढ़ ेगा  ।  इससे  देश  के  गरीबों  को  लाभ  होगा  और  देश  की  आधिक

 स्थिति  मजबूत  होगी  ।  सबसे  महत्त्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  निजी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देकर

 देश  के  आर्थिक  विकास  को  तेज  करने  का  कदम  उठाया  मया  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  का

 यह  कदम  स्वागत  योग्य  प्रधान  मंत्री  बनने  के  बाद  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  यह  घोषणा  की

 थी  कि  हम  उदार  आधिक  नीति  को  अपनायेंगे  ।  देश  की  जनता  इसकी  प्रतीक्षा  कर  रही  थी  कि

 हमारे  नए  युवा  प्रधान  मंत्री  जी  देश  में  कंसी  आधिक  नीतियां  प्रस्तुत  करेंगे  ।  जो  बजट  प्रस्तुत

 किया  गया  उससे  देश  की  जनता  को  संतोष  उसमें  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  की  उदार

 नीतियों  को  दर्शाया  गया  ऐसा  संभव  नहीं  हो  सकता  जैसा  कि  लोग  चाहते  हैं  कि  इस  देश  को

 छह  महीने  या  एक  साल्ल  में  21  वीं  शताब्दी  में  ले  जाएं  ।  यह  बजट  देश  को  इक्कीसवीं  शताब्दी

 में  ले  जाने  का  एक  कदम  है  |  इसके  लिए  हम  प्रधान  मंत्री  जी  को  हाइिक  बधाई  देते  हैं  ।  आ्थिक

 साधनों  पर  ज्यादा  बोलेंगे  तो  आपकी  घन्टी  बज  जायेगी  ।  इस  देश  का  विकास  बिना

 रिसंसिज  के  नहीं  हो  सकता  ।  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  टैक्स  लगाए  उनके  बिना  विकास  संभव  नहीं

 कुछ  क्षत्रों  को  घोड़ा  है  और  कुछ  क्षेत्रों  को  ग्रहण  किया  विना  संसाधनों  के  देश  के

 विकास  की  गाड़ी  चलने  वाली  नहीं  है  ।  विकासशील  देशों  में  टैक्सेशन  को  रोकना  या  आलोचना

 करना  विकास  को  विरोध  करना  किसी  भी  डेव्ल्पिंग  कंट्री  में  बिना  संसाधन  जुटाए

 विकास  का  काम  नहीं  हो  चाहे  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  में  कराधान  हिया  गया
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 --  लू  उरी

 उमाकान्त  मिश्र  ]  हु

 हो  ।  एक  बात  अवश्य  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  कराघान  किए  गए  उससे  -
 कुछ

 वस्तुएं  महंगी  हो  जायेंगी  ।  इसका  असर  देश  के  आम  आदमी  पर  मिट्टी  का

 डालडा  और  खाद्य  तेल  आम  आदमी  के  उपयोग  की  चीजें  इनके  दाम  नहीं  बढ़ने  चाहिए
 है  रेडियों  और  टेलीविजन  के  बढ़  जाए  ।  रेडियों  और  टेलीविजन  के  दाम  संरते  होने  से  कोई

 फर्क  नहीं  पड़ता  आम  आदमी  के  उपयोग  की  वस्तुओं  के  दाम  घटा  दिए  जाए  तो  बहुत  अच्छी

 बात

 ॥

 5.00  झण  प०

 किसानों  के  लिए  एक  नया  कदम  फसल  बीमा  शुरू  हुआ  और  उसके  साथ  ही

 पति  जैसा  कि  स्वयं  वित्त  मंत्री  जी  ने  सारा  देश  मानता  है  और  सारी  दुनिया  मानती

 है  कि  हमारे  देश  की  अर्थं-व्यवस्था  कृषि  पर  निर्मर  करती  है  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  में  खेती  की

 पैदावार  अच्छी  हुई  और  उसका  ही  परिणाम  है  कि  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  मंजबूत  दिखाई  दे  रही

 है  और  हम  प्रसन्न  जव  खेती  का  उत्पादन  षटेगा  तो  उसका  प्रभाव  देश  की  अर्थ-व्यवस्था

 पर  भी  पड़ेगा  ।  इस  देश  में  जो  खेती  का  उत्पादन  बढ़ा  उसका  श्रेय  इस  देश  की  सरकार  की

 क्ृषि-नीति  को  जाता  उसका  श्रेय  यहां  के  किसानों  के  कठोर  परिश्रम  को  जाता  हसके

 साथ-साथ  मौसम  और  जलवायु  को  भी  जाता  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  खेती  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  किसानों  को  ज्यादा  प्रोत्साहन  दिया  जाए  तथा  उनके  उत्पादन  का  दाम  बढ़ाया

 जाए  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  अभी  हमारे  कृषि  मंत्री  जी  ने  गेहूं  और  कुछ  दूसरी  चीजों  के  सम्थंत

 मूल्य  की  घोषणा  क्री  है  जो  कि  पिछले  सालों  की  अपेक्षा  बढ़ाये  गए  हैं  लेकिन  इतना  ही  काफी

 नहीं  है  ।  असल  में  किसान  जो  चीजें  पंदा  करता  वे  बाजार  में  सस्ती  खरीदी  जाती  हैं  और

 किसान  अपने  उपयोग  के  लिए  बाजार  से  जो  चोजें  खरीदने  जाता  उसकी  तुलना  में  महंगी

 होती  किसानों  के  द्वारा  उत्पादन  की  जाने  वाली  चीजों  के  दाम  अभी  ओर  बढ़ाने  की  आवश्यकता

 है  ।

 सिंचाई  के  साधनों  की  सार  देश  में  कमी  है  और  पिछली  योजनाओं  में  सिकाई

 का  काम  बहुत  धीमी  गति  से  हुआ  है  ।  यहाँ  पर  मैं  खास  तोर  से  उत्तर  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  निवेदन

 करना  चाहता  सबसे  पहले  मेरी  मांग  यह  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जितनी  सिंचाई  की  योजनाएं

 अधूरी  पड़ी  उनको  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पूरा  किया  जाए  और  जो  सिंचाई  योजनाएं

 पूरी  हो  चुकी  उनके  बेहतरं  उपयोग  के  लिए  पग  उठ्थे  उनको  ठीक  रक्षने  की  व्यवस्था

 की  जाए  ।  इसके  अलावा  सिंचाई  के  अंतर्गत  नये  क्षेत्रों  को  लवया  जाए  पेयजल

 श्रीमन्‌  उसी  तरह  पानी  भी  जीवन  की  एक  बुनियादी  आवश्यता  है  ।  देश  में  बहुत  से  ऐसे  इलाके

 हैं

 जहां पानी की भारी दिक्कत पेयजल परेशानी है । हमारे मिर्जापुर जिले में और उसके आस पास कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पानीं का स्तर अत्यन्त नीचा है ओर बहां पेयजल का गम्भीर संकट विਂ
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 मान  रहता  मेरा  निवेदन  है  कि  उस  इलाके  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  तत्कालिक  कदम
 ज़ठाये  जाएं  ।  साथ  देश  में  जहां-जहां  पेयजल  या  सिंचाई  की  सृविधाओं  का  अमाव  उनकी
 ओर  सरकार  ध्यात  दे  और  प्राथमिकता  के  आधार  पर  व्यवस्था  करे  ।  हमारे  यहां

 मिर्जापुर  आदि  कई  जिलों  में  पेयजल  की  भारी  कठिनाई  मेरा  निवेदन  है  कि  वहां  पाइप  लाइन
 के  ल्रिए  पानी

 इसके  अलावा  देश  में  जितने  विकास  कार्यक्रम  चल  रहे  जंसे  ग्राभीण  विकास

 ग्रामीण  रोर्गार  रोजगार  गारंटी  शिक्षित  बेरोजगार  ये  सब  महत्वपूर्ण
 म्ौर  आवश्यक  है  इनके  लिए  अधिक  से  अधिक  घन  का  प्रावधान  किया  जाना  चहिए  मगर  साथ  ही  यह
 भी  देखा  जाए  कि  कहीं  पंसे  का  दुरुपयोग  न  बल्कि  सदृपयोग  होना  शिक्षित  बेरोजगार

 योजना  के  मेने  देखा  है  कि  वर्ष  1985-86  के  लिए  कोई  आंकड़ा  नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है
 कि  शिक्षित  बेरोजगारों  को  काम  दिलाने  के  उनको  कूंठित  होने  से  बचाने  के  लिए  इस  योजना

 में  काफी  धन  का  प्रावधाम  किया  जाए  ।

 श्रीमन  अंत  में  मर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  सम्बंध  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  उत्तर

 प्रदेश  का  पूर्वी  इलाका  बहुत  गरीब  ओर  पिछड़ा  हुआ  है  ।  उसकी  गरीबी  दूर  करने  के  लिए
 जितनी  तेजी  से  काम  किया  जाना  उस  तेजी  से  काम  नहीं  हुआ  है  ।  जहां  तक

 पूरे  उत्तर  प्रदेश  का  सम्बन्ध  वह  पांच  भागों  में  बंटा  है--धूर्वी  उत्तर  मध्य

 उत्तर  पव्वंतीय  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  ।  जहां  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति

 आय  75  पैसे  वहां  में  80  मध्य  उत्तर  प्रदेश  में  एक  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 90  पैसे  और  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  किसी  जिले  में  तीन  रुपये  है और  किसी  जिले  में  4  रुपये  है  ।

 इतना  विशाल  प्रदेश  देश  का  जनसंख्या  को  दृष्टि  से  सबसे  बड़ा  हिस्सा  लगभग  तीन  करोड़

 की  आबादी  वाला  थ्रदेश  हैਂ  यदि  वह  युगों-युगों  तक  पिछड़ा  बना  गरीब  बना  रहे  तो  यह  चीज

 बहुत  दुखदायी  है  ।  इतने  बड़े  क्षेत्रफल  ओर  आबादी  वाला  प्रदेश  होने  के  बावजूद  भी  अभी  तक  वहां
 सरकार  की  तरफ  से  पूरी  तबज्जह  नहीं  दी  गई  मैं  आपको  उदाहरण  देना  चाहता  छठी

 ग्रोजना  में  सभी  प्रदेशों  के  सम्बन्ध  में  पर-केपिटा  प्लान  आउटले  देखिए--जहाँ  उत्तर  प्रदेश

 प्रदेश  का  आउटले  567  वहां  राजस्थान  का  577  केरल  का  570  आंध्र  प्रदेश  का

 584  पश्चिम  बंगाल  600  कर्नाटक  का  614  तमिलनाडु  का  651  मध्य

 प्रदेश
 का  687  महाराष्ट्र  का  983  गुजरात  का  1073  पंजाब  का  1179  दि  माचल

 प्रदेश
 का  1273  और  हरियाणा  का  1385  इस  आप  देखेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  काफी  पीछे

 जहां  तक  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में  पर-केपिटा  सैन्‍्ट्ल  असिस्‍्टेंस  का  प्रश्न  है  वहां  भी  उत्तर

 प्रदेश  का  हिस्सा  बहुत  कम  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  भी  उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  कम  दी  गई  है  ।  मेरा
 वित्त  गंत्री

 जी

 से  निवेदन है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  खासतौर  से  जो  पिछड़े  क्षंत्र  उनके  विकास  के

 लिये  अधिक  धनराशि
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 उमाकान्त  मिश्र ]

 हमांरा  मिर्जापुर  एक  लम्बा  जिला  है  जो  कि  पौने  300  किलो  मौटर  यह  लगभग  केरल के
 बराबर  दक्षिणी  मिजर्पुर  में  कोयले  की  वानें  और  बिजली  के  कारखाने  के  कारण  वहां  पर  तो  कुछ
 विकास  हो  रहा  लेविन  उत्तरी  मिर्जापुर  और  मिर्जापुर  शहर  उजड़  रहा  जहां  कि  कोई  उद्योग

 नहीं  है  |  मैंने  कई  बार  मांग  की  है  कि  विद्याचल  के  आस-पास  एक  बड़ा  उद्योग  स्थापित

 किया  जाये  ।  मेरी  विक्त  मंत्री  उद्योग  मंत्री  जी  ओर  प्रधान  मंत्री  जी  से  प्रार्थता  है  कि  वह  इस

 ओर  अवश्य  ध्यानददें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  और  समर्थन  करता  हूं  और  साथ  ही  साथ

 सभापति  आपका  घनन्‍्यवाव  करता  हूं  कि  आपने  मु्के  इस  १२  बोलने  का  समय  दिया  ।

 ओ  महेन्द्र  सिंह  :  सभापति  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  बहुत  ही  संतुलित  बजट

 पेश  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  और  इसका  समर्थन  करता  इस  बजट  में  हुर  बर्ग  के  व्यगित  के

 लिये  कुछ  न  कुछ  सोचा  गया  चाहे  कारीगर  किसम  मजदूर  हो  या  अम-आर्थेनाइज्ड
 लेबरर  हरेक  को  कोई  न  कोई  राहत  देने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।

 अगले  वर्ष  के  साधनों  की  कमी  को  देखते  सातवीं  योजना  न  यह  तो  संभव  नहीं
 लेकिन  यह  प्रयास  किया  गया  है  कि  कम-से-कम  टंक्स  लगाये  जाएं  तथा  जनता  को  ज्यादा-से

 ज्यादा  राहत  दी  साधनों  की  कभी  को  देखते  हुए  जो  टंक्स  लगाये  गये  वह  मजबूरी  उनके

 बगेर  काम  नहीं  चल  सकता  था  ।  हमारे  यहां  इंदिरा  जी  और  ओर  नेहरू  जी  की  नीतियां  से

 हमारे
 देश  की  आर्थिक  स्थिति  सुधरी  थी  ।  हमारे  देश  में  उत्पादन  बड़ा  और  देश  के  कई  विकास  कांर्म

 हुए  ।

 5.08  म०प०

 सोमनाथ  रथ  पोठासीन

 हमारी  श्रीमती  इंदिशा  गांधी  जी  ने  जो  एक  प्रैक्टिकल  इकनामिक  पालीसी  अपनाई  थी

 किसी  वाद  से  प्रभावित  नहीं  एक  मिश्रित  अर्थ॑-व्यवस्था  योजनाबद्ध  तरीके  से  दैश  का  विकास  किया
 उसके  द्वारा  गरीबी  हटाई  यह  प्रधास  किया  इस  बात  की  भी  गुंजाइश

 की  गई  कि  छोटे  उद्योग  वह  अपना  काम  की  कर  सकें  और  देश  की  प्रगति  में

 योगदान  कर  सके  ।  उनको  भी  थोड़ा  बहुत  अवसर  दिया  जाये  और  इसेंटिव  दिये  जाये  ।
 |...

 हमारे  विरोधी  पक्ष  के  लोग  बजट  के  बारे  में  बोले  रहे  हैं  कि  यह  कंजरवेटिव  है  और

 आधुनिक  पूंजीवाद  की  ओर  ले  जाने  वाला  है  ।

 )

 इसको  माकसंवादी  कम्पुनिस्ट  कहते  हे  ।  सी०  पी०  एम०  इनको  बुजुआ
 का  मतसब-क्‍्या  यह  समझ  में  नहीं  आता  क्‍योंकि  इनकी  15,20  पार्टियां  हैं  ।
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 इस  प्रकार  से  एक  प्र  क्टकल  बजट  आज  पहली  बार  हिन्दुस्तान  में  पेश  किया  गया
 जिस  प्रकार  से  रूजवैल्ट  न्यू-डील  लाये  और  देश  अआथिक  विकास  की  ओर  बढ़ा  उसी  प्रकार
 यह  बजट  हिन्दुस्तान  कों  आथिक  रूप  से  समृद्धि  प्रदान  करेगा  और  थोड़ा-सा  लीक  से  हटकर  यह्‌
 बजट

 नोकरीशाही  द्वारा  जो  अड़चन  लगायी  गई  जो  कोटा  परमिट  का  राज  आता  जा  रहा
 जो  कोटा  परमिट  और  लाइसेंस  के  कारण  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  उसको  खत्म  करने  के  लिए

 एक  दिशा  दी  हससे  हर  हर  तबके  को  आगे  बढ़ने  का  मौका  मिलेगा  ।  पिछले  30  वर्षों  में

 हमारा  इनफ्रास्टक्चर  इतना  अच्छा  हो  गया  है  कि  कोयला  और  सिंचाई  की  आपूर्ति  हो
 तरह-तरह  का  जो  हमारा  विकास  हुआ  उत्के  कारण  जो  हजारों  लोग  छोटे-छोटे  उद्योग  लगाना

 चाहते  उनको  छोटे  उद्योग  लगाने  के  लिए  इसमें  इंसंटिव  दिये  गये  हैं  ।

 डेफिप्िट  की  वात  वह  पिछली  बार  जितना  उससे  बढ़  गया  लेकिन

 3  हजार  करोड़  डेफिसिट  फाइनेसिंग  रखी  गई  मैं  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  जिस  प्रकार

 पिछली  बार  इंफिसिट  फाइनेंसिंग  बढ़  उस  प्रकार  कम  से  कम  इस  बार  डंफिसिट  न  यह

 बहुत  आवश्यक  है  ताकि  हमारी  अर्थव्यवस्था  ठीक  रहे  ।

 अध्यक्ष  आयकर  में  जो  राहत  दी  गई  यह  भी  एक  अच्छा  कदम  इसको  15  से

 18  हजार  कर  दिया  गया  इसके  कारण  40  लाख  करदाताओं  में  से  ।0  लाख  करदाताओं  को

 फायदा  मिलता  खास  कर  मिडिल  क्लास  की  सहायता  की  गई  अनिवार्य  जमा  योजना  को

 समाप्त  करके  एक  अच्छा  कदम  उठाया  गया  है  और  कर  ढांचे  का  सरलीकरण  किया  गया  आय

 की  स्‍लेब  9  से  घटाकर  4  कर  दी  गई  इसके  लिये  विशेष  रूप  से  बधाई  देना  चाहता  वेल्य  टेक्स

 रेशनेलाईज  करने  की  भी  प्रशंसा  करता  वेल्थ  टैक्स  को  डेढ़  लाख  से  ढाई  लाख  कर  दिया

 गया  है  ॥

 सबसे  अच्छी  बात  जो  की  गई  है  वह  है  सोशल  पघ्विक्योरेटी  तीन  हजार  दी  गई  यह  बहुत

 बड़ा  क्रातिकारी  कदम  इस  घन  को  और  बढ़ाया  जाये  ओर  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  फायदा

 मिलना  चाहिये  ।

 फसल  बीमा  योजना  शुरू  करके  एक  अच्छा  कदम  उठाया  गया  इस  बारे  में  माक्सवादी

 कम्युनिस्ट  पार्टी  वाले  जो  सदस्य  प्रीमियम  की  बात  कर  रहे  उन्होंने  शायद  वित्त  मंत्री  का  भाषण

 पढ़ा  नहीं  फसल  बीमा  के  कारण  हजारों  किसानों  को  फायदा  होगा  ।

 रिट्रंघमेंट  कम्पेसेशन  20  से  50  हजार  बढ़ाकर  एक  बहुत  अच्छा  कार्य  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने

 किया  जो  कम्पनियां  लॉक-आउट  हो  जाती  उसमें  कर्मचारियों  की  तनख्वाह  भुगतान  को  अन्य

 क्रेडिट  की  तरह  मुगतान  में  प्राथकमिता  दी  जायेगी  ।  इससे  मजदूरों  को  बहुत  राहत  मिः
 गी  ।  बजट

 में  सिक  यूनिट  को  पनिशमेंट  देते  का  भी  प्रावधान  किया  यहूं  एक  अच्छा  कार्य  पूंजीपति
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 अपनी  पूंजी  अन्य  कार्यों  में  लगाकर  कुछ  इकाइयों  को  बीमार  घोषित  कर  देते  तमाम  ऋण  ले
 लेते  थ ेऔर  उसके  बाद  उनको  पनिशमेंट  नहीं  मिलती  थी  ।  अब  ऐसे  लोगों  को  सजा  दी  जायेगी  और
 भविष्य  में  कोई  उद्योग  लगाने  को  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।

 टी०  वी०  सी०  आर०  पर  आपकने  टैक्‍स  लाइसेंस  माफ  करके  एक  अच्छा  कार्य

 किया  है  ।  इसके  लिये  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  ।  जो  छोटे-छोटे  उद्योग  लगाना  चाहते
 उन  लोगों  को  प्लांट  और  मशीनरी  के  लिये  राशि  को  बढ़ाकर  20  लाख  से  35  लाख  कर

 दिया  उसके  लिये  आपको  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 एनसीलरिज  की  सीलिग  25  से  बढ़कर  40  लाख  करके  एक  अच्छा  कदम  उठाया  गया  है  ।

 इससे  छोटे-छोटे  लोगों  को  उद्योग  लगाने  के  लिये  इंसेंटिव  मिलेगा  ।  हमारी  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  में

 ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  गुंजाइश  इसके  लिये  प्रावधान  किया  गया  वित्त  मंत्री  जी  उसके

 बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 इलक्ट्रानिक  और  फम्यूटर  उद्योग  के  बिना  किसी  देश  की  आज  के  जम्ाने  में  प्रगति  नहीं  हो
 सकती  इनको  जो  आप ने  प्रोत्साहन  दिया  है  उसके  लिए  भी  आप  को  बधाई  देता  हूं  ।

 काले  घन  पर  रोक  लगाने  के  लिए  जो  आपने  कम्पनीज  पर  राजन॑तिक  दलों  को  नअन्दा  देने

 के  बारे  में  प्रावधान  किया  है  यह  भी  एक  बहुत  अच्छा  कदम  इसके  द्वारा  काले  धन  पर  रोक

 लगेगी  ।

 अब  मैं  आप  को  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  सबसे  पहले  तो  यह  कहना  है  कि  हमारे  यहां

 खाद्यान्न  उत्पदन  इतना  बढ़  गया  है  कि  इससे  हमारा  देश  स्वावलम्बी  हो  गया  लेकिन  दाक्कर  व

 तम्बयाक  के  घटते  उत्पादन  तथा  दालें  और  इन  दोनों  के  कम्त  उत्पादन  के  कारण  हम  को  700

 करोड़  रुपये  इनके  आयात  के  लिए  खर्च  करने  पड़ते  हैं  ।  बहुत  अच्छा  होगा  यदि  इस  बात  का  प्रयास

 किया  जाय  और  यह  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  हित  में  होगा  कि  दालों  और  तिलहन  का  उत्पादन

 बढ़ाया  जाय  ।

 जो  कृषि  सिचाई  बढ़ी  है  उसके  कारण  जो  फायदा  हुआ  है  वह  एक  विशेष  एरिया  को  हुआ

 है  और  कुछ  घनी  किंसानों  को  ही  हुआ  है  इसके  बाद  भी  जो  ऐग्रीकल्चरल  इसम्यलीमेंट्स  और  खेती  की

 दूसरी  चीजें  हैं  उनके  आयात  पर  काफी  बड़ी  धनराशि  खर्च  करनी  पड़ी  मैं  चाहूंगा  कि  यह

 ज्यादा  से  ज्यादा  जो  सिंचाई  में  प्रगति  हुई  है  उसका  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  छोटे  किसानों  को  भी

 हो  और  उन  एरियाज  में  भी  हो  जिसमें  अभी  सिंचाई  नहीं  है  ।  डाइ-कल्टीवेशन  को  ज्यादा,से  ज्यादा

 महस्व  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  खाद्यान्न  उत्पादन  हो  और  देश  की  प्रगति  का  फायदा  उन  लोगों

 को  भी  मिले  जिनको  अभी  तक  इसका  फायदा  नहीं  मिल  रहा

 ओऔद्यौगिक  विकास  बेंक  के  एक  अध्ययन  के  अनुसार  30  उद्योगों  जों  समस्त  उद्योगों  का

 अधिकांश  उत्पादन  करते  नयी  उत्पादन  क्षमता  वृद्धि  से  1981  में  1982  में  7.3
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 प्रतिशत  और  1983  में  घटकर  5.2  प्रतिशत  रह  गई  वित्तीय  संस्थाओं  को  सहायता  के  बाद
 भी  यह  गिरावट  जो  हुई  है  ।  वह  एक  चिन्ता  की  बात

 दूसरी  सब  से  बड़ी  समस्या  बीमार  इकाइयों  की  1983  तक  इन  बीमार  इकाइयों  पर
 1735  करोड़  का  ऋण  कैद  इन  बीमार  इकाइयों  को  ठीक  करने  की  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  है
 ताकि  यह  रुपया  लाभप्रद  उपयोग  में  लाया  जा  सके  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  की  जो  इकाइयां  है  उनमें  लगभग  36  हजार  करोड़  की  पूंजी  लगी  हुई
 198  2-83  में  लगभग  1603  करोड़  रुपये  का  उस  में  से  भी  अगर  ओ०  एन०  जी०  सी०  और

 आई०  ओ०  सी०  वगराहु  का  लाभ  निकाल  दें  तो  मेरे  छाल  से  इस  इसस्‍न्वेस्टमेंट  का  नेग्लिजेवल

 कांदृव्यूशन  ही  रहा  इसलिए  यह  बहुत  ज्यादा  जरूरी  है  कि  सवाजनिक  क्षत्र  की  जो  इकाइयां  हैं
 उनकी  हालत  में  सुधार  उनको  ठीक  किया  जाय  ताकि  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  उन्नत  हो  ।

 जिस  लाइसेंस  की  प्रणाली  को  एकाधिकार  प्रवृति  को  रोकने  के  लिए  लागू  किया  था  उसी  ने

 संरक्षित  एकाधिकार  को  बढ़ावा  दिया  है  ।  बड़े-बड़े  जो  मल्टी  नेशनल्स  उनको  जिस  तरह  खास

 तौर  से  रिलार्येंस  टेक्सेटाइल्स  को  एकाधिकार  दिया  गया  और  जिस  प्रकार  से  बढ़ने  का  मौका  दिया

 गया  ऐसे  किसी  को  भी  बढ़ने  का  मौका  नहीं  दिया  जाना  इसके  लिए  सावधानी  बरतनी
 ह

 चाहिए  ।

 बढ़ता  हुआ  प्रशासनिक  व्यय  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  काफी  नुकसान  दे  रहा  उत्पादित

 राष्ट्रीय  आय  का  प्रबंध  करने  हेतु  आम  प्रशासन  व्यय  का  अनुपात  तो  विकास  प्रक्रिया  पर  भार  बनता

 जा  रहा  है  उसके  बारे  में  आप  को  कुछ  न  कुछ  करना  पड़ेगा  1950-51  के  बजट  में  प्रशासन  व्यय

 राष्ट्रीय  आय  का  5  प्रतिशत  वह  बढ़कर  28  प्रतिशत  हो  गया  यह  वृद्धि  बहुत  भ्र्िक  है

 और  इस  को  कम  करने  के  प्रयास  किये  जाने  गैर  विकास  व्यय  का  75  प्रतिशत  भार

 सब्सिडी  आदि  पर  खर्च  होता  है  |  अनुत्पादक  व्यय  को  कम  करने  के  अब  भी  प्रयास

 किए  गए  तब  जो  कुठा  राधाता  हुआ  वह  सामाजिक  सेवाओं  पर  ही  हुआ  जैसे
 स्वास्थ्य

 इत्यादि  ।

 तो  इसको  इस  प्रकार  से  करना  चाहिए  ताकि  सामाजिक  सेवाएं  भी  प्रभावित  न  हों  तथा  अनुत्यादक

 व्यय  भी  कम  हो  जाय  ।

 सातवीं  योजना  में  जो  विकास  दर  है  उस  को  पांच  परसेट  रखना  है  तो  इषि

 पा

 है

 निरन्तर  सुधार  लाना  आवश्क  कृषि  उत्पादन  की  दर  बढ़ाना  बहुत  ही  आवश्यक  है  और  गेहूं
 व

 के  अलावा  दाल  और  द्विलहन  का  भी  उत्पादन  इस  का  प्रयास  किया  जाता  चाहिए  ।
 हि

 उत्पादन  में  रिकार्ड  वृद्धि  होने  से  औद्योगिक  उत्पादन  में  सुधार  होता  स्वाभाविक
 यह  वृद्धि  7

 प्रतिशत

 तक  पहुंच  जाय  जो  पिछले  वर्ष  5.5  या  5.2  प्रतिशत  थी  तो  इससे  हमारे  देश
 कि  पंकिओर

 में  काफी  सुधार  होगा  और  काफी  प्रगति  खास  तौर  से  फाइनेंशियल
 किक

 एकोनामी  में  आना  बहुत  जरूरी  जो  राज्य  इसका  उल्लंधन  करते  हैं  उतकी  इस  को
 सजा
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 मिलनी  चाहिए  और  जो  राज्य  उल्लघंन  नहीं  करते  हैं  उनको  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिए  ।

 खास  तोर  से  जो  राज्यों  के  ओवर-डाफ्ट्स  हैं  जो  मुद्रास्फीति  को  बढ़ाने  में  योगदान  देते  हैं  ।  राज्यों

 के  ओबर-डाफ्ट्स  को  कम  करना  अत्यन्त  आवश्यक  है  जो  भी  राज्य  ओवर  ड्राफ्ट  ज्यादा  करते  हैं  उन

 पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  कोई  ऐसी  स्कीम  एनाउन्स  करे

 कि  जो  राज्य  वित्तीय  अनुशासन  में  रहेंगे  उनको  एडीशनल  अतिरिक्त  लाभ  मिलेंगे  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  बड़ी  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  देश  में  विदेशी  मुद्रा

 5498  करोड़  से  बढ़कर  अब  6014  करोड़  तक  पहुंच  गई  है  ।  देश  की  आथिक  स्थिति  को  सुधारने  के

 लिए  सबसे  ज्यादा  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  अधिक  से  अधिक  बिजली  का  उत्पादन  किया

 देश  में  जितना  बिजली  का  उत्पादन  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  पाया  पावर  के  साथ-साथ

 दूसरी  बहुत  आवश्यक  चीज  जो  है  वह  है  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  ।  हमारे  देश  को  बाहर  से  कम  से  कम

 पेट्रोल  आयात  करना  इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  देश  में  ही  ज्यादा  से  ज्यादा  पेट्रोल  का  उत्पादन

 किया  जाए  ।  मुझे  इस  की  छुशी  है  कि  इस  काय  के  लिये  काफी  धन  का  प्रावधान  सरकार  ने  किया

 बिजली  उत्पादन  के  लिए  भी  पिछले  साल  के  1484  करोड़  के  मुकाबले  इस  साल  2025  करोड़

 का  प्रावधान  किया  गया  नाभिकीय  ऊर्जा  के  उत्थान  के  लिए  भी  200  करोड़  का  प्रावधान

 कया  गया  है  जो  कि  एक  बहुत  अच्छा  कदम  इन  सभी  चीजों  का  प्रभाव  हमारे  देश  की

 व्यवस्था  के  प्रत्येक  क्षत्र  में  पड़ेगा  ।

 सरकार  द्वारा  नयी  कपड़ा  नीति  घोषित  की  जाने  वाली  है|  मेरा  अनुरोध  है  कि  कपड़ा

 सस्ता  हो  इसके  लिसे  पूरा  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  और  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  नयी  कपड़ा

 नीति  धोधित  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  बाद  सबसे  अधिक  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  लोगों  को  सस्ते  मकान  उपल्यध  कराए

 जायें  ।  इस  सम्बन्ध  में  हुडको  मकान  बनाने  के  लिए  लोन  की  व्यवस्था  करता  है  लेकिन  जिस  प्रकार

 से  कोई  सूदखोर  बनिया  कर्ज  देने  में  व्यवहार  करता  है  उसी  पोजीशन  में  हुडको  भी  जो  अनुदान
 दिये  जाते  हैं  और  जो  स्पेसिफिकेशन  मकान  के  लिए  होते  हैं-तथा  जिस  स्टेडर्ड  को  मेन्टेन  करने  की

 आशा  रखते  उनका  पालन  करना  किसी  प्रकार  भी  सम्भव  नहीं  होता  इसलिए  मेरा

 अभुरोध  है  कि  प्रैक्टिकल  स्पेसिफिकेशन  रखे  जाने  चाहिएं  तथा  गांवों  में  अधिक  से  अधिक  मकान

 बनाए  जाते  चाहिएं  ।  आज  जो  भ्रष्टाचार  है  उसका  एक  मुख्य  कारण  यह  है  कि  अध्यापकों  वह  अन्य

 शरकारी  कर्मचारी  को  जो  देहातों  में  भेजा  जाता  है  उनको  कहां  पर  मकान  नहीं  मिल  पाते  इस

 बात  की  भी  आवश्यकता  है  कि  मकान  बनाने  के  सामान  की  कीमत  कम्न  हो  अन्यथा  एक  समय  ऐसा

 इसके  अलावा  मेरा  अनुरोध  है  कि  गांवों  में  आप  सबसे  ज्यादा  राहुत  हंड-पम्प  लगाने  के  लिये

 दीजिये  ।  प्रत्येक  गांव  में  पांच  जितने  भी  हेड  पम्प  आप  दे  सकें  देने  की  कृपा  इसके
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 लिए  आप  अधिक  से  अधिक  घन  की  व्यवस्था  करें  ताकि  आजादी  के  37  सालों  के  बाद  कम  से  कम
 पीने  के  पानी  की  कोई  समस्या  न  रहे  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरा  आपसे  यह  निवेदन  है  कि आज  आई०  आर०  ढडी०  पौ०  व  अन्य  प्रोग्राम  के

 तहत  जनता  को  लोन  दिया  जाता  है  उसका  दुरुपयोग हो  रहा  है  ।  बेके  उसमें  बड़े  रोड़े  डाल  रही

 हमारे  वित्त  राज्य  पुजारी  जी  हमारे  क्षेत्र  में  भी आए  वे  सभी  जगह  घूमते  रहते  हैं  तथा

 अपनी  ओर  से  भरसक  प्रयास  भी  कर  रहे  हैं  जिसके  लिये  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  उनके  ध्यान  में  यह
 बात  है  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  अभी  अधिक  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  खासतोर  से  बेरोजगारों

 को  जो  ऋण  दिया  जाता  है  25  हजार  रुपया  उसके  सम्बन्ध  में  बहुत  अधिक  भ्रष्टाचार  की  शिकायतें

 मिलती  यह  ऋण  ऐसे  परिवरों  को  दे  दिये  जाते  हैं  जो  उसको  पाने  की  पात्रता  नहीं  रखते  ।

 इसलिए  मंत्री  जी  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  प्रकार  के  रेस्टिक्शन  लगाने  की  कृपा  करें  कि  जिस

 फैमिली  में  किसी  के  पास  कोई  रोजगार  न  हो  उनको  इस  मामले  में  प्राथमिकता  दी  इस  प्रकार

 से  प्राथमिकता  देने  की  कोई  व्यवस्था  अवश्य  होनी  चाहिए  जिससे  कि  लोगों  जिनको  कि  उसकी

 नितान्त  आवश्यकता  उसका  फायदा  मिल  सके  ।

 अब  चूंकि  सभापति  महोदय  और  समय  नहीं  दे  रहे  हैं  इसलिए  मैं  इतना  ही  कहते  हुये
 अपनी  बात  समाप्तु.करता  हूं  और  मानवीत  विक्त  मंन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  का  समर्थन  करता

 '..  थी  लाल  विजय  प्रताप  सिह  :  आदरणीय  सभापति  मैं  माननीय  वित्त

 मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  का  हादिक  समर्थन  करता  हूं  ।  वह  बजट  बड़

 विवेक  तथा  बहुत  ही  विद्वतापूर्ण  इंग  से  बनाया  गया  समाज  के  सभी  वर्ग  इस  बजट
 के  द्वारा

 लाभान्वित  होंगे  ।

 आदरणीय  सभापति  आप  तो  जानते  हैं  कि  अपना  देश  एक  बहुत  बड़ा  देश  है  और

 एक  विकाशील  देश  इसके  विकास  की  अति  संभावनायें  हैं  ।  इस  देश  में  निम्न  आय  मध्यम

 आय  वर्ग  और  उच्च  आप  वर्ग  सभी  प्रकार  के  लोग  बड़ी  संख्या  में  निवास  करते  यह  बजट  सभी  वर्गों

 की  सुविधाओं  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  बनाया  गया  है  और  मेरी  यह  मान्यता  है  कि  इस  बजट  से  पूरे

 वर्ग  को  समुचित  लाभ  होगा  ।  यदि  आप  तजर  बजट  पर  तो  हम  पायेंगे  कि  जहाँ  तक

 आयकर  की  बात  पन्द्रह  हजार  की  सीमा  को  बढ़ाकर  अठारह  हजार  तक  किया  गया  जो  कि

 एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  निश्चित  तौर  पर  एक  बहुत  बड़ा  तबका  इससे  लाभान्वित

 वैल्थ-टेक्स  में  भी  इसी  प्रकार  की  बात  कही  गई  है  ।  ऐेढ़  लाख  का  स्लंब  ऊपर  उठाकर  ढाई  लाख

 तक  किया  गया  है  और  टैक्स  पांच  परसेंट  से  घटाकर  दो  परसेंट  किया  गया  यह  भी  अपने  देश

 के  लिये  अच्छी  बात  क्योंकि  अधिकांश  लोग  इस  कैटेगरी  में  आते  इसके  अतिरिक्त  फूल

 बीमा  योजना  अपने  आप  में  एक  यूनिक  चीज  है  और  मेरी  मास्यता  है  कि  इससे  देश  को  काफी
 ह

 लाभ होगा । देश के काश्तकार लाभान्वित किसान लाभान्वित होंगें ओर इसका बहुत अच्छा असर हमारे देश के ऊपर पड़ गा ।



 सामान्य  198  चर्चा  और  21  1985

 अनुदातरों  की  अनुपूरक  मांगें  5

 लाल  विजय  प्रताप

 इसके  अलावा  एक  बांत  मैं  और  बड़ी.विनम्रतापूर्वक  कहना  चाहता  हूं  ओर  वह  यह  है
 कि  प्रधानमंत्री  राहत  कोष  में  घन  देने  की  बात  अपने  आप  में  एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  आप

 यह  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  लोगों  के  पास  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कालाघन  जिस  को  वे

 दवाकर  रखते  लेकिन  यददि  वह  प्रधानमंत्रो  राहतकोष  में  अमा  तो  उसको  राहृत  दी

 जाएगी  ।  यह  बहुत  ही  अच्छा  कदम  है  ओर  इससे  कालाधन  सामने  आएगा  और  एक  अच्छे  रूप  में

 उसका  प्रयोग  किया  जा  सकेगा  ।

 जहां  तक  कर्मचारियों  का  सवाल  उनको  जबरन  कृम्पलसरी  डिपॉजिट  करना  पड़ता
 था  ओर  इससे  छूटकारा  पाने  के  लिए  हमेशा  मांग  आती  रही  है  ।  हमारे  संवेदनशील  कित्त  मंत्री

 जी  ने  इस  बात  को  महं  नजर  रखते  हुए,.इस  बात  से  पूरे  तोर  पर  छूटकारा  दिलाया  है  तथा

 इसके  लिए  वे  धन्यवाद  के  पात्र  जहां  तक  बोनस  का  सवाल  उसको  750  रु०  से  1500

 रुपए  करने  की  बात  कही  गई  है  ।  दुघंटना  की  स्थिति  में  लोगों  को  कम्पंसिशन  देने  की  बात  भी

 कही  गई  है  ।  ये  सारी  बातें  देखने  में  ज्यादा  महत्त्वपूर्ण  नजर  नहीं  लेकिन  अगर  गौर  से

 देखा  जाए  तो  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  इतना  ही  नहीं  खिलाड़ियों  को  और  अधिक  प्रोत्साहित

 करने  के  लिए  छूट  दी  गई  है  ओर  वैज्ञानिकों  को  भी  इश्ली  परिधि  में  रखा  गया  है  तथा  लेखकों

 को  भी  जो  बहुत  ही  विद्वतापूर्वक  हिंदी  तथा  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  विश्वविख्यात  स्तर  की
 दब्दकोष  तथा  नई-नई  चीजों  का  निर्माण  करते  उन्हें  भी  इस  छूट  की  सीमा  में  रखा  गया

 मैं  इन  सब  चीजों  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 इस  प्रकार  से  यदि  हम  कुल  मिला  कर  देखें  तो  हमारे  बड़  ही  संवेदनशील  वित्त  मंत्री  ने

 बहुत  अच्छे  तरीके  अपनी  कल्पना  के  दायरे  में  बांध  इसे  व्यवहारिक  तरीके  से  प्रस्तुत

 किया  है  |  यदि  हम  ठीक  तरीके  से  इस  को  लागू  करेंगे  तो  निश्चित  तौर  हमारे  प्रतिपक्ष  के

 भाईयों  ने  इसके  प्रति  जो  सन्देह  प्रकट  किया  है  कि  इसे  मंहमाई  वह  नहीं  बल्कि

 कीमतों  में  इससे  गिरावट  आयेगी  ।

 लेकिन  एक-दो  बातें  ऐसी  हैं  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  ।  जहां  तक  पंट्रोलियम  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  पर  टेक्स  का  सवाल  मैं  आप  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  आप  एक  बार  उन  पर  पुनः  विचार  क्‍योंकि  मे  ऐसी  वस्तुयोें  हैं  जों  आम

 जनता  की  सुविधा  के  लिये  जसे  पेट्रोलियम  इस  से  प्रा  देश  लाभान्वित  होता  पूरे
 दे

 में  छोटे  से  छोटा  काश्तकार  हो  या  श्रमिक  भाई  सब  इसका  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  में  उपयोग

 करते  इसलिए  मैं  आदरणीय  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  बे  हस  पर  पुनः  विचार

 इस  की  जांच  करें  ओर  फिर  से  गरम्भी  रतापूरवंक  विचार  अन्ततः  यह  फंसला  उन्हें  ही

 करना  होगा  कि  इसमें  कुछ  राहृत  दी

 एक  बहुत  ही  सराहनीय  बात  इस  बजंट  में  परिलक्षित  होती  जो  आपने  आधुनिक  .

 कम्प्यूट्स  और  दवाओं  के  लिए  की  है  ।  आपने  टी०  बी०  या  अन्य
 बड़ी  बीमारियों  के
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 अनुदानों की अनुपूरक मांगें बन अनबन लिया ऑि्िलनणओ पा आज जन लक जलन आजा आवश्यक दवाइयां इम्पोर्ट करने का प्रावधान इस में किया इसी तरह से कुछ अन्य सुत्धियें भी इस बज़्ट के माध्यम से देश करी जनता के लिये दी गई जिनका वास्तव में स्वागत किया जाना चाहिये । मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहंता हैं--जिस क्षेत्र से मैं चुनकर यहांआरया हूं--हमारा सरगुजा जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला इस क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी निवास करते इस जिले से हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में कोयला और अन्य बहुत सी उपयोगी वस्तुयें पूरे देश के हित के लिए दंते यहां पर विकास की असीम सम्भावनायें परन्तु बड़े ही दुख की बात है कि अनेक कारगर प्रयासों के बावजूद यह जिला देश की मुख्य घारा में अभी तक नहीं जुड़ पाया है मुख्य घारा में जोड़ने के लिए कई ऐसी योजनायें हैं जो बड़ी ही मंदगति से वहां चलाई जा रही चाहे पिछड़ेपन के कारण हों या अज्ञानता के कारण या अन्य दूसरे कारण हों वहाँ यति लाने के लिये कुछ अधिक एवं अतिरिक्त व्यवस्था करने की आंवश्यकता इस जिले में प्रीने के पानी का बहुत बड़ा संपट मैं चाहुंगा कि इस जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए तथा इसकें समुचित विकास के लिये कम से कम पीने के पानी की उचित व्यवस्था होनी नितान्त आवश्यफ मैं ज्यादा कुछ न कहते - इतना ही निवेदन करना चाहता हुं---यदि आप ठोक तरह से इस जिले की तरफ छ्यान देंगे तो निश्चित तौर से हमारा यह जिला मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएगा इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट यहां पेश किया । ० श्री जगन्नाथ पटनायक : सभापति मैं हुस बजटਂ का स्वागत करता हूं क्योंकि इस बजट में करों में कटौती की गई है तथा यह बजट विकासोन्मुख इस बजट में ईमानदारी से भारत को आधुनिक बनाने तथा 20 सदी के दोरान खुशहाल बनाने का प्रयास किया गया है । आज की पीढ़ी की यही इच्छा है जिसके प्रतीक हैं भारत के प्रधानमंत्री राजीव और बजट में यही प्रतिनिष्ठित होता बजट से इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है कि विश्वव्यापी होड़ के युग में भारत को.तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से विकसित और आधुनिक बनाया जा सके | इस बजट में इस बात पर बल दिया गया है कि अवैज्ञानिक और अनियोजित तरीके से विक्रास के बजाय थोड़े से क्षोत्रों पर अधिक ध्यान देना बेहतर है और मैं इस विचार धारा का स्वागत करता हूं । लडकियों को निःशुल्क शिक्षा ओद्यो ग्रिक श्रमिकों तथा दुघंटनाग्रस्त लोगों को लाभ काला घन समाप्त विभिनन क्षेत्रों को प्रोत्साहन संस्कृति तथा खेल-कद के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा बढ़ाने आदि के संबंध में जो उपाय किए गए वे प्रशंसनीय है तथा देश की युवा पीढ़ी को इससे लाभ होगा ।
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 जगन्नाथ  पटनायक  ]

 इस  बजट  को  तेयार  करते  समय  वित्त  मंत्रो  या  वित्त  मंत्रालय  के  सामने  तीम

 विकल्प  थे  ।  योंजनाएं  कम  की  ऋण  की  मात्रा  काफी  बढ़ाई  ज़ाए  और  तीसरा  कर

 लगाए  जाए  ओर  इनमें  से  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  एक  कदम  ठीक  विकल्प  चुना  है  न

 उन्होंने  योजनाओं  को  कम  किया  न  ऋण  लेकर  भावी  पीढ़ी  के  लिए  समस्याएं  पैदा  की

 अपितु  कुछ  कराधात  किया  है  ।  व्यवहारिक  रूप  से  जहां  तक  मेरा  विचार  है  वही  सबसे  बढ़िया
 समाधान

 मैं  सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  अपनी  अथं-व्यवस्था  के  बारे  में  बहुत
 जागरूक  और  सतर्क  रहना  होगਂ  क्योंकि  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  जुए  की  अर्थ  व्यवस्था  यह  मौसम

 पर  निर्मर  हैਂ  और  यदि  मोसम  हमारे  अनुकल  नहीं  है  तो  मुद्रास्फीति  की  बहुत  संभावना  होती  है

 और  इस  बजट  में  हमने  जो  खतरा  उठाया  है  उसे  विपत्ति  का  सामना  भी  करना  पड़  सकता  अतः

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हमें  खाद्यान्नों  और  उवेरक  के  लिए  पर्याप्त  राज  सहायता  देनी  चाहिए  ।

 विदोषशूप  से  हमें  ग्रामीणों  तथा  कम  आय  वाले  लोगों  को  सस्ता  भोजन  सप्लाई  करना  चाहिए  ।

 इसी  किसानों  को  उवरकों  तथा  अन्य  निबेशों  के  मामले  में  पर्याप्त  प्रोत्साहन  तथा

 सहायता  दी  जानी  मैंने  रेसा  हसलिए  कहा  क्योंकि  जैसा  कि  चुनावों  के  दोरान  उनसे

 बातचीत  करते  हुए  हमने  महसूस  किया  किसानों  के  मन  में  यह  भावना  कि  यद्यपि  इस  देश  की

 अर्थ-व्यवस्था  ग्रामीण  ओर  कृषि  प्रधान  है  लेकिन  वास्तव  में  उनके  साथ  समुचित  न्याय  नहीं  किया

 जाता  ।  हमें  उनका  प्रा  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि इस  बजट  में  हमने  सभी

 क्षेत्रों  विशेषकर  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  को  रियायतें  दी  हैं  लेकिन  हमने  कृषकों  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन

 तथा  राज  सहायता  नहीं  दी  है  ।  हमें  ऐसा  करना  चाहिये  ।

 जहां  तक  हमारी  औद्योगिक  नीति  का  संबंध  हमने  बहुत  व्यवहारिक  दृष्टिकोण  अपनाया

 है  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगपतियों  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  दिया  अब  उन्हें  यह  शिकायत

 नहीं  हो  सकती  कि  सरकार  उन्हें  खुले  वातावरण  में  विकास  नहीं  करने  दे  रही  ।  अब  उन्हें  उचित

 विकास  का  अ्रवसर  दिया  गया  अब  यह  सरकार  का  कर्तव्य  है  कि  वह  देखे  क्या  उद्योगपति

 उद्योग  के  विकास  के  लिए  उन्हें  दी  गई  रियायतों  का  पूरा  लाभ  उठा  रहे  हैं  या  नहीं  ।  अब  हमें
 और  सतके  रहना  चाहिए  क्योंकि  हमने  उन्हें  पर्याप्त  प्रोत्साहन  दिए  हैं  ।

 उद्योग  के  विकास  के  लिए  मात्र  वित्त  का  प्रावधान  करना  या  उन्हें  करों  में  रियायतें  देना

 ही  काफी  नहीं  हमें  कच्चे  माल  तथा  विद्युत  उत्पादन  पर  भी  ध्यान  देना  होगा  ।

 हम  सब  समाजवाद  में  विश्वास  रखते  यह  दल  विधेष  का  मामला  नहीं  है  ।  संविधान

 की  प्रस्तावमा  में  इसका  उल्लेख  किया  गया  हमने  संविधान  के  नीति  निर्देशक  सिद्धाम्तों  संबंधी

 अनुण्छेद  38  और  39  में  सबको  सामाजिक  न्याय  देने  की  प्रतिज्ञा  की  अतः  अब  हमें  कृषि  और

 उच्चोग
 के  क्षेत्र  में  विकास  के  बारे  में  और  अधिक  सतक॑  रहना  समान  वितरण  के  द्वारा  उचित
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 व  .

 न्याय  किया  जाना  चाहिए  ताकि  समाजवाद  बना  रहे  ।  हमें  क्षेत्रीय  असंतुलनों  को  समाप्त  करने  कै

 लिए  कदम  उठाने  चाहिए  ।  उस  दृष्टि  से  हमें  उन  राज्यों  पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  जो

 कृषि  अथवा  औद्योगिक  दृष्टि  से  बिकसित  नहीं  जहां  को  प्रति  ब्वषिसि  जाय  बहुँते  कम

 हमें  केचल  राज्यों  में  ही  नहीं  अपितु  जिला  स्तर  पर  इस  विधारधारा  का  प्रसार  करना  चाहिए
 तांकि  देश  के  सभी  भागों  के  साथ  उचित  न्याय  किया

 यद्यपि  खनिजों  की  दृष्टि  से  उड़ीसा  राज्य  बहुत  समृद्ध  है  परन्तु  इन  वर्षों  में  सजनंतिक

 अस्थिरता  के  कारण  यह  राज्य  निधन  और  पिछड़ा  रह  गया  अब  वहाँ  राजनंतिक  अस्थिरता

 नहीं  है  और  हम  इस  राज्य  को  ओद्योगिक  और  कृषि  की  दृष्टि  से  विकासित  राज्यों  के  स्तर  स्क्

 लाना  चाहते  हैं  ।  हमारे  पिछड़ेपन  का  एक  कारण  यह  है  कि  हमारे  यहाँ  सिचाई  तथा  बिजसी

 की  सुविधाओं  की  कमी  उड़ीसा  राज्य  के  विकास  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जल्ना  चाहिए
 तथा  यहाँ  और  अधिक  घन  आवंटित  किया  जाना  चाहिए  तकि  अधिक  क्षेत्र  में  सिंचाई  की  जा

 जो  कि  वास्तव  में  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  का  पहला  सूत्र

 इन्द्रावयी  जो  कि  इस  समय  की  सबसे  बड़ी  परियोजना  में  धन  की  कमी  के

 कारण  प्रयति  बहुत  धीमी  इस  परियोजना  से  न  केवल  सिंचाई  में  सहायता  मिलेगी  अपिलु
 इससे  600  मेगावाट  तक  बिजली  भी  पंदा  की  जा  सकेगी  ।  इस  परियोजना  के  लिए  और

 धन  आंवटित  किया  जाना

 चूंकि  हमारे  क्षत्र  में  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  उपलब्ध  जिय  के  निकट  एक  तापीय

 विद्यूत॒संयंत्र  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।  तालचेर  में  एक  सुपर  तापीय  बिजली  घर  लगाने  पर

 विचार  किया  जाना  चाहिए  तथा  इस  संबंध  में  शीघ्र  कार्रवाई  की

 राज्य  तथा  राष्ट्‌  की  अर्थ-व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  रेलवे  सुविधाओं  में  सुधार  करना

 आवश्यक  है  ।  अतः  तालचेर-संबलपुर  लाइन  और  अंबागुदा-जपोर  लाइन  पर  बिना  भौर  विलंब

 किए  तु  रन्‍्त  काम  आरभ्भ  किया  जानो  चाहिए  ।  क्योंकि  यह  लाइन  कालाहांढी  को  जहाँ

 बाक्साइट  आदि  खतिज  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध

 क्षेत्रीय  असंतुलत  को  समाप्त  करने  के  लिए  पिछड़े  राज्यों  ओर  पिछड़े  जिस्लों  पर  प्रमप्त

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  गोजना  अआमोग  का  एक  स्वतंत्र  निगरामी  कक्ष  होता  जिसे

 समय-समय  पर  इसको  प्रगति  का  मूल्यांकन  कर  उसे  अपनी  पत्रिका  में  प्रकाशित  करना

 मैं  पुनः  इस  बजट  का  स्थागत  करता  हू  क्‍योंकि  इसमें  सभी  वर्गों
 कै

 लोगों  पर  ध्यान  दिया

 गया  है  ।  अंत  में  मैं  पुरजोर  निवेदन  करूंगा  कि  मिट्टी  के  तेल  तथा  खाना  पकाने  की  शीस  पर  थो

 अधिक  शुल्क  लगाया  भया  है  उसकी  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  अंथया  वृद्धि  समाप्त  की  जानी
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 धरम  काका  न  काका  5

 हि हम्दी  |

 झरी  भरेश  चना  चतुबंदो  सभापति  मैं  सबसे  पहले  आपको  धन्यवाद

 देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  आमस्त्रित  उसके  बाद  अपने  वित्तमन्त्री  जी  के

 विद्वतापूर्ण  और  साहसपूर्ण  रखे  गये  बजट  के  लिये  उन्हें  इसलिए  बधाई  देता  हूं  कि  पिछले  कई  वर्षों  से

 बजट  में  इस  प्रकार  की  बातें  नहीं  जैसी  कि  इस  बार  आई  बड़ी  कम्पनियों  को  कर  के

 सम्बन्ध  में  कंपलसरी  डिपाजिट  के  संबंध  इलेक्टानिक्स  के  सम्बन्ध  लेखकों  के  और

 खासतोर  से  हिन्दी  और  सभी  भाषाओं  के  लेखकों  पर  25  प्रतिशत  छूट  के  सम्बन्ध  ये  सारी

 विशेषताएं  इप  बजट  में  जि  सके  लिए  भूरि-भूरि  प्रशंता  उनको  मिलनी  प्रतिपक्ष  ने  इस
 सम्बन्ध  में  जो  हमले  वे  मैं  समकता  हूं  कि  बिल्कुल  अनुचित  हैं  ओर  शुद्ध  रूप  से  विरोध  के

 लिए  किया  गया  विरोध  है  ।

 हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  बजट  में  कुछ  बातों  का  उल्लेख  किया  है  और  उसके

 सम्बन्ध  में  मुके  कुछ  निवेदन  करना  है  ।  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  बजट  के  प्रारम्भ  में

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  इंदिरा  जी  के  वाक्य  को  उद्धुत  किया  है--इस  विशाल  और  व॑विध्यपूर्ण
 देश  का  कोई  हिस्सा  भुलाया  न  ऐसा  बजट  में  दुष्टिकोण  रखा  गया  है  ।  मैं  इस  बात  का

 समर्थन  करता  परन्तु  एक  बात  की  ओर  उनका  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  कि  आज  से  बहुत
 साल  पहले  जब  स्वतन्त्रता  की  पूर्व  बेला  में  हमारे  महान्‌  नेता  और  प्रथम  प्रधानमन्त्री  पंडित

 जवाहर  लाल  नेहरू  ने  राष्ट्र  की  बागड़ोर  संभाली  थी  1946  में  तब  वे  महात्मा  गाँधी  जी  के  चरणों

 के  पास  पहुंचे  और  उन्होंने  कहा  कि  बापू  आशीर्वाद  दीजिए  और  यह  बताइये  कि  देश  का  काम

 किस  तरह  से  किया  बापू  ने  एक  मन्त्र  दिया  था  कि  तुम  जब  भी  कोई  निर्णय  करना  शुरू
 करो  या  विचार  करो  तो  अपनी  आँखों  के  सामने  इस  देश  के  सबसे  गरीब  आदमी  का  चेहरा  अपनी

 आंखों  के  सामने  रख  उसके  बाद  तुम  जों  भी  फैसला  वह  सम्पूर्ण  देश  क ेलिए  हितकर

 होगा  ।  मुझे  वित्त  मनत्री  महोदय  से  इतना  निवेदन  अवश्य  करना  है  कि  जहाँ  उन्होंने  बेविध्यपूर्ण
 भारत  का  चित्र  इसमें  लेकिन  पूज्य  बापू  के  निर्देश  को  उन्होंने  एक  जगह  पर  भुला  दिया

 खासकर  के  पैटोलियम  कर  की  वृद्धि  क ेसमय  वे  यह  भूल  गये  हैं  कि  आज  के  भारत  में

 फरोसिन  ओर  गैस  सिलंडुर  ये  सब  अब  बड़े  आदमियों  की  चीजें  नहीं

 रह  गई  ये  छोटे  आर्दामयों  की  भी  चीजें  रह  गई  हैं  ओर  मिडिल  क्लास  में  इनका  बहुत

 जब  रदस्त  उपथोग  होता  है  ।  ऐसा  कौन  सा  अच्छा  किसान  जिसके  पास  ट्रेक्टर  नहीं  है  और

 जिपमें  डीजल  न  डलता  हो  ।  गाँव  की  आखिरी  भोंपड़ी  तक  अगर  कोई  तेल  जलता  है  तो  वह  मिट्टी
 का  तेल  है  और  बीडीी  तक  को  नहीं  छोड़ा  गया  है  जो  हमारे  देश  का  सबसे  न्यूनतम  आय  वाला

 व्यक्ति  पीता  है  ।  तो  मेरा  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  वे  हस  सम्बन्ध  में  पुनः  विचार

 करें  पेट्रोल  पर  लगभग  एक  रुपये  कुकिंग  गंस  पर  लगभग  6  रुपया  और  कंरोसीन  पर

 लगभग  पौन  यह  सब  बढ़ा  देना  मैं  समझता  हूं  कि  इस  देश  के  गरीब  नागरिकों  पर  बहुत

 बड़ा  बोक  इस  पर  सरकार  को  विचार  करना  चाहिए  ।
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 मेरा  निवेदन  यह  भी  है  कि  कागज  पर  जो  बढ़ोत्तरी  की  गई  है  वह  उचित  नहीं  है  ।  देश
 भर  में  अभी  भी  साक्षरता  के  लिए  बहुत  प्रयत्न  करने  की  आवश्यकता  है  और  जिस  देश  को
 प्रसार  साधनों  के  लिए  ही  नहीं  अभी  किताबों  के  क्ापियों  के  लिए  करोड़ों  बच्चों  को  पढ़ाने
 के  लिए  कागज  की  जरूरत  पड़ती  वहाँ  कागज  के  मूल्यों  में  वृद्धि  अत्यन्त  चिन्ता  का  विषय  है  मैं
 समझता  हूं  ।  हमारा  वित्त  मन्‍्त्रालय  और  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  जो  स्वयं  बड़े  समझदार  और
 पढ़ें  विद्वान  व्यक्ति  हैं  उनके  दिमाग  से  मैं  समझता  हूं  कि  यह  चीज  कभी  नहीं  जाएगी  कि
 साहित्य  का  काम  हो  और  शिक्षा  का  काम  हो  तो  कागज  की  जबरदस्त  आवश्यकता  होती  है  ।  इस
 पर  वे  पुनः  विचार  करेंगे  ।

 मैं  उनको  एक  बाल  के  लिए  निश्चित  रूप  से  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  बजट  को  गतिशील
 बनाये  रखा  है  और  इस  प्लालोचना  की  परवाह  नहीं  की  हमारे  प्रतिपक्ष  के  लोग  उनको  बढ़े
 आदमी  का  समर्थक  या  पूंजीपतियों  का  समर्थंक  या  इस  प्रकार  के  अन्य  अनर्गल  आरोपों  से  उनको  लाद

 इसकी  चिन्ता  उन्होंने  नहीं  की  और  जैसा  कि  एक  अच्छे  देश  के  अच्छे  वित्त  मन्त्री  को  अच्छे  देश
 के  भविष्य  निर्माण  के  लिए  काम  करना  उन्होंने  भरपूर  ढंग  से  उस  काम  को  किया  वे  यक्तिक

 स्तर  पर  आय  कर  की  सीमा  15  हजार  से  18  हजार  तक  की  है  ।  मैं  समझता  बह  कम  है  आज

 के  भारत  में  कम  से  कम  दो  हजार  पाने  वालों  की  संख्या  बहुत  बढ़ी  है  भाहे  वह  बेक  या  बीमा  निर्भम

 का  कर्मचारी  हो  या  प्रोफेसर  या  अध्यापक  हो  |  किसी  भी  मध्यम  वर्ग  के  आदमी  को  देखेंगे  तो  उसकी

 आमदनी  साल  में  पच्चीस  हजार  से  कम  नहीं  होती  है  ।  यह  सीमा  बीस  हजार  तक  तो  अवश्य  होनी

 घाहिए  ऐसा  न  करके  वित्त  मन्त्रालय  ने  थोड़ा  संकुचित  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  किया  है  ।  मेरा

 अनुरोध  है  कि  इस  संकोच  को  वित्त  मन्‍्त्री  जी  अवश्य  दूर  करेंगे  और  बजाय  18  हजार  से  25

 हजार  तक  श्रम  ओर  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  जो  प्रावधान  किये  गये  उस  सम्बन्ध

 में  कुछ  कहना  चाहता  कानपुर  नगर  से  मैं  लोकसभा  का  सदस्य  चुना  गया  वहाँ  की  दो-तीन

 मिलें  बन्द  वित्त  मन्त्री  जब  वाणिज्य  मन्त्रालय  में  थे  तो  स्वयं  इन्होंने  जे०  के०  रेयान  मिल  पर

 भाषण  करते  हुये  कहा  था  कि  इस  मिल  को  जल्द  ही  खोल  दिया  जाएगा  ।  उस  घोषणा  को  किए

 हुये  दो-तीन  वर्ष  हो  चुके  हैं  ।  जे०  के०  मैन्यूफेक्चर्र  वह  दूसरा  मिल  है  जो  सात-आठ  सालों  से  बन्द

 वहाँ  के  हजारों  कर्मचारी  बेकारी  का  शिकार  हो  गये  उनको  त  जीते  का  और  न  मरने  का

 अधिकार  मिलता  मैं  समभता  हूं  जिन  बड़  पूंजीपति  मिल-मालिकों  के  द्वारा  मिल  का  संचालन

 होता  उन  पर  हमारे  नियंत्रण  की  कमजोरी  इन  गरीब  मजदूरों  को  परेशान  कर  रही  है  ।  वित्त

 मन्त्रालय  अगर  रुपया  देकर  के  उसका  अधिग्रहण  कर  ले  तो  मैं  समझता  मामला  कुछ  हद  तक

 हल  हो  सकता  है  ।  वहाँ  के  संचालकगण  उस  मिल  को  चलाने  की  स्थिति  में  नहीं  जब  चलाने  के

 लिये  जोर  डाला  गया  तो  प्रदेश  की  सरकार  द्वारा  कोर्ट  में  चले  गये  और  सटे  आर्डर  लेकर  बंठ  गए  ।

 इससे  जिन  कर्मचारियों  को  कष्ट  होता  उनका  निराकरण  कैसे  होगा  |  टैक्सटाइल  की  नई  नीति

 आयेगी  तो  उससे  बहुत  से  हिस्से  प्रभावित  होंगे  उसका  असर  कानपुर  पर  भी  पड़  गा  क्योंकि
 हे

 बपढ़ा
 उद्योग  सबसे  अधिक  कानपुर  में  आधुनिकीकरण  का  हम  सब  स्वागत  करेंगे  ।  इससे  अगर
 कश  मजदूरों  का  अहित  होगा  तो  स्वीकार  करने  में  कठिनाई  आयेगी  ।  घोषित  होने  के  आादे  ही
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 पता  चलेगा  कि  नयी  टंक्सटाइल्स  नोति  कंसी  होगी  ।  परन्तु  इस  बात  का  ध्यान  रश्ला  जाये  कि

 मजदूरों  को  कोई  कठिताई  पैदा  ने  हो  ।  शिक्षा  के  लिये  जो  रुपया  दिया  गया  है  वह  बहुत  कम

 भारतीय  शिक्षा  की  ऐसी  दुर्दशा  है  कि  हरेक  प्रदेश  के  अन्तात  शिक्षा  का  क्षेत्र  होने  के  कारण  न  तो

 जिमावा  फामूला  लागू  होता  है  ओर  न  भाषा  के  बारे  में  कोई  स्पष्ट  नीति  मालूम  पड़ती  है  ।  कोई

 झुरू  से  या  तीसरी  से  या  कोई  चोथी  से  ही  अंग्रेजी  पढ़ाना  शुरू  कर  देता  ।  किसी  जगह  पर  तो

 अंग्रेजी  पढ़ाई  भी  नहीं  जाती  है  और  किसी  प्रदेश  में  तो  हिन्दी  का  नाम  ही  नहीं  है  ।  त्रिभाषा

 फाम्‌ ले  के  बारे  में  चर्चा  उठाई  जाती  है  तो  कहा  जाता  है  कि  आर्थिक  संसाधनों  की  कमी  है  ।  इस

 देश  में  अधिकांश  लोगों  की  भाषा  हिन्दी  हिन्दी  में  काम  न  करना  और  अनेक  बार  नीतियों  को

 वह  सब  प्रादेशिक  स्तर  पर  होता  रहता  है  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  भाषा  नीति  स्पष्ट

 होनी  चाहिए  ।  देश  को  जाजाद  हुए  38  वर्ष  हो  गए  लेकिन  हमारा  दृष्टिकोण  साफ  नहीं  हो  सका

 है  कि  कितनी  देर  ओर  कहां  तक  अंग्र  जी  को  चलाना  हिन्दी  और  भरतीय  भाषाओं  को  महत्व

 कहीं  शिलेया  तो  स्वराज्य  का  अथ्थ  कुछ  नहीं  होता  ।  बापू  ने  कहा  था  कि  वह  राष्ट्‌  गूंगा  है  जिसमें

 रहष्ट  की  भाषाओं  में  कावे  न
 हो

 और  उसका  विकास  न  सच  बात  यह  है  कि  हिन्दी  के

 मामजे  में  हमारा  काम  बहुत  पिछड़ा  हुआ  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मनन्‍्त्री  जी  राष्ट्र  भाषा  के

 लिकास  के  छिए  ओर  सम्पूर्ण  भारतीय  भाषाओं  के  प्रचार  ओर  विकास  के  लिए  काकी  मात्रा  में  धन

 दें  ।  गह  कहुत  बड़ी  चीज  इसके  बिता  राष्ट्‌  गूंगा  रहेगा  ।  देश  को  मुखरित  करने  के

 झक्तमें  प्रथ  फूंफने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कोताही  न  की  जाए  ।  यदि  पैसों

 की  कहीं  कन्ी  है और  इस  कारण  भारतीय  भाषाएं  पिछड़  रही  हों  तो  उस  पैसे  की  कमी  को  दूर

 किया  जाए  ताकि  भारतीय  भाषाएं  बिकसित  हो  सकें  और  भारतीय  जन-मानस  का  मुखरित  रूप

 दुधिया  के  सामने  आ  सके  ।

 मुझे  यहाँ  एक  प्रार्थना  ओर  करनी  है  कि  हमारे  देश  में  श्रमिकों  की  समस्याएं  ही  बहुत

 जटिल  सवंप्रथम  तो  श्रमिकों  क ेआवास  की  भारी  कठिनाइयां  हैं  और  देश  के  महानगरों  में

 कल-कारखातों  के  अन्दर  काम  करने  वाले  हजारों  और  लाखों  मजदूर  ऐसे  ही  अपना  जोवन  गुजारते

 मुके  कानपुर  का  अनुभव  जहां  मिलों  में  काम  करते  हुए  मजदूरों  को  वर्षों  बीत  गये  हैं  परन्तु  अब

 भी  उनको  भोंपड़ियों  में  ही  निवास  करना  पड़ता  है  ।  उनको  सिर  ढकने  के  लिये  कोई  छत  या  फ्लंट

 नहीं  दिया  गया  दूसरी  ओर  कानपुर  नगर  में  भारी  संड्या  में  आवासीय  कवार्टर्स  बने  इसलिये

 मेरा  आपसे  निवेदन  3  कि  कानपुर  नगर  जहाँ  लगभग  पाँच  लाख  मजदूर  और  मेहनतकश

 करमंचा रो  जिनके  रहने  के  खिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  उनमें  से लग  भग  दो  लाख  आदमी  प्रतिदिन

 रात्रि  में  फुटपाथों  पर  विश्राम  करते  सारी  बरसात  और  जाड़  का  सीजन  वे  ऐसे  ही
 निकाल  देते  ठण्ड  से  ठिठरते  रहते  पानी  से  भीगते  रहते  हैं  और  उनकी  भोपड़ियों  में  पानी

 टपकता  रहता  उनके  निवास  के  लिये  सरकार  कम  से  कम  एक  छत  की  तो  व्यवस्था

 मैं  तिफ  कानपुर  की  ही  बात  तहीं  देश  में  जितने  भी  ओद्योगिक  नगर  जहां  मजदूरों  के

 लिये  की  व्यवस्था  नहीं  है  या  बहुत  कम  उसके  लिये  उचित  प्रावधान  आप  चाहें

 204



 30
 1906

 हृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य
 सुनिश्यत  करने  को

 भविलम्ब  आवश्यकताओं  पर  क्ष्चा
 एज

 जाप  उनके  लिये  छोटे  क्वार्टर  बनायें  या  बड़े  क्यर्टर  कम  से  कम  निवास  के  लिये  एक  छत
 का  प्रावधान  तो  अवश्य  होना  चाहिये  ।  कल्याणकारी  राज्य  के  यदि  हम  चिकित्सा
 खाने  पीने  की  व्यवस्था  पूरी  तरह  न  भी  कर  उनकी  बेकारी  के  लिये  कुछ  व्यवस्था  न  क्य

 सिर  ढकने  की  व्यवस्था  तो  होनी  ही  चाहिये  ।

 नमन नमक  SSE  —

 बहुत  अच्छी  बात  है  कि  सरकार  ने  कृषि  तथा  फसल  बीमा-योजना  आरम्भ  की  लेकिन
 अभी  वह  बहुत  शेशव  अवस्था  में  बहुत  सीमित  रूप  में  रखी  मई  है  ।  में  चाहता  हूँ  कि  उसका
 और  विस्तार  किया  जाये  तथा  मजदूर  भाइयों  के  साथ-साथ  डिफेंस  कर्मचारियों  के  लिये  जिनकी
 संख्या  लगभग  ड  ढ़  लाख  उनके  लिये  भी  कोई  लेबर  कालोनी  नहीं  बनी  आवास  की  व्यवस्था

 के  लिये  उचित  पगर  उठाये  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्‍्त्री  जो  इन  कामों  की  ओर  ध्यान  दें
 और  इनके  लिये  संसाधन  दें  ताकि  कल्याणकारी  कार्यों  को  किया  जा  सके  |  इस  बजट  का

 भारतवर्ष  के  सभी  वर्गों  के  लिये  प्रसन्‍तता  का  विषय  यह  आम  आदमी  के  लिये  भी  हर्ष  का
 कारण  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  ।

 $.58  भ०प०  '

 कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की

 अक्लिस्म  आक्श्यकताओं
 पर  चर्चा

 को  उपल-के  मूल्य-दिसतते  की  तुरस्त  झावश्यता  ;

 |  ््ा

 महोदय  :  अब  6  बजने  में  2  मिनट  बाकी  हैं  जब  हम  नियम  193  के

 किसानों  ऋषि  उपज  के  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  की  तुरन्त  आवश्यकता  पर  चर्चा  शुरू

 मधु  दंडवते  ।
 ग््

 सु  बंडवते  :  सभापति  मैं  किसानों
 को  कृषि  उपज  के  लाभप्रद

 मूल्य  सुनिश्चित  करने  की  तुरन्त  आवश्यकता  पर  चर्चा  शुरू  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 नह

 सभापति  हमारे  देश  संगठित  श्रमिकों  तथा  उद्योगों  करी  तरफदारी  करने  वालों

 की  आवाज  साधपरणतया  सुनाई  देती  रहती  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  ,  किसान  जिस  पर  हमारी  देश  की

 सारी  अधंव्यवस्था  निर्मर  करती  है  उनकी  आवाज  उठाने  वालों  की  कमी  मैं  किसानों  की

 मांगों  तथा  आकांक्षाओों  के लिए  अवाज  उठाने  के  लिए  नियम  193  के  अधीन  यह  चर्चा  उट्  ने  के  लिए

 सड़ा  हुआ  हूं  ।  प्रश्न  लाभप्रद  मूल्यों  का  किसी  भी  कृषि  उपज  के  लिए  हमेशा  के  लिए  लाभप्रद

 भूक्य  निर्धारित  एक  बात  कृषि  उपज  के  लाभप्रद  मूल्य  मूलतः  कृषि  क्षेत्र
 में

 उत्पादन
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 करने की  अविलम्ब  आवश्यकताओं  पर  चर्चा

 नज+  फऊायभ-यण,णथ,।+पएपणय।य।य

 लागत  पर  निर्मर  करता  है  और  उत्पादन  लागत  उरवेरकों  तथा  अन्य  आदानों  जेसे

 डीजल  तिलहन  आदि  के  मल्यों  पर  निमंर  करती

 ०श्री०  एन०  जी  रंगा  :  और  उधार  पर  भी

 हाई  6.00  म०  प०
 जा

 ५.“प्रो०  मधु  इंडबते  :  प्रो०  रंगा  ने  बहुत  महत्त्वपूर्ण  बात  कही  है  कि  किसानों  को  कृषि  को

 सफल  बनाने  के  लिए  ऋण  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 इसलिए  लाभप्रद  मूल्यों  की  समस्या  वास्तव  में  किसानों  की  आसानी  से  ओर  सस्ते  दामों

 पर  आदान  उपलब्ध  कराने  की  समस्या  है  ।

 हमारे  यहां  कृषि  मूल्य  आयोग  है  ।  वास्तव  में  कृषि  मूल्य  आयोग  का  मूलभूत  सिद्धांत  कृषि

 लागत  आयोग  होता  चाहिए  क्पोंकि  मूलमूत  रूप  से  लागत  से  जुड़े  होते  हैं  ओर  इसलिए  अगर  हम
 किसान  की  उत्पादन  लागत  की  समस्या  को  हल  कर  लेते  हैं  तो  हम  कृषि  मल्यों  को  प्रभावी  ढंग  से

 हल  कर  सकेंगे  ।

 जब  हम  ओद्योगिक  माल  का  मूल्य  निर्घारण  के  लिए  जो  सिद्धांत

 अपनाये  जाते  हैं  उनको  कृषि  वस्नुओं  का  मूल्य  निर्धारण  के  लिए  जो  सिद्धांत  सामान्य  तोर  से

 अपनाये  जाते  हैं  से  मिलते  हैं  तो  इनमें  भेदभाव  की  भावना  का  हमें  पता  चलता  है  ॥  दोनो  में  अन्तर

 दृष्टांत  के  लिए  जब  किसी  वस्तु  जँसे  कपड़ा  जो  एक  औद्योगिक  वस्तु  है  का  मूल्य  निर्धारण

 किया  जाता  है  तो  लगभग  सभी  महत्त्वपूर्ण  पहलूओं  को  घ्यान  में  रखा  जाता  ऊर्जा  पर

 परिवहन  प्रयुक्त  कच्चा  माल  कपड़ा  बनाने  वाले  श्रमिकों  पर  जो  खर्च  होगा  ये  सभी  पहल

 ध्यान  में  रखे  जाते  हैं  ।  लेकिन  जहां  तक  कृषि  वस्तुओं  के  मूल्य  निर्धारण  का  संबंध  है  ऐसा  हमेशा

 नहीं  होता--मैं  नहीं  इन  बातों  का  कभी  भी  छ्यान  नहीं  रखा  जाता  कि  ये  सब  पहलू  ध्यान

 में  रखे  जाते  हों  ।  कृषि  वस्तुओं  का  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  कृषि  बस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए

 आवश्यक  प्रत्येक  वस्तु  की  ओर  ध्यान  देना  जरूरी  है  ।

 6.02  म०  प०

 महोदय  पीठासोन

 कृषि  मूल्य  आयोग  में  मूल्यों  का  निर्धारण  करने  में  कौन  से  लोगों  की  मुख्य  भूमिका  है  !

 मैं  कृषि  मूल्य  आयोग  के  किसी  विशेषज्ञ  या  किसी  सदस्य  पर  कोई  आशक्षेप  नहीं  करना

 लेकिन  मैं  एक  जो  वित्तिय  पत्रिका  में  छपा  है  का  उल्लेख  करूंगा  ।  जब  एक  विशेषज्ञ

 प्रो०  रंगा  महाराष्ट्र  कोल्हापुर  में  आये  थे  तो  उन्हें
 कुछ  किलोग्राम  की  एक  वस्तु  देखी  तो

 उन्होंने  कहा  कि  इतनी  मात्रा  में  इस  वस्तु  की  उगाने  के  कितना  बड़ा  पेड़  होगा  ।  मैं  नहीं  जानता

 3206



 30  1906  कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सूनिश्यत  करने
 न  की  अविलंम्ब  आवश्यकताओं  पर  चर्चा

 कि  उन्होंने  यह  बात  विनोद  से  कही  थी  या  कि  उन्होंने  अपनी  आज्ञानता  के  मौलिक  अधिकार

 का  प्रयोग  किया  था|  मैं  यह  नहीं  जानता  ।

 »  कृषि  झौर.प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  जनता  दल  का  आदमी

 ५  भ्री०  सधु  दंडवते  :  वह  जनता  दल  के  आदमी  नहीं  है  ।  जनता  दल  के  आदमी  क्लषकों  के

 हितों  का  ध्यान  रखते  है  ।

 अब  मैं  अपना  अनुभव  मैंते  अपने  दिल्ली  के  एक  मित्र  से  जो  अपने  आपको  कृषि
 अथ॑शास्त्री  बताते  कृषि  वस्तुओं  के  मूल्य  निर्धारण  करने  में  कोन  से  पहलू  होने  चा  कर
 निर्धारण  करने  में  विशेषज्ञ  लगते  है  से  पूछा--क्या  आप  मुझे  रबी  और  खरीफ  में  अन्तर  बता
 सकते  हैं  ?  आपको  यह  जानकर  धक्का  लगेगा  ओर  आश्चये  होगा  कि  वह  मुझे  रवी  और  खरीफ

 ह

 में अन्तर नहीं बता सके । तब मैंने विनोद भाव से उनसे पूछा कि क्‍या मुझे आप इतना बता सकते हैं कि ये नाम औरतों के हैं या फसलों के हैं ? उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और मैं और अधिक जोरों से हंसा । यह कोई मन गढन्त बात नहीं है । यह मेरे साथ हुआ है विनोद के पहलू को अलग छोड़ दीजिए । लेकिन ये पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना है । जो मैं कहना भाहता था वह यह है । हमारा एक कृषि मुल्य आयोग होना चाहिए । मैं इस संस्था के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हू । हमारे जैसे देश में जो योजनाओं में आस्था रखता है और जहां विभिन्‍न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना यह अति आवश्यक है कि योजना आयोग तथा कृषि मूल्य आयोग जेंसे संगठन हों । लेकिन प्रश्व यह है कि कृषि मूल्य आयोग का ढांचा तथा इसका गठन किस प्रकार का हो । कृषि क्षेत्र का ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं इस देश में यह एक प्रयोगात्मक ज्ञान की तरह से मेरा हमारे देश में काफी संख्या में ऐसे कृषकों से वास्ता पड़ा है जिनके पास कृषि में कोई डिग्रो नहीं है । इसके वाबजूद उनके पास क्षि का व्यवहारिक ज्ञान है । विभिन्‍न पहलू जो उत्पादन लागत से संबंधित तथा विभिन्‍न पहलू जो सामान्यतः कृषि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते हैं से वे पूरी तरह से परिचित हैं । मैं यह चाहता हू कि ऐसे प्रतिनिधि जो अपने निजी अनुभव तथा व्यवहारिक ज्ञान के कारण कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा जिन्होंने कृषि के क्षंत्र में विज्ेषज्ञता प्राप्त कर ली को भी कृषि मूल्य आयोग में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और अगर ऐसा किया जाता है तो शायद कृषकों को अधिक न्याय मिल सकेगा । मैं कोई अव्यवहारिक प्रस्ताव नहीं दे रहा हूं । जब संगठित श्रमिकों का हितों की बात होती है तो विभिन्‍न समितियां बनाई जाती है तथा सेंट्रल ट्रेड यूनियन सं गठनों श्रमिक हित से संबंधित निकायों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है । अगर संटंल ट्रेड यूनियन संगठनों को ऐसे निकायों जो देश के श्रमिक वर्ग के भाग्य का फँसला करते प्रतिनिधित्व मिलता मैं नहीं समझ पाता कि इस देश के किसानों को क्यो 207
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 करने  को  अवहपकधाओं  पर  चर्चा
 ee  े  ीफससफफकफसफफकससससस

 भधु  दंडवते  ]

 समुचित्  प्रतिनिध्चित्व  नहीं  दि  या  जा  सकता  ताकि  व्यवह्ारिक  ज्ञान  के  बल  पर  अच्छे  फंसले  किया

 जा  सके  ।  यह  स्थिति  है  ।

 जोशी  सभिति  ने  एक  और  महत्त्वपूर्ण  टिप्पणी  की  समिति  ने  कहा  है  :--

 के  सदस्यों  की  आय  में  अपनी  जमीन  का  किराया  तथा  जमा  पूंजी  पर  व्याज

 सबको  आकालित  आय  के  रूप  में  भावना  बड़ी  भारी  भूल

 मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  मेरे  विचार  कि  बिद्वान  जगत  मेरे  अनुभव  को  समंझेगा  ऐसी

 चेवाबनियों  तथा  सावधानियों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  एक  ओर  महत्त्वपूर्ण  पहलू  पर  जहां  तक  मूल्य  ढाँबे  का  संबंध  है  मैं  एक  और

 महत्त्वपूर्ण  पहलू  के  बारे  में  बोलूंगा  और  वह  हैं  कृषि  तथा  औद्योगिक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में

 विभिन्‍न  पहलू  जो  औद्योगिक  वस्तुओं  के  मूल्य  निर्धारण  में  इस्तेमाल  किये  जाते  हैं  का  उल्लेख

 करने  के  बाद  अगला  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  कृषि  उत्पादन  मूल्यों  तथा  औद्योगिक  वस्तुओं  के  मूल्यों  के

 के  बीच  एक  प्रकार  की  समानता  तथा  संतुलन  स्थापित  करना  ।

 ब्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  व्यवसायिक  वेतन  तथा  भत्ते  भी  ।

 ५  औ०  मधु  दंडबते  :  अवश्य  ही  यह  उसी  का  ही  हिस्सा  है  औद्योगिक  बस्तुओं  के  मूल्य  सही
 ढंय  से  तेबार  किये  बये  सूचकाँओं  पर  आधारित  होते  हैं  ।  सूचकांक  के  लिए  एक  फार्मूला  है  ओर

 जब  श्रमिक  वर्ग  यह  देंश्ता  है  कि  सूचकांक  बनाने  वाली  मशीनरी  ठीक  नहीं  अगर  यह  मशीनरी

 पर्याप्त  नहीं  है  तो  समितियां  नियुक्त  कर  दी  जाती  हैं  ओर  सूचकांक  प्रणाली  में  संशोधन  किया

 जाता  है  |  कुछ  संशोधन  किए  जाते  हैं  लेकिन  जहाँ  तक  कृषि  वस्तुओं  का  संबंध  है  कोई  भी

 सूचकांक  ठीक  ढांचे  पर  नहीं  वना  हुआ  है  जिसके  आधार  पर  मूल्य  निर्धारित  किये  जा

 और  इसलिए  हमें  ठीक  से  ढांचे  में  पुनः  परिवर्तन  करके  औद्योगिक  वस्तुओं  तथा  कृषि  वस्तुओं  का

 सूचकांक  बनाना  चाहिए  और  एक  बार  यह  कार्य  कर  लिया  गया  तो  औद्योगिक  तथा  कृषि  वस्तुओं
 के  मध्य  समामता  या  संतुलन  रखना  हमारे  लिए  संभव  हो  जायेगा  ।  कुछ  आधार  कृषि  मूल्यों  के

 निर्धारंण  के  लिए  बनाना  होगा  और  कृषि  और  औद्योगिक  मूल्यों  के  बीच  समानता  अच्छा  फल

 लाएगी  और  जो  किसानों  के  लिए  प्रोत्साहन  का  कार्य  करेगी  और  ऐसी  अवस्था  में  उत्पादन

 बढ़ं

 अमला  पहलू  जिस  पर  मैं  बहुत  जल्दी  में  कुछ  कहूंगा  वह  मूल्यों  में  उतार-बढ़ाव  का  प्रश्न

 है  ।  कृषकों  के  लिए  कृषि  वस्तुओं  के  मूल्यों  क ेलिए  खराब  बात  अयर  कोई  है  तो  वह  है  कृषि

 बस्तुओं  के  मूल्यों  में  थोड़  समय  के  बाद  उतार-चढ़ाव  आना  और  इसलिए  कृषि  वस्तुओं

 संतुलन  नहीं  बन  पाता  इनको  लगातार  बाहरी  कारणों  से  डर  बना  रहता  है  तथा  कृषि  मृल्यों

 में  उत्तार-बढ़ावों  से  कृषि  उत्पादन  की  बढ़ोतरी  करने  में  भी  क्रषि  मूल्यों
 का  उतार-बढ़ाव  एक
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 बहुत  बड़ा  हतोत्साहन  है  ।  अतः  सबसे  अच्छा  तथा  स्वीकार्य  तरीका  यह  होगा  कि  बुआई  का  मौसम
 आरम्भ  होने  से  पहले  ही  क्रषि  मूल्य  घोषित  कर  दिए  जायें  ।  कृषकों  को  बुआई  मौसम  से  पहले
 कृषि  संबंधी  प्रयोग  आरम्भ  करते  समय  सम्भावी  उतार  चढ़ावों'से  डरना  नहीं  चाहिए  ।  उन्हें  यह
 आश्वासन  दिया  जाना  चाहिए  कि  यह  उचित  किसानों  को  उचित  मूल्य  दिया

 यह  एक  बहुत  बड़े  प्रोत्साहन  का  कार्य  करेगो  और  एक  बार  आपने  किसानों  को  प्रोत्साहन
 दे  दिया  तो  वह  देश  के  लिए  पहले  से  कंहीं  अधिक  उत्पादन  करेगा  ।

 अतः  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  क्रृषि  वस्तुओं  को  निश्चित  मूल्यों  की  घोषणा  बुआई  मोसम

 से  बहुत  कर  दी  जानी  चाहिये  ताकि  वह  एक  प्रोत्साहन  की  तरह  कार्य  कर  उसके

 बाद  पर्याप्त  बफर  स्‍्टाक  बना  कर  और  एक  संतुलित  आयात  और  निर्यात  की  नीति  भी  मूल्यों  में

 लगातार  होने  वाले  उतार  चढ़ावों  को  रोकने  में  भी  सहायक  होगी  ।  अगर  काफी  मात्रा  में  सुरक्षित
 बफर  सस्‍्टाक  बनाया  जाए  तो  उस  अवस्था  में  कृषकों  को  लाभ  सामान्य  समुदाय  को  इससे

 लाभ  उपभोक्ताओं  को  भी  लाभ  सरकार  को  भी  फायदा  अर्थव्यवस्था  में  भी

 सुधार  होगा  ।  मूल्यों  के  उतार-चढ़ाव  की  इस  समस्या  का  समाधान  होना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  एक  ओर  रचनात्मक  सुभाव  मैं  देना  चाहता  और  मुझे  आशा  और  विश्वास

 है  कि  सरकार  इस  रचनात्मक  सुझाव  पर  ध्यान  देगी  ।  मैं  यह  चाहता  हुਂ  कि  क्रृषि  को  एक

 उद्योग  माना  जाना  अगर  आप  कृषि  को  उद्योग  मान  लेते  हैं  तो  इस  अवस्था  कई

 लाभ  जो  आज  उद्योगों  को  उनके  विकास  के  लिए  उपलब्ध  कराये  जाते  हैं  वे  कृषि  को  भी  उपलब्ध

 हो  जायेंगे  ।  हम  एक  ऐसे  युग  में  हैं  जहां  उद्योगों  को  बहुत  से  प्रोत्साहन  दिये  गये

 पतियों  ने  मांग  की  थी  कि  एम०  आर०  टी०  पी०  के  मामले  में  जो  20  करोड़  रुपये  की  सीमा  इस

 समय  है  उसकों  40  या  50  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  देना  कभी-कभी  जब  एक  अन्बा

 आदमी  एक  आंख  माँगता  है  तो  भगवान  उसको  दो  आंखें  दे  देता  बड़े  उद्योगपतियों  ने

 एम०  आर०  टी०  पी०  में  वर्तमान  20  करोड़  की  सीमा  को  50  करोड़  रुपये  तक  बढ़ाने  की  माँग

 की  लेकिन  सरकार  ने  उनसे  काफी  संतुष्ट  होते  हुए  आप  एक  आँख  मांग

 रहे  हम  अपपको  दो  आंख  दे  रहे  सीमा  100  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दी  गई  ठीक

 अगर  आपने  इस  देश  के  एकाधिकारवादियों  को  इतनी  अधिक  रियायत  और  छूट  दी  है  तो  इस  देश

 के  किसानों  को  भी  कुछ  लाभ  देंने  की  कोशिश  अगर  सरकार  कल  यह  घोषणा  कर  दे  कि

 सरकार  कृषि  को  एक  उद्योग  मानने  जा  रही  है  और  वे  सारी  रियायतें  तथा  सुविधाएं  जो  एक

 उद्योग  को  मिलती  सारे  आदान  जो  रियायती  दरों  पर  उपलब्ध  कराये  जाते
 कृषि

 को  एक

 उद्योग  मानते  हुए  किसानों  को  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  ।  आप  देखेंगे  कि  इसका  विद्युत  जैसा  प्रभाव

 होगा  और  किसान  अधिक  उत्पादन  कर  उदाहरण  के  तौर  पर  विध्,त  को  ही

 मुझे  पता  है  कि  रेलवे  तथा  उद्योगों  को  हमेशा  विद्य,तत  रियायती  दर  पर  दी  जाती  हमें  बताया

 जाता  है  कि  देश  के  विकास  के  लिए  उच्योग  एक  बुनियादी  ढांचा  हैं  तथा  रेलवे  बुनियादी  ढांचा

 परिवहन  एक  बुनियादी  ढांचा  देश  के
 विकास  के  और  इसलिए  जहां  तक  विद्य.त
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 अविलमस्ध  आवश्यकताओं  पर  चर्चा

 जा  आााणाणणणणणात्र  —  ना  ्  एएाआ

 मधु  दष्डवते  ]

 का  सम्बन्ध  वह  उन्हें  रियायती  दर  पर  दी  जाती  मेरा  रेलवे  तथा  उद्योगों  स ेकोई  झगड़ा
 करने  का  इरादा  नहीं  मैं  रेल  मन्त्री  पद  पर  कार्य  कर  चुका  हूं  अतः  यह  नहीं  चाहता  कि  कोई
 भी  कार्य  पिछले  समय  से  लागू  हो  ।  लेकिन  साथ  ही  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  अगर  उद्योगों

 के  विकास  के  लिए  रेलवे  एक  बुनियादी  ढांचा  है  और  उद्योग  देश  के  विकास  के  लिए  एक  बुनियादी
 ढांचा  है  तो  किसान  जो  उद्योगों  को  कृछचा  माल  उपतजब्ध  कराते  किसान  जी  हमारी  अधंव्यवस्था

 के  प्रत्येक  क्षेत्र  के  लिए  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराते  भी  देश  के विकास  के  लिए  एक  अप्रत्यक्ष

 बुनियादी  ढांचा  है  और  इसलिये  उनको  उद्योगों  की  तरह  मानकर  सारी  सुविधायें  दी  जानी  चाहिये

 जहां  तक  विद्यत  खर्चे  का  सम्बन्ध  उदाहरण  के  तौर  TT

 मैं  समझता  हूं  कि  केरल  ज॑ंसे  राज्य  में  थे  बहुत  ही  निम्न  दरों  पर  बिजली  देमे  के  लिये

 तैयार  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  सभी  रा  चाहे  थे  किसी  भी  पार्टी  से  सम्बन्ध  रक्षते

 वूरी  तरह  यह  महसूस  करते  हुये  कि  किसान  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  रीढ़  किसानों  को  सभी
 प्रकार  की  सुविधायें  देने  को  तैयार  होंगे  ।  इसलिये  कृषि  को  एक  उद्योग  जैसा  ही  समझा  जाये  तथा

 जिस  तरह  देश  में  उद्योगों  को  रियायती  दरों  पर  आदान  उपलब्ध  कराये  जाते  हैं  उसी  प्रकार  उन्हें

 भी  ऐसी  रियायतें  दी  जानी  चाहिए  |  यह  मेरा  ठोस  सुझाव

 तत्पश्चात्‌  मैं  चाहूंगा  कि  की  कार्यप्रणाली  को  दोषमुक्त  बनाया  जाये  इस  सदन  में

 पिछली  लोकसभा  में  तथा  विशेष  रूप  से  पांचवी  लोकसभा  में  पर  हमने  विस्तृत  चर्चा  की

 थी  ।  मेने  इसी  सदन  में  पहले  पांववी  लोकसभा  में  तथा  फिर  छठी  लोकसभा  में  की  काय॑े

 प्रणाली  पर  चर्चा  कराई  थी  ।  मुझे  याद  है  कि  यह  वह  समय  था  जबकि  प्याज  और  आलू  सम्बन्धी

 समस्या  अत्याधिक  कठिन  हो  गई  प्याज  और  आलू  वैसे  ही  फेंका  जां  रहा  था  क्योकि  उनको

 रखने  के  लिये  कोई  भाण्डागर  सुविधायें  नहीं  थीं  और  जब  किसान  मुसीबत  में  थे  तो

 उन्हें  खरीदने  को  तैयार  नहीं  इसी  सदन  में  हमने  पर  बहुत  अधिक  अच्छे  ढंग  से  चर्चा
 की  ।  मैं  आपको  याद  दिला  दूं  कि  राजनैतिक  मतमेद  होते  हुएं  भी  सदन  के  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों
 ने  यह  आग्रह  किया  था  कि  मशीनरी  को  दोषप्ुक्त  बनाया  जाये  तथा  के  लिये
 अधिक  धनराशि  दी  जाये  दथा  उनये  आलू  और  प्याज  की  खरीद  करायी  जाये  ।  उन्हें  उचित
 भाण्डागार  और  प्रशीतिकरण  सुविधाओं  का  निर्माण  करने  के  योग्य  बनाया  जाये  ।  यदि  वे  ऐसा  कर

 कर  सके  तो  मैं  समझता  हूं  कि  आज  द्वारा  पूरी  तरह  से  का्यंसंचालन  न  किये  जाने  के
 फलस्वरूप  लोगों  को  और  कृषकों  को  जिन  बहुत  सी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  वे
 भी  हल  हो  सकती  हैं  ।

 मुझे  कहना  चाहिये  कि  को  न  केवल  पर्याप्त  धनराशि  ही  दी  जाए  बल्कि  इसे
 अफसरवाद  के  चंगुल  से  भी  मुक्त  कराया  जाये  ।  यह  हमारे  देश  के  लिए  दुर्भाग्य  की  बात  मेरा
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 कृषि  उत्पादे

 के
 लाभप्रद  मुल्य  सुनिश्चित  करने की
 अविलम्ब  आवश्यकताओं  पर  चर्चा

 नौकरशाहों  से  कोई  विरोध  अफसरवाद  और  नौकरशाह  अलग-अलग  हैं  ।  किसी  भी  प्रणाली  की

 सरकार  च।है  वह  कांग्रेस  की  सरकार  हो  अथवा  जनता  अथवा  चाहे  वह  एक  पूंजीवावी
 सरकार  हो  अथवा  कम्युनिष्ट  सरकार  हमें  नौकरशाही  की  ओर  नोक  रशाहों  की  जरूरत  पड़ती

 परन्तु  नौकरशाह  और  नौकरशाही  एक  चीज  है  तथा  अफसरवाद  अलग  चीज  मैं  चाहता  हूं  कि

 अफसरवाद  समाप्त  हो  ।  मैं  नौकरशाहों  का  खात्मा  नहीं  क्योंकि  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  लिये

 कुछ  अधिकारी  और  कमंचारी  हमेशा  ही  रखने  आखिर  कुछ  मनुष्यों  को  रोजगार  भी  देना

 पड़ेगा  ओर  कुछ  विशेषज्ञों  की  सेवाओं  का  उपयोग  भी  करना  करना  अतः  मैं  नौकरशाहों

 के  विरुद्ध  नहीं  हूं  बल्कि  मैं  अफसरवाद  के  विरुद्ध  हूं  ।  इसी  प्रकार  मैं  लाल  फीताशाही  के  विरुद्ध  तो

 हूं  परन्तु  साम्यवादियों  के  विरुद्ध  मैं  लालफीताशाही  के  विरुद्ध  मैं  कहना  चाहूंगा  कि

 की  कार्यकरण  से  अफसरवाद  किस  प्रकार  खत्म  किया  जाये  और  यदि  ऐसा  हो  जाता  है  तो

 किसानों  के  हितों  को  बढ़ाने  में  यह  एक  प्रभावशाली  हथियार  सिद्ध  होगा  ।

 मैं  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहूं  गा  ।  यह  सर्वेसम्मत  तथ्य  है  कि  हम  अपनी  खेती

 के  लिये  केवल  मानव  श्रम  पर  निमेर  हैं  ।  इसलिये  एक  स्तर  विशेष  से  आगे  उत्पादकता  में  बढ़ोत्तरी

 नहीं  की  जा  हम  देखते  हैं  कि  प्रत्येक  उस  देश  में  जहां  किसी  भी  अंश  में  यनन्‍्त्रों  का  प्रयोग

 किया  जाता  वहाँ  प्रत्येक  एकड़  अथवा  प्रत्येक  हैक्टेयर  कृषि  मूमि  में  निश्चित  रूप  से  अधिक

 उपज  होती  यदि  हमारे  पास  बढ़िया  बीज  बढ़िया  खाद  बढ़िया  यन्त्र  बढ़िया  प्रयोग

 और  बढ़िया  अनुसंधान  हों  उसी  मूखण्ड  में  अच्छे  यत्त्रों  और  अच्छो  श्ाद  तथा  अच्छी  तकनीक  से

 अधिक  उपज  हो  सकती  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  इस  देश  में  मूमि  और  मनुष्य  का  अनुपात  ऐसा  है

 कि  हम  ट्रैक्टरों  द्वारा  अधिक  मात्रा  में  मशीनीकरण  की  व्यवस्था  नहीं  सकते  ।  इस  देश  में

 जहाँ  छोटे-छोटे  खेत  ट्रैक्टर  कंसे  काम  करेगा  |  मुकसे  कहा  जाता  है  कि  इस  देश  में

 किसानों  द्वारा  कृषि  के  लिये  उपलब्ध  प्रति  किसान  मात्र  1.5  एकड़  मैं  औसत  1.5  5
 एकड़

 की  बात  कर  रहा  हूं  ।  अतः  एक  ऐसे  देश  में  जहां  प्रति  व्यक्ति  औसत.5एकड़  भूमि  अपने  देश  के

 बढ़े  क्षेत्रों  मे ंचल  रहे  बड़े  ट्रैक्टरों  के  विषय  में  हम  सोच  भी  नहीं  सकते  ।  परन्तु  यदि  हम  छोटे-छोटे

 खेतों  में  ट्रैक्टर  नही  चला  सकते  तो  मैं  समभता  हूं  कि  हम  जापानी  जिसमें

 लि
 से  चलने

 वाले  हल  का  प्रयोग  किया  जाता  को  अजमा  सकते  हैं  ।  हमारे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  किसानों

 ने  छोटे-छोटे  बिजली  से  चलने  वाले  हलों  का  प्रयोग  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  यदि  बिजली  से  चलने  वाले

 हलों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  तो  वे  जमीन  में  अधिक  पैदावार  कर  सकते  हैं  और  मुमे  विश्वास  है  कि

 उन्हें  यह  यन्त्र  उपलब्ध  करा  दिये  जायेंगे  ।  परन्तु  परेशानी  क्या  है  ?  जहाँ  तक
 छोटे

 और  मध्यम

 दर्जो  के  किसानों  का  सम्बन्ध  वे  भी  अपना  विद्यूत  हल  खरीदने  में  समर्थ  नहीं
 होंगे  ॒  वे  अधिक

 मात्रा  में  खाद  का  प्रयोग  भी  नहीं  कर  वे  अपने  लिये  आधुनिकतम  यन्त्र  नहीं
 ले  सकते  वि

 व्यक्तिगत  तौर  पर  वे  नहीं  कर  सकते  ।  अतः  मैं  यह  सूकाव  दूंगा  ।  कि  हमें  देश
 में  नहर

 ्र

 संस्थाओं  की  सेवाओं  का  जाल  बिछाये  जाने  को  प्रोत्साहन  देना  ताकि  सहकारिता
 सेवाएं

 है  « | इस  प्रकार  उत्पादन  क्षमता  बढ़  जायेगी  और  प्रति
 कृषकों  के  लिये  इस  यन्त्र  की  कर  सकें  ।  इस  प्रकार  उतता  दन  क्ष  4
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 अविलम्ब  आवश्यकताओं  पर  चर्चा
 .

 जा  5  जना+  -

 मधु  दण्डवते  ]

 एकड़  उपज  भी  बढ  राष्ट्‌  की  अर्थव्यवस्था  समृद्ध  होगी  और  साथ  ही  मूल्य  ढाँचे  के  में

 किसानों  को  भी  लाभ  मिलेगा  ।  इससे  स्वयंमेव  ही  उत्पादन  क्षमता  बढ़  जायेगी  ।

 अब  क्षेत्रीय  प्रणाली  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहने  हैं  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  जब  हमने  क्षेत्रीय

 प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  तो  उसे  बदला  नहीं  गया  वर्तेमान  सरकार  से  मेरा

 यह  निवेदन  है  कि  देश  में  क्षेत्रीय  प्रणाली  की  समाप्ति  से  और  खांद्यान्नों  के  भान्दोलन  के  लिए

 सम्पूर्ण  देश  को  एक  हकाई  मानने  से  इस  देश  के  किसानों  और  काश्तकारों  का  बहुत  हित  हुआ
 क्षाद्यान्नों  को  देश  के  एक  भाग  से  दूसरे  भाग  में  मुक्त  आवागमन  से  किसानों  को  बहुत  लाभ

 पहुंचा  है  |  क्षाद्यान्नों  के  सम्बन्ध  में  क्षंत्रीय  प्रणाली  समाप्त  करने  से  निश्चय  ही  लाभ  हुआ  है  ॥

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  क्षत्रीय  प्रणाली  को  स्थाई  तौर  पर  समाप्त  किया  जाए  ताकि  यह

 प्रभाली  लागू  न  हो  सके  ।  मैं  समझता  हूं  किसानों  को  इससे  अपार  प्रसन्नता  होगी  ।

 अब  मैं  एक  मोलिक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  परन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  हसे  लाग्‌
 करने  में  कहां  तक  समर्थ  होगी  ।  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  उद्योगों  का  छितराव  ओर  विकेन्द्रीकरण  किया

 जाए  ।  कम  से  कम  जहां  नए  उद्योग  लग  रहे  हैं  और  जहां  तेयार  उत्पादों  का  निर्माण  हो  रहा

 इन  वस्तुओं  के  लिए  कतिपय  कच्ची  सामग्री  मैं  सरकार  को  सुझाव  दूंगा  कि  वह  उन

 विशेष  क्षंत्रों  में  औद्योगिक  इकाइयां  स्थापित  करने  का  प्रयत्न  करें  जिनके  आस-पास  हमें  उस

 ओद्योगिक  इकाई  विशेष  के  लिए  आवश्यक  कंच्ची  सामग्री  उपलब्ध  हो  सके  ।  इससे  न  केवल

 प्ररिवहन  समस्या  आसान  हो  जाएगी  बल्कि  साथ  ही  कच्चे  माल  के  निर्माताओं  और  भौद्योगिक

 माल  के  वास्तविक  निर्माताओं  के  बीच  सम्बन्ध  स्थापित  हो  जाएगा  ।  इसके  अलावा  मैं  एक  और

 सुझाव  प्रस्तुत  करूंगा  और  मंत्री  महोदय  से  अनु रोध  करूंगा  कि  वह  इसकी  समीक्षा  कराएं  |  मैं  एक

 उदाहरण  देता  हमारे  यहां  सरकारी  चीनी  के  कारखाने  हैं  उस  कारखाने  विशेष  से  समीप  कुछ
 किलोमीटर  के  अन्दर  रहने  वाले  किसान  अक्सर  गन्ना  उपजाते  वे  सहकारी  चीनी  कारखाने

 के  अभिन्‍न  आंए  हमारे  मित्र  श्री  दिफे  जों  देश  के  एक  सफल  सहकारी  रहे  हैं  वे आपको  बताएंगे
 कि  यदि  किसी  चीनी  कारख्लाने  के  समीप  में  कोई  बड़ा  गन्ना  उत्पादक  क्षेत्र  हो  तो  कारखाने  में

 का  मुक्त  आवागमन  हो  सकता  है  ।  और  यदि  आप  उन्हें  शेयर  खरीदने  की  समभ  देना

 चाहें  तो  गन्ना  उत्पादक  उस  सहकारी  कारखाने  विशेष  के  शेयर  होल्डर  भी  बनाए  जा  सकते

 यही  नहीं  कुछ  सहकारी  चानी  कारखानों  में  कारखाने  काम  कर  रहे  औद्योगिक  श्रमिकों  को  भी

 शेयर  घारी  बनाया  गया  यदि  सहयोग  का  ऐसा  वातावरण  निर्मित  किया  जाए  तो  सहकारी
 समितियां  वास्तव  में  सहकारी  समितियां  और  यदि  ऐसी  ओद्योगिक  इकाइयाँ  उन  क्षेत्रों  के

 आसपास  स्थापित  की  जहाँ  कच्चा  माल  पंदा  होता  है  तो  मैं  आपको  बताऊं  कि  औद्योगिक

 माल  और  कच्चे  माल  के  बीच  बेहतर  तालभेल  होगा  ।  परिवहन  खर्च  घटाया  जा  सकंगे  तथा  मैं

 समझता  हूं  कि  मूल्य  ढांचे  का  निर्णय  करते  वक्‍त  अधिक  सुविधाएं  मुहैया  कराई  जा  सकेगी  ।
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 अविलम्ब  आवश्यकताओं  पर  चर्चा

 $$$

 अब  मैं  कपास  की  खरीद  में  एकाधिकार  के  सम्बन्ध  में  दो  शब्द  कहना  चाहूगा  ।

 महाराष्ट््‌  में  इस  प्रयोग  में  हमने  कुछ  ह॒ृद  तक  सफलता  प्राप्त  की  इसमें  संदेह  नहीं  कि

 कठिनाइयाँ  आ  सकती  हैं  परन्तु  मैं  इस  सदन  को  आग्रह  करना  चाहू गा  कि  कपास के  क्षेत्र  में

 घिकार  की  प्रवृत्ति  एक  अकेले  द्वीप  की  भाँति  जीवित  नहीं  रह  सकती  ।  यदि  किसी  राज्य  विद्येष  में

 कपास  की  एकाधिकार  खरीद  में  सफलता  मिल  जाए  और  उस  राज्य  की  सीमा  के  बाहर  हसका

 व्यापार  खुला  हो  और  वहां  खरीद  पर  किसी  का  एकाधिकार  न  हो  तो  उस  मामले  में  विनाश

 कारी  प्रतियोगिता  प्रारम्भ  हो  जाएगी  और  यह  प्रयोग  असफल  हो  जाएगा  ।  अतः  मेरा  सुझ्नाव  है
 कि  सबसे  पंहले  पर्याप्त  धन-राशि  उपलब्ध  कराई  जाए  और  इसके  अतिरिक्त  यदि  किसी  विशेष

 क्षेत्र  में  अधिक  मात्रा  में  कपास  पैदा  हो  रही  है  तो  हमें  उसी  क्षेत्र  में  जहां  कपास  पैदा  होती

 नई  कताई-मिलों  की  स्थापना  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  यदि  किसी  क्षेत्र-विशेष  में  कपास

 पैदा  होती  है  ओर  हम  उसी  क्षेत्र  में  कताई  मिलें  चालू  दें  तथा  रूई  मिलों  का  विकेन्द्रीकरण

 और  फैलाव  हो  जाए  तो  उस  दशा  में  कच्चे  माल  और  तैयार  माल  के  बीच  बेहतर  तालमेल

 होगा  समझता  हू  कि  इस  प्रहार  परिवहन  का  खर्चा  भी  बहुत  हृद  तक  कम  किया  जा

 सकेगा  ।

 एक  अन्य  पहलू  औौर  भी  बहुषा  तथा  कथित  सूधारवादी  यह  सिद्ध  करने  का  प्रयत्न

 करते  हैं  कि  कितानों  के  हितों  और  भूमिहीन  मजदूरों  के  हितों  के  बीच  विरोध  है  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि  यह  सदन  हमारे  दिमाग  से  इस  को  मिटाए  कि  किसानों  का  हित  और  भूमिहीनों

 के  हित  में  हमेशा  टफराव  होता  है  ।  कभी-कभी  उनमें  टकराव  हो  सकता  है  ।  बेशक  मैं  पुराने
 जमींदारों  की  बात  नहीं  कर  रहा  परन्तु  मैं  मकोले  और  छोटे  किसानों  की  बात  कर  रहा

 हैँ  ।  यदि  आप  किसानों  की  समस्या  को  देखें  तो  इस  देश  का  छोटा  किसाम  ही  अधिक  लाभदायक

 मूल्यों  की  मांग  करता  महोदय  जब  उन्होंने  आन्दोलन  किया  तो  कुछ  कपटी  सुधा  रवादियों
 ने

 कहा  कि  हस  अन्दोलन  में  भूमिहीन  श्रमिकों  को  किसानों  का  साथ  नहीं  देना  चाहिए  ।  इसके

 विपरीत  मैं  उन  लोगों  में  जिन्होंने  इस  आन्दोलन  में  भाग  मैंने  अपने  राज्य  में  किसानों

 को  लाभकारी  मल्य  दिलाने  के  लिए  इस  आन्दोलन  में  भाग  लिया  ।  मैं  भूमिहीन  श्रमिकों  और

 कृषि  श्रमिकों  के  पास  मैं  उनके  संघों  के  पास  और  उनके  मंत्रों  पर  गया  ।  मैंने  उन्हें  बताया

 कि  आप  किसानों  के  बेहतर  मूल्य  दिए  जाने  की  माँग  की  लड़ाई  में  उनका  साथ  दें  ।  यदिवे

 बेहतर  मूल्य  प्राप्त  कर  लेते  यदि  उनका  आय-स्तर  ऊचा  उठता  यदि  वे  अधिक  बचत  कर

 सकते  तो  उस  स्थिति  में  हमारे  ज॑से  लोगों  के  लिए  कृषि-मजदूरों  के  वास्ते  अधिक  मजदूरी  की  मांग

 करना  भासान  हो  हमने  उन्हें  बताया  कि  एक  ब।र  किसानों  को  उनका  लाभकारी  मूल्य  मिल

 फिर  हम  उसमें  भूमिद्दीन  मजदूरों  के  लिए  भी  हमने  उन्हें  बताया  की  आप  बाकी  काम

 की  बिन्‍्ता  न  उसे  हम  करेंगे  ।  और  मुझे  आपको  यह  बताते  हुए  शुशी  हो  रही  है  कि

 हम'रे  राज्य  में  खेतिहर  मजदूरों  और  लाभकारी  मूल्यों  के  लिए  लड़  रहे  किसानों  के  बीच  पूरा-पूरा

 सहयोग  खेतिहर-मजदूरों  ने  अनुभव  किया  कि  जिस  किसान  के  खेत  में  वह  काम  करते  यदि
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 मविलम्ब  आवश्यकताओं  पर  चर्ना

 ++-  ---.+  ०.  a  Ee

 [  प्रो०  मधु  दण्डवर्त ]

 उस  किसान  को  ही  अपनी  उपज  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिला  तो  वह  उससे  अधिक  अच्छी  मजदूरी  की

 आशा  कंसे  कर  सकता  है  ।  वह  किसानों  के  साथ  मिल  गया  ।  किसानों  ने  भी  उसे  अग्रिम  आश्वासन  ”'

 दिया  कि  यदि  उन्हें  अपनी  उपज  का  अधिक  अच्छा  मूल्य  मिलता  है  तो  वह  आश्वस्त  रहें  कि  उसे

 नीचे  नहीं  रखा  जाएगा  उसके  साथ  भी  अधिक  अच्छा  बर्ताव  किया  जाएगा  ।  कंसे  दोनों

 के  हित  एक  दूसरे  से  जुड़  यदि  किसानों  ओर  भूमिहीन  श्रमिकों  के  बीच  कोई  वर्ग  संघर्ष  न

 रहे  उनके  हितों  तथा  कृषि  मजदूरों  और  किसानों  के  आपसी  हितों  में  राष्ट्र  की  अर्थ  ब्यवस्था  के

 निर्माण  के  लिए  सामंजस्य  स्थापित  कियां  जा  सकता

 अंत  में  मैं  आपसे  तीन  बातों  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  ।  जहां  तक  देश  की  अधथ॑ं-व्यकस्था  का

 सम्बन्ध  जेसा  कि  मैंने  अभी  कहा  के  साधनਂ  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  के  विकास  के

 लिए  बुनियादी  सुविधा  जुटाते  हैं  ।  उसी  प्रकार  हमें  मोन  लेना  चाहिए  कि  कृषि
 करु्चा  माल  जिसे  थे  बनाते  और  उयगाते  भी  विकास  के  लिए  एक  बुनियादी  सुविधा

 जुटाएगी  ।  यह  बात  और  है  ।  आप  वित्त  मंत्री  का  भाषण  पढ़  लें  जिसमें  पिछली  क्‍फा

 वर्ष  1983-84  के  बजट  में  उन्होंने  कुछ  बातों  का  उल्लेख  किया  था  ।  बजट  में  3900

 करोड़  लगभम  4000  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया  गया  इस  वर्ष  के  बजट

 में  भी  3800  करोड़  रुपये  को  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  दिखायी  गयी  है  ।  सरकारी  विश्लेषश

 झौर  वित्त  मंत्री  ने  क्‍या  कहा  था  ?  महोदय  वह  बहुत  ही  संगत  है  और  किसानों  के  मनाथ॑  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  अर्थव्यवस्था  में  लगभग  3800  रुपये  का  थाटा  है  तथापि  मुझे
 विश्वास  है  कि  यदि  इस  देश  के  किसान  अच्छी  फसल  पंदा  करें  तो  अर्थव्यवस्था  इस  घाटे  के  कंठके

 को  बर्दासत्त  कर  सकेगी  ।”  इस  देश  के  किसानों  के  लिए  यह  बड़े  सम्मान  की  बात
 | निश्चय  मुझे  भरोसा  नहीं  है  कि  घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था  3800  करोड़  की  बोली  पर  अथवा

 विस  मंत्री  फे  निदेश  पर  रुकी  रहेगी  ।  शायद  यह  और  अधिक  हो  सकती  है  परल्तु  स्वयं  उन्होंने

 यह  माना  है  कि  यदि  हम  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  के  झटके  को  वर्दास्त  कर  गये  तो  इससे  देश  का

 कृषि  आधार  मजबूत  बनेगा  ।  यदि  हम  बेहतर  सुरक्षित  भण्डार  की  व्यवस्था  कर  लें  ओर  यदि

 आगामी  वर्षों  में  बेहतर  फसल  हो  तो  भाजत्र  इसी  से  अर्थव्यवस्था  में  धक्का  बर्दास्त  हो  जाएगा  ।

 इसी  से  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  किस  प्रकार  किसानों  की  प्रधानता  सभी  को  स्वीकार्य  है  ।

 महोदय  बहुत  समय  के  बाद  मुझे  कृषि  उत्पादों  के  लाभकारी  मूल्य  का  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  उठने

 का  अवसर  प्राप्त  हुआ  है  ।  मैं  इसके  लिए  अध्यक्ष  महोदय  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।  वह  स्वयं  भी

 किसान  होने  के  नाते  इस  विषय  के  महत्त्व  को  स्वीकार  करते  इस  समस्या  पर  बहस

 और  चर्चा  करते  समय  हमें  अपनी  दलगत  संबद्धता  और  विध्त  को  भुलाकर  इस  सदन  में  एक  मत

 से  उठकर  खड़ा  होकर  यह  देखना  चाहिए  कि  कृषि  उत्पादों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  किए  त॑

 एक  नई  अर्थंव्यवःया  बनाई  जाए  और  एक  नये  और  समृद्ध  भारत  का  उदय  इन्हीं  शब्दों

 के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  धन्यवाद  ।
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 टी  रा  अबिलस्ब  अवश्यकता  प्र  चर्चा

 जनम  गाए  J we एन० Wo tat (ae) : उपाध्यक्ष महोदय, आम  चुनाव  ?।,।  ्ਂ  ः?े  फफ
 बे

 के  एन०  जो०  रंगा  :  उपाध्यक्ष  आम  चुनाव  की  हलचल  के  आद
 इस  सभा  में  फिर  से  चुनकर  आने  के  लिए  मैं  स्वयं  को  बधाई  देता  क्योंकि  मैं  अपने  मित्र  प्रो०

 दण्डवते  का  भाषण  सुन  चुत  हु  ।.  जब  मैं  द्वारा  दिये  गये  भाषण  का  एक.एक  शब्द

 सुनता  हूं  तो  ऐसा  महसूस  करता  हू  कि  में  अपनी  आयु  से  30  वर्ष  छोटा  हूं  ।  मैं  उनके  भाषण

 को  अपना  ही  भाषण  मानने  को  तैयार  हूं  ।  मैं  इसके  लिए  प्रो०  मधु  दण्डबते  को  तथा  विरोधी  दल

 के  सदस्यों  को  भी  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  मुझे  इस  बात  का  विश्वास  है  कि  उन्होंने  अपने  देश

 के  कृषकों  तथा  किसानों  भऔर  मजदूरोंਂ  के  बारे  कार्यवाही  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में

 जो  जोशीले  विषार  हमारे  समक्ष  रखे  उसके  बारे  में  समूची  सभा  एकमत  से  संहमत  होगी  ।

 सुझे  इस  बात  की  अत्यधिक  प्सन्‍नता  है  कि  हमारे  नये  प्रधान  मंत्री  को  कृषि  मूल्य  आयोग  के

 इस  विशेष  नाम  अर्थात्‌  कृषि  मूल्य  आयोग  से  राष्ट्रीय  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  को

 बतित  करने  का  अवसर  दिया  गया  है  ।  मैं  बोलता  हो  सकता  उसमें  अशुिष्शं  भी  हों  ।  उसमें

 उन्होंने  प्रो०  दण्डवते  और  हमारी  मांगों  के  बारे  में  कहा  है  जिसमें  किसान  की

 के  लिए  किसान  की  मांग  का  समयथेन  किया  अब  यह  देखना  है  कि  ये  लाभकारी  मूल्य  किस

 तरह  निर्धारित  किये  जा  सकते  हैं  ?  ये  मूल्य  कृषि  लागत  पर  आधारित  होने  चाहिये  ।  प्रो०  मधु
 दण्डबते  हमारे  विभिन्‍न  मदों  को  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  जिसमें  वास्तव  में  जो  मद  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  हैंवे  कण  और  भूमि  लागत  उत्पादन  के  इन  विभिन्‍्त  का  रकों  यथा  उंबं  रक  और

 अन्य  निवेश्ध  जिसमें  परिवार  के  सभी  सदस्यों  की  मेहनत  भी  शामिल  है  जो  किसानों  ने

 उनकी  ५त्नियों  और  बच्चों  सभी  ने  उत्पादत  के  लिये  लगाई  का  ध्यान  रखते  हुए  उपरोक्त

 महत्त्वपूर्ण  मदों  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  किसानों  को  लाभकारी  मूल्यों  के  बारे  में

 सन  दिया  जाना  हम  सभी  कृषि  और  औद्योगिक  श्रमिकों  को  समान  समझे  जाने  के  पक्ष

 में  गत  कई  दशकों  से  मैं  इस  बात  की  वकालत  करता  आ  रहा  हू  ।  मैं  और  मेरा  दल  इस

 पक्ष  में  है कि  कृषि  मजदूरों  को  भी  उन  औद्योगिक  श्रमिकों  के  बराबर  अच्छा  वेतन  दिया  जाना

 चाहिये  जिनके  साथ  उचित  व्यवहार  किया  जाता  वास्तविकता  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्र  म

 कार्यालय  बहुत  समय  से  खेतिहर  मजदूरों  की  उपेक्षा  करता  आ  रहा  यह  उस्त  दबाव  का

 प्रस्ताव  है  जो  मैं  तथा  इस  देश  के  स्वर्गीय  श्रमिक  नेता  श्री  एन०  एम्र०  जोशी  इस  पर  डालते

 रहे  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  कार्यालय  ने  खेतिहर  मजदूरों  पर  भी  कुछ  ध्यान  देना  आरम्भ  किया

 1923  में  हमने  इस  देश  में  आन्दोलनਂ  आरम्भ  किया  पहला  काम  हमने

 खेतिहर  मजदूरों  के  सम्मेलन  आयोजित  करने  का  किया  और  दूसरा  सम्मेलन  भूमिधर  किसानों
 का  था  क्योंकि  उस  ससय  तक  हमारी  यही  धारणा  थी  कि  खेतिहर  मजदूरों  तथा
 घर  किसानों  को  एक  साथ  मिन्न-जुल  कर  तथा  एक  दूसरे  को  सहयोग  देते  हुए  कार्य  करना

 चाहिये  और  इस  प्रकार  काय॑  करना  चाहिये  जैसे  इस  महान  इस  गतिविधि  इस
 कृषि  उद्योग  में  वे  लोग  बराबर  के  साझीदार  इसलिये  दोनों  को  सम्माननीय  झागीदारों  के
 समान  समझा  जगा  चाहिये  और  खेतिहर  मजदूरों  की  सुरक्षा  की  जानी  चाहिये  और  उन्हें
 पारिश्रमिक  दिया  जाना  मैं  इस  बात  की  बकालत  उस  समय  से  करता  मा  रहा  हूं  जब
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 अधिलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 स्‍  िप  7“

 मैं  विरोधी  दल  में  था  |  इसके  साथ  ही  मैं  गत  चौदह  वर्ष  से  मैं  उन्हें  सहयोग  देता  रहा  और

 खेतिहर  मजदूरों  के  लिये  इस  आयोग  के  समक्ष  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  दिये  जाने  की  बकालत

 करता  रहा  हू  ।  मेरे  माननीय  जो  वतंमान  कृषि  मंत्री  से  पूर्व  कृषि  मंत्री  इस  बात  से

 सहमत  थे  ।  उन्होंने  सिद्धान्त  के  तौर  पर  इसे  स्वीकार  कर  लिया  भाग्यवश  राव  साहिब
 स्वयं  एक  भूमिधर  किसान  थे  और  उनके  उत्तराधिकारी  श्री  बूटा  सिह  भूमिहीन  किसानों  के  नेता

 तथा  प्रतिनिधि  ये  दोनों  मित्र  एक  ही  राज्य  के  निवासी  हैं  जिन  राज्यों  में  किसानों

 का  बे  दोनों  प्रतिनिधित्व  करते  रहे  हैं  मौर  इन  व्यक्तियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  का  भार  उन्हीं
 पर  डाला  गया  मुझे  पूर्ण  आशा  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  इस  आयोग  के  संविधान  में

 बतेन  करने  के  लिए  प्रति  मंत्रिमण्डल  का  समर्थन  शीघ्र  ही  प्राप्त  कर  लेंगे  जिससे  कि  इसमें  भी

 वह  खेतिहर  मजदूरों  को  प्रतिनिधित्व  दिला  सके  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  दष्डवते  ने  जो  कुछ  भी  विस्तारप्‌वंक  कहा  मैं  उसे  दोहराने

 की  आवश्यकता  नहीं  समझता  क्योंकि  मैं  अपने  भाषण  में  पहले  ही  कह  चुका  हू  कि  उन्होंने  जो

 कुछ  भी  कहा  है  उसे  मेरा  ही  भाषण  समझा
 ह

 उद्योग  और  कृषि  के  बीच  तथा  व्यावसायिक  वर्गों  और  कृषि  के  बोच  समानता  होनी

 चाहिये  |  सबसे  अधिक  विशेष  बात  तो  यह  है  कि  हमारे  देश  में  व्यावसायिक  वर्ग  सबसे  अधिक

 सुविधा  प्राप्त  वें  यदि  किसी  तरह  के  निहित  स्वार्थ  है  तो  वह  व्यावसायिक  बगं  ही  है  ।

 मेरे  मित्र  न ेनौकरशाही  की  बात  की  ब्यावसायिक्र  बर्ग  सरकारी  हो  अथवा

 निजी  उद्यम  हो  अथवा  सरकारी  वे  सभी  हमारे  समाज  के  बहुत  ही
 सम्पन्न  तत्व  इन  तीम  तत्वों  श्रमिक  और  तथा  व्यावसायिक

 वर्ग  तथा  कृषकों  के  बीच  समानता  चाहता  हूं  ।  ओर  किसी  प्रकार  तुलना  करते  समय  और  उनको

 अपनी-अपनी  आवश्यकताओं  ओर  मांगों  का  मूल्यांकन  करने  की  चेष्टा  करते  समय  कृषकों  को  अन्य

 लोगों  के  बराबर  समझा  जाना  चाहिये  |  समानता  के  सिद्धांत  को  एक  बार  स्वीकार  कर  लेने  के

 बाद  ही  मुझसे  पछे  गये  उस  प्रश्न  का  उत्तर  मिल  जाएगा  जो  प्रश्न  गत  चुनाव  के  दोरान  मुझ्नसे
 बार-बार  पूछा  गया  था  तथा  चुनाव  के  बाद  जब  भी  मैं  किसानों  से  मिलता  मुझसे
 बार-बार  पूछा  जाता  किसानों  ने  मुझसे  पूछा  था  कि  कपास  का  मूल्य  आज  भी  उतना  ही

 है  जितना  कि  उसका  मूल्य  1975  में  जब  मैंने  यह  मांग  करते  हुए  उसके  मूल्य  की  बुद्धि  किये

 जाने  लिये  संघर्ष  किया  था  कि  कपास  निगम  को  बाजार  में  आना  उस  समय  भी

 बही  मूल्य  था  जिसे  बुनियादी  मूल्य  अथवा  समर्थन  मूल्य  कहा  जाता  गत  आठ  वर्षों  के

 दौरान  जबकि  अन्य  सभी  बस्तुओं  के  मूल्य  बढ़  सभी  प्रकार  के  भत्त  बढ़  गये  कृषि  सम्बन्धी

 वस्तुओं  के  भूल्य  यथावत  वास्तविक  परेशानी  यही  यह  परेशानी  तभी  दूर  हो  सकती  हैं
 जबकि  समूची  सभा  इस  बात  को  स्वीकार  करे  और  सरकार  इस  नये  निर्णय  अथवा  नये  प्रस्ताव

 को  कार्यान्वित  करे  कि  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  कृषि  लागत  को  सबसे  पहले  ध्यान

 में  रखा  जाना  समर्थन  मूल्य  तथा  लाभकारी  मूल्य  दोनों  ही  निर्धारित  किये  जाने
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 अविलम्य  आवश्यकता  पर  चर्चा

 गा  बा  हृएणा

 चाहिये  और  जब  कभी  किसानों  को  बाजार  में  अथवा  व्यापारियों  से  अथवा  वह  समर्थन  मल्य  न

 प्राप्त  हो  या  उसकी  मांग  न  हो  तो  सरकार  किसानों  को  अपेक्षित  मूल्य  एक  किश्त  में  अथका

 अनेक  किएतों  में  उसे  खरीदने  के  लिये  तैयार  रहना  चाहिये  और  खरीद  लेमा  काहिये  |

 इस  सभी  व्यौरों  का  हिसाब  लगाया  जा  सकता  है  किन्तु  इस  काम  को  करना  जैसा  कि

 मेरे  मित्र  श्री  दण्डवते  ने  कहा  यदि  हम  किसानों  और  खेतिहर  मजदूरों  की  रक्षा  करेंगे  तो

 अपने  समाज  की  आ्थिक  स्थिति  को  उत्तरोत्तर  सुधार  सकते  जब  तक  कृषक

 जैसाकि  वे  चिरकाल  से  उपेक्षित  रहे  तो  हम  देश  की  प्रगति  की  आशा  किस  प्रकार  कर

 इस  देश  की  प्रगति  की  गति  घीमी  होने  का  एक  कारण  यह  भी  इसमें  कोई  संदेह  नहीं
 है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  कुछ  प्रगति  अवश्य  हुई  किन्तु  इसकी  गैंति  बहुत  धौमी  रही

 यदि  किसानों  की  ओर  ठीक  से  ध्यान  दिया  गया  होता  और  यदि  खेंतिहर  मंजदूरों  तथा

 स्व-नियोजित  श्रमिकों  पर  ठीक  से  ध्यान  दिया  गया  होता  तो  यह्‌  प्रगति  और  अधिक  तेजौँ  सें

 हुई  होती  ।

 अंतिम  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हू  वह  यह  मैं  न  केवल  इस  बात  का

 समर्थन  करता  हू  कि  न  केवल  कृषि  आदान  की  पूर्ति  सहकारिता  के  आधार  पर  की  जाय

 अपितु  सभी  अधुनिकतम  टिलर  तेथा  विभिन्‍न  प्रकार  की  अन्य
 पम्प  सेट  आदि  भी  सहकारिता  के  आधार  पर  सप्लाई  किये  जहां  तक  सहकारी  समितियों
 के  प्रबन्ध  का  प्रश्न  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखता  होगा  कि  उन  पर  सरकार  या  किसी
 राजनीतिक  दल  का  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये  और  उन्हें  हर  प्रकार  के  राजनंतिक  झगड़ों  से

 मुक्त  रखा  जाना  चाहिये  ।  मैं  चाहता  है  कि  चुनाव  आयोग  जैसा  एक  स्वतंत्र  प्राधिकरण  बनाया

 जाये  जो  यह  सुनिश्चित  कि  इस  सहका  री  समितियों  के  प्रबन्ध  में  वास्त  विरू  लोक-न्त्र  की  झलक

 मिलेगी  किसानों  का  शोषण  उसी  प्रकार  सहकारी  अधिकारियों  द्वारा  किया  जाता

 रहेगा  और  उनकी  स्थिति  आज  से  भी  अधिक  खराब  हो  जो  स्थिति  आज  उनकी

 व्यापारियों  के  भरोसे  रहने  क ैकारण  एक  वार  जब  यह  सारा  किसानों  तथा  उनके

 श्रमिकों  के  लिये  मशीनें  ओर  उपकरण  आदि  की  भ्यवस्था  हो  जायगी  तब  हमें  यह  सुनिश्चित
 करना  तथा  यह  देखना  होगा  कि  उन  सभी  को  स्व-नियोजित  व्यक्ति  समझा  जाय  ।  उन्हें  अपनी
 आधथिक  और  सामाजिक  स्वतंत्रता  का  उपभोग  करने  के  लिये  अपेक्षित  सुविधायें  और  अवसर

 प्रदान  किये  उन्हें  कुछ  जम्य  समाजवादी  देशों  के  किसानों  की  तरह  कोल  खोंज  और

 खोज  के  अधीन  दास  बना  कर  न  रखा  जाय  ।  अपने  देश  की  कुंपंक  सम्बन्धी  तथा  क॒षि  से
 सम्बन्धित  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिये  कृषक  स्वामित्व  को  एक  आधार  मात्रा  जाना

 चाहिये  |

 इन  शब्दों  के  मैं  प्रो०  दण्डवते  के  विचारों  से  सहमत  हू  तथा  मैं  उनके
 प्रति  अभार  प्रकट  करता  हूँ  और  इसके  लिए  स्वयं  को  बधाई  देता  हु  ।  यदि  मैं  अपने  को

 तीसरी  पीढ़ी  का  समझूं  तो  दण्डवते  दूसरी  पीढ़ी  कै  हैं  और  मुझें  इस  बात  का  गये  है  कि  मुझे
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 ॒  *  फिधि  े
 कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चवत  करने  को  21  1985

 अविलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 बम्बई  के  एक  ऐसे  कामरेड  को  सुनने  का  अवसर  मिला  ।  और  जब  कभी  भी  मुझे  अपने  देश  की

 सामाजिक  अथे-व्यवया  के  बारे  में  बात-चीत  करने  का  अवसर  तो  मैं  केवल  किसानों  की

 और  उनकी  आध्िक  समानता  की  बात  मैंने  ये  सभी  विचार  अपनौ  पुस्तक
 आफ  दी  पीजेन्टरीਂ  में  प्रस्तुत  किये  उन्‍होंने  किसानों  का  मामला  उसी  तरह  प्रस्तुत  किया

 है  जैसा  कि  मैं  चाहता  था  ।  इसके  आज  मैं  जिस  स्थिति  मैं  मैं  उतने  अधिक  भावपणे
 ढंग  से  नहीं  कह  सकता  था  जितना  कि  उन्होंने  कहा  मैं  उनका  समर्थन  करता  हू  और  मुझे
 आशा  है  कि  ये  सभा  भी  उनका  समर्थन  करेगी  जिसने  इस  भावपूर्ण  शौर  गतिशील

 ढंग  से  इस  मामले  को  प्रस्तुत  किया  है  ।

 नल

 «उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  इसकी  चर्चा  के  लिये  2  घन्टे  नियत  किये  हैं  और  अब  तक  45

 मिनट  बीत  चुके  मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  सदस्यगण  केवल  पांच  मिनट  का  समय  लें  ।  मैं

 आपका  सहयोग  चाहता  हूं  ।

 प्रिय  रंजन  दास  मुशी  :  चूंकि  समय  अब  4३  या  $  मिनट  दिया  जा  रहा
 इसलिये  बेहतर  होगा  कि  हम  लोग  भाषण  देने  की  अपेक्षा  अपने  भाषण  की  लिखित  प्रति

 पटल  पर  रख  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  आए  ऐसा  कर  सकते  हैं.+ਂ

 कौ  औ०  सोभनाप्रीसबरा  राव  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं

 नीय  अध्यक्ष  महो दय  कृषि  उत्पादों  के  लिये  लाभकारी  मूल्य  निश्चित  करने  कौ  आवश्यकता

 बारे  में  चर्चा  करने  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  धन्यवाद  देना  चाहता  हू  ।  मैं  अपने

 नीय  रित्र  श्री  मधु  दण्डवते  और  अपने  गुरू  श्री  रंगा  के  प्रति  उनके  विश्लेषणात्मक्र

 भाषणों  के  लिये  आभार  प्रकट  करना  अपने  छात्र  जीवन  से  ही  जब  कि  हमने  श्री  रंगा

 को  देखा  तक  नहीं  था  तब  से  मैं  कृषक  नेता  के  रूप  में  श्री  एन०  जी०  रंगा  का  प्रशंसक  रहा  हू  ।
 उनके  भाषण  के  बाद  निस्संदेह  उठाने  के  लिये  मेरे  पास  थोड़े  से  ही  मुह  रह  गये  सबसे  पहले
 मैं  अपनी  संक्षिप्त  और  सहमतिपूर्ण  राय  व्यक्त  करना  चाहूगा  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  का  नाम

 बदलकर  कृषि  लागत  ओर  मूल्य  आयोग  रख  देने  भर  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  जाएगा  ।

 मेरे  विचार  से  मुख्य  उ्  श्य  में  ही  निश्चित  रूप  से  परिवर्तन  करना  अपेक्षित  है  ।

 एक  ओद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  भी  यह  ब्यूरों  सभी  प्रकार  कै  औद्योगिक

 उत्पादों  का  मूल्य  बांकतो  है  और  भारत  सरकार  से  सिफारिश  करता  है  और  भारत  सरकार

 उदारतापूर्ण  रवेया  अपना  कर  उद्योगपतियों  को  अपने  उत्पाद  की  छोटी  से  छोटी  वस्तु  से  लेकर

 बड़ी  से  बड़ी  मशीनों  अथवा  औद्योगिक  वस्तुओं  का  मूल्य  बढ़ाने  की  अनुमति  दे  देती  है  ।  किन्तु
 यद्यपि  चुनावी  वायदों  के  माध्यम  से  चुनाव-समस्याओं  इस्तहारों  में  वे  लोग

 यह  कहते
 हैं

 कि  किसान  को  लाभकारी  मूल्य  मिलना  चाहिये  किन्तु  मुझे  खेद  है  कि  किसान  को

 लाभवारी  मूल्य  नहीं  दिया  जाता  अभी-अभी  हमारे  दो  सम्माननीय  सदस्यों  ने  समर्थन

 218



 30  1906  कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की
 अविलम्ब  आयश्यकता  पर  चर्चा

 रण  ७ न+-न+-न--न-त+य+ीननाना-ननननननननननननन  वीत]धइ2स

 ओर  लाभकारी  मूल्य  के  बारे  में  कहा  मैं  यह  कहता  ह॑ਂ  कि  समर्थन  मूल्य  लाभकारी  मूल्य
 होने  चाहिये  क्योंकि  भारतीय  अथंव्यवस्था  में  जहां  औसत  भूमि  जोत  केवल  1.5  एकड़  वहां
 वह  भौसत  भूमि  जोत  छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  पास  है  जिसे  अपनी  उपज  तत्काल  बेचने
 को  विवश  होना  पड़ता  है  जबकि  मध्यमवर्गी  ।  किसान  अथवा  सुदृढ़  अ/थिक  स्थिति  वाला  किसान
 अपने  भंडार  को  रोक  लेता  है  और  वह  अपना  भंडार  बाद  में  उस  समय  बेचता  है  जब  वह  यह

 महसूस  करता  है  कि  उसे  अच्छा  मूल्य  मिल  जाएगा  ।  मुख्य  रूप  से  छोटे  और  सीमांत

 किसानों  कै  हित  में  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  करना  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  वास्तव  में  पिछले  2  वर्षों  में  लोहा  और  इस्पात  के  मूल्यों  में  30%  ,

 सीमेंट  में  25%  ,  अलौह-धातुओं  में  15%  ,  एल्यूमिनियम  में  3000  रुपये  प्रति  टन  तथा  कागज  में

 1000  रुपये  प्रति  टन  वृद्धि  करने  दी  गई  जबकि  किसानों  को  बहुत  कम  मूल्य  मिल  रहे

 जहां  तक  कृषि  मूल्य  आयोग  के  गठन  का  सम्बन्ध  अब  तक  इसमें  दो  अधिकारी  तथा

 किसानों  का  एक  प्रतिनिधि  शामिल  है  ।  दुर्भाग्य  से  किसानों  के  प्रतिनिधि  की  बात  की  ओर
 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  उदाहरण  के  लिए  1983-84  में  दो  सरकारी  स्रउस्यों  का  विचार
 था  कि  घान  का  न्यूनतम  मूल्य  132  रुपये  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  लेकिन  किसानों  के
 प्रतिनिधि  ने  धान  का  मूल्य  152  रुपये  प्रति  क्विटल  रखने  की  सिफारिश  की  ।

 वास्तव  में  उन्होने  आन्भ्र  कर्नाटक  और  पश्विप्र  बंगाल  के  किसानों

 को  हो  रहीं  वास्तविक  कठिनाई  का  सही  जिक्र  किया  जहां  किसानों  की  कृषि  उपज  तूफान
 अथवा  मौसम  पर  निर्भर  हैं  जिसके  कारण  उन्हें  भारी  हानि  उठानी  पड़  रही  है  तथा  फसलों  का

 बीमा  न  होने  के  कारण  किसान  तबाह  हो  रहें  उस  प्रतिनिधि  ने  दक्षिणी  राज्यों  जो

 बंगाल  की  खाड़ो  अथवा  अरब  सागर  के  आसपास  तथा  पूर्बोत्तर  राज्यों  की  असाधारण
 परिस्थितियों  को  ष्यान  में  रखते  हुए  157  रुपये  प्रति  क्विटल  अर्थात्‌  5  रुपये  क्षधिक  दिए  जाने
 की  सिफारिश  लेकिन  वह  सिफारिश  भी  अस्वीकार  कर  दी  आयोग  ने  उसे  स्वीकार

 नहीं  किया  ।

 इसी  भांति  आदि  मोटे  खाद्याननों  के  सम्बन्ध  में  आयोग  ने  124
 रुपये  दिए  जाने  की  सिफारिश  की  तथा  किसानों  कर  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सदस्य  ने  144
 रुपए  दिए  जाने  का  सुझाव  लेकिन  उस  सुझाव  पर  भी  विचार  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हू  कि  किसानों  के  साथ  बहुत  अन्याय  किया

 गया  और  किसानों  के  प्रति  उपेक्षित  और  उदासीन  रवेया  अपनाये  जाने  के  कारण  ही
 किसानों  को  इसकी  बहुत  बड़ी  कीमत  अदा  करनी  पड़  रही  अब  वे  अन्य  देशों  से  प्रति वर्ष
 600  करोड़  रुपये  मूल्य  का  खाद्य  तेल  अ.यात  कर  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह  सरकार

 किसी  निहित  स्वार्थ  के  कारण  विदेशों  से  इतनी  अधिक  मात्रा  में  खाद्य  तेल  आयात  कर  रही
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 है  ।  कुछ  लोग  समझते  हैं  कि  दाल  में  कुछ  काला  है  ओर  सतारूढ़  दल  को  उन  सौदों  से  कुछ  लाभ

 हो  रहा  मैं  चाहता  हुं  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  गन्ने  के  मूल्य  भी  लाभप्रद  नहीं  मैं  आपकी  न्यूनतम  मूल्य  14

 रूपए  निर्धारित  करने  का  कया  उद्देश्य  यह  कम  से  कम  50  रुपये  और  अधिक  होना  चाहिए

 था  ।  गन्ने  से  खोई  मिलती  जो  ऊचे  मूल्यों  पर  बेची  जाती  इससे  शीरा  मिला  है  जिससे

 अल्कोहल  तैयार  किया  जाता  है  और  इससे  ताड़ी-तेयार  की  जाती  ताड़ी  से  सरकार  राज्य

 उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  करोड़ों  रुपये  कमाती  लेकिन  किसानों  को  कोई  लाभ  !  नहीं  हो  रहा

 है  |  ठेकेदार  करोड़पति  बन  रहे  राज्य  सरकार  को  आय  हो  लेकिन  किसातों  को

 फायदा  नहीं  हो  रहा  है  ।

 प्ेरे  राज्य  की  स्थिति  बास्तबव  में  खराव  है  ।  मुझे  खुशी  है  कि  महाराष्ट्र  में  कई  सहकारी

 चीनी  मिलें  चल  रही  हैं  ओर  किसानों  को  लाभ  दिया  गया  हमारे  राज्य  में  सहकारी  चीनी

 भिलें  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  और  सरकार  को  इससे  काफी  नुकसान  उठाना  पड़ता

 यहां  तक  कि  भारत  सरकार  भी  कई  तरह  से  उन्हें  अभ्रिम  ऋण  के  रूप  में  काफी  राशि  उपलब्ध

 करा  रही  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  दिए  जाने  चाहिए  ।

 कछ  लोगों  का  कहना  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  को  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  भी  ध्यान

 रखना  मानो  लोग  इसी  के  द्वारा  निर्घारित  मूल्यों  पर  ही  जीवित  हैं  अथवा  वे  केवल

 शौनती  पर  ही  जीवित  है  ।  चीनी  के  मूल्यों  में  |  रुपए  प्र/त  किलोग्राम  की  वृद्धि  अधिक  नहीं  है  ।

 अग्तत:ः  हमें  अपमे  देनिक  आवश्यकताओं  की  अन्य  उपभोग  मर्दों  पर  भी  खत  करना

 कहता  है  और  उनके  मूल्यों  में  भी  बुद्धि  होते  जा  रही  अतः  आपके  माध्यम  से  में  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूਂ  कि  वह  किसानों  के  प्रति  अपना  रवेया  बदलें  ।  मैं  आपका  ध्यान

 इस  ओर  दिखाना  चाहता  हू  कि  किसानों  को  सरकार  की  गलत  नीतियों  के  सम्बन्ध  में  अ्रम  हैं  ।
 रिजर्व  बेंक  जाफ  इंडिया  के  ड।०  ने  भय भी  में  अपने  भाषण  में  का

 निर्धारकों  के  मन  में  यह  भय  भी  था  कि  यदि  अधिक  मल्यों  की  बात
 को  आसानी  से  मान  लिया  गया  तो  उससे  उत्पादकों  द्वारा  अधिक  मल्य  प्राप्त  करने  की
 इस्छा  बलवती  हो  जाएगी  और  उत्पादक  कामिक  संघ  जैसी  कोई  संस्था  बना  लेंगे  और
 इससे  उपभोक्ताओं  को  परेशान  मुद्रा  स्फीति  बढ़  जाएगी  और  विकास  के  संसाधनों
 में  कमी  आएगी  ।

 यह  बहुत  ही  अव्यावह्वारिक  बात  है  जबकि  सरकार  ने  इस  देश  में  कई  शक्तिशाली
 छद्योगपतियों  को  प्रोत्सानह्‌  और  रायल्टी  के  रूप  में  करोड़ों  रुपये  प्रदान  किए  यह  वास्तव  में
 लेदजमक  है  कि  सरकार  समूचे  देश  में  फ़रैले  कई  करोड़  किसानों  के  बारे  में  इस  तरह  सोचती
 वास्तव  जैसा  क्रि  श्री  रंगाने  भांध  प्रदेश  के  किसानों  को  कठिना  का  सामता  करता

 पड़ रहा क्योंकि तरे अपना घान सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर बेचने में असम हैं । भारतीय
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 जया  बा  —  का

 निगम  द्वारा  उनका  धान  नहीं  खरीदा  जा  रहा  जबकि  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  पंजाब

 पे
 कई

 लाख  टन  धान  खरीदा  आंध्रझदेश  से केवल  70,000  टन  धान  खरीदा  गया  यह्‌

 हमारा  कट  अनुभव  यह  ठीक  नहीं  उन्होंने  कई  कटोतियां  की  वास्तव  में  किसान

 चावल  मिल  मालिकों  को  अपना  धान  बहुत  कम  मूल्यों  पर  बेच  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  सामने  और

 कोई  विकल्प  नहीं  वास्तव  लोग  समझते  हैं  कि  भारतीय  खाद्य  निगम
 के  प्रतिनिधियों  की

 चावल  मिल  मालिकों  के  साथ  मिलीभगत  है  ।  इससे  किसानों  को  बहुत  कठिताई  होती  मैं

 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हुਂ  कि  कृपया  भारतीय  खाद्य  निगम  की  शीघ्र  जांच  की  जाए

 तथा  बह  देखें  कि  वे  धाम  किसानों  से  ही  खरीदें  ।

 किसी  मद  के  लिए  किस।|नों  को  दिए  जाने  वाले  मुल्य  और  उपभोक्ताओं  से  लिए  जाने

 झल्यों  में  भारी  अन्तर  होता  दुर्भाग्य  से  बिचौलिये  स्थिति  से  लाभ  उठा  रहे  नगर  के

 समीप  किसान  बहुत  कम  मूल्यों  पर  अपनी  सब्जियां  बेचते  हैं  जबकि  ब।जार  में  उपभोक्‍ता  को

 उनके  लिए  अधिक  मूल्य  देना  पड़ता  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सरकार  परीक्षण  के

 तौर  पर  नगरों  और  कस्बों  में  उत्पादक-उपभोक्‍ता  सहकारी  समितियां  गठित  करें  ताकि  किसानों

 को  फायदा  हो  सफे  और  उपभोक्ताओं  को  भी  कम  मूल्य  पर  चीजें  मिल  सकें  ।  हम  इन  समितियाँ

 में  परीक्षण  के  तौर  पर  सबसे  पहले  सब्जियां  बेच  सकते  बाद  में  और  चीजें  भी  रखी  जा

 सकती  हैं  ।

 मेरा  मंत्री  महीदय  से  यह  अनुरोध  भी  है  कि  वह  देखें  कि  मौसम  विशेष  में  किसानों  को

 दिए  जाने  वाले  मूल्यों  की  घोषणा  हमेशा  मोसम  के  आरम्भ  में  ही  कर  दी  जानी  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  परिवर्तन  की  घोषणा  तुरन्त  की  जाएं  तथा  इसे  कार्यान्वित
 किया

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूਂ  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  ।

 राजेश  पाइस्ट
 :  दो  विद्वान  प्रोफेसरों  के  भाषण  सुनने  के  बंद  शायद  ही

 कुछ  कहने  के  लिए  शेष  रहा  हा  ।  लेकिन  पीढ़ी  का  अन्तर  के  कारण  कल के  प्रोफेसर  और  बाज

 के  छात्र  के  भाषण  में  अन्तर

 मैं  सरकार  को  धन्यवाद  हूं  कि  इस  बजट  में  उन्होंने  किसानों  की  मदद  के  लिए

 फसल  बीमा  के  रूप  में  ओर  कई  अन्य  उपायों  के  रूप  में  ठोस  कदम  उठाये  लेकिन  चूंकि
 सरकार  कार्योन्‍4मुख  अपेक्षा  हमेशा  उससे  की  जाती  है  जो  वास्तव  में  सुने  और  कार्यवाही

 इस  देश  की  80%  जनता  गांवों  में  रहती
 है  और  मुख्यता  कृषि  पर  निर्भर  वे  या

 तो  किसान  है  अथवा  किसानों  के  सहायक  खेतिहर  मजदू  यदि  हम  इस  श्रेणी  के  लोगों  तथा

 इतने  प्रतिशत  नागरिकों  की  सहायता  कर  सकें  तो  इससे  पूरे  देश  को  मदद  मिलेगी  |  ब्रह

 भ्क्
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 के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की  2।  1985

 भावलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 समूचे  राष्ट्र  का  हित  है  जिस  पर  चचो  करने  के  लिए  हम  इस  सभा  में  बेठे  स्वगीय  प्रधानमंत्री

 लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  हमेशा  किसानਂ  का  स्वर्गीय  पंडित  नेहरु  ने  भी

 अपनी  बसीयत  में  यह  लिखकर  अपनी  भावना  प्रकट  की  कि  मृत्यु  के  बाद  मेरी  अस्थियां

 कृषि  भूमि  पर  बिखेर  दी  इन  भावनाओं  के  समूचा  सदन  महसूस  करता  है  कि

 जिन  कारणों  की  ओर  सरकार  ने  अभी  तक  ध्यान  नहीं  उन  पर  कार्यवाही  करनी

 होगी  ।

 7.00  म०  प०

 मैं  1970-71  को  आधार  मानकर  किए  गए  सर्वेक्षण  का  उद्धरण  सर्वेक्षण  में

 दर्शाया  गया  है  कि  1979-80  में  कृषि  के  आवश्यक  साज-सामान  में  116%  बृद्धि  की  गई  जब

 कि  कृषि  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  89%  हम  जानते  हैं  कि  जब  कृषि  आदान  में  अधिक  वृद्धि
 की  गई  है  और  उत्पादन  में  अधिक  वृद्धि  नहीं  हो  रही  है  तो  निश्चित  रूप  से  सरकार  को  उस

 ओर  ध्यान  देना  परिचालन  लागत  जो  1971-72  से  1973-74  तक  58.96%  से

 61.48%  1980  के  दशक  के  आरम्भ  में  60,90%  से  63.19%  हो  इसी  तरह
 उर्वरक  लागत  22%  हो  मानवीय  श्रम  करींब  16%  था  ओर  मशीनरी  लागत  करीब

 13%  इस  सम्बन्ध  में  मैं  पंजाब  का  उदाहरण  देना  चाहता  जहां  गेहू  की  अधिकतम

 उपज  होती  उपरोक्त  उत्पादन  लागत  को  मिलाकर  1977-78  में  उत्पादन  लागत  109  रुपये

 जो  1980-81  में  113  रुपये  हो  ओर  1983-84  में  130  रुपये  से  135

 रुपये  तक  जबकि  समथेन  मूल्य  151  रुपये  था  ।

 जब  कुल  उत्पादन  की  लागत  ]30  रुपये  से  135  रुपये  तक  तब  हमने  जो  151

 रुपये  समर्थन  मूल्य  मैं  समझता  वह  किसान  को  बचाने  और  खाद्य  के  मामले  में  राष्ट्र
 की  सहायता  करने  के  सम्बन्ध  में  न्‍्यायोच्रित  लागत  नहीं  यह  किसान  का  दुर्भाग्य  है  कि

 जब  फसल  अच्छी  होती  है  तो  मूल्य  कम  हो  जाते  हैं  और  जब  फसल  खराब  होती  है  तो  कीमतें

 बढ़  जाती  स्थिति  एकदम  भिन्‍न  जब  आप  अधिक  परिश्रम  करके  अधिक  खाद्यान्न

 उत्पादित  करते  तो  आपको  अपने  उत्पाद  पर  अधिक  प्रोत्साहन  तथा  अधिक  मूल्य  मिलना

 चाहिए  लेकिन  किसान  के  मामले  में  स्थिति  इसके  विपरीत  जब  हम  समर्थन  मूल्य  की  बात

 करते  )

 «  प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  यदि  उम्मीदवार  अच्छा  होता  तो  उसे  वोट  कम  ही  मिन्तते  हैं  ।

 राजेश  पाइलट  :  महोदय  मैं  उस  बारे  में  नहीं  क्‍योंकि  मुझे  उसका  बहुत
 ल्‍

 अनुभव

 जब  उचित  मूल्य  की  दुकानों  पर  गेहूं  की कीमत  172  रुपये  प्रति  क्विटल  और  आटा  मिलों

 को  208  रुपये  प्रति  क्विटल  रखने  की  घोषणा  की  गई  किसानों  को  इसकी  कीमत  केवल  151
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 ——————————

 रुपये  प्रति  विघटल  दी  गई  जबकि  अन्य  देशों  से  गेहु  203  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  खरीदा

 गया  ।  आप  अपने  देश  के  किसानों  को  उतनी  कीमत  नहीं  दे  सकते  जो  आपके  लिए  अधिक  गेहूं

 का  उत्पादन  कर  रहे  सरकार  को  निश्चित  रूप  से  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  कया

 कारण  है  कि  हमारे  किसानों  द्वारा  उत्पादित  खाद्याननों  के  मूह्य  बढ़ाने  पर  प्रतिबन्ध  क्‍यों  लगा

 हुआ  है  ।  आप  यदि  आज  समथेन  मूल्य  की  घोषणा  करते  कितु  समस्या  यह  है  कि  किसान

 तक  यह  जानकारी  पहुंच  नहीं  पाती  हमारे  किसानों  को  पूरी  जानकारी  देने  का  अधिक

 प्रयास  ही  नहीं  किया  किसानों  को  यह  जानकारी  नहीं  होती  कि  सरकारी  एजेंसियों  में  उसके

 लिये  क्‍या  व्यवस्था  है  ।  अतः  होता  यह  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  यदि  15)  रुपये  प्रति  क्विटल

 समर्थन  मुल्य  की  घोषणा  करता  है  किन्तु  उस  निगम  के  अधिकारी  ऐसा  महसूस  करें  कि  गे  हਂ
 की  किस्म  अधिक  अच्छी  नहीं  है  तो  उन्हें  यह  अधिकार  है  कि  वह  उसकी  कीमत  घटाकर  146

 रुपये  से  147  रुपये  प्रति  क्विटल  कर  मन्त्री  महोदय  की  जानकारी  के  लिए  मैं  उन्हें  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  नियुक्त  अधिकारी  द्वारा  की  गई  परख  कई  बार  संदेहास्पद  होती
 लिये  आकर  कहते  हैं  कि  गेहूँ  घटिया  किस्म  का  है  और  आपको  151  रुपये  नहीं  दिये  जा

 .  आपको  इसके  लिए  146  प्रति  क्बिटल  ही  दिए  जा  सकते  इससे  भ्रष्टाचार

 पनपता  है  ।  गेहूं  कीं खरीद  के  लिए  नियुक्त  व्यक्ति  से  मैं  उम्मीद  करता  हु  कि  वह  किसान  को

 बताए  कि  तुम्हारा  गेहूं  साफ  नहीं  है  इसीलिए  इसके  दाम  कुछ  कम  मिलेंगे  लकिन  यदि  इसे  बे

 साफ  कर  लें  तो  उन्हें  इसका  पूरा  दाम  मिलेगा  ।  आखिरकार  समथंन  मूल्य  का  मतलब  क्‍या  है  ?
 क्या  इसका  मतलब  है  कि  किसान  जो  भी  उत्पादन  करता  है  और  बाजार  में  लाता  है  तथा  यदि

 यह  उपयोग  के  लिए  ठीक  है  तो  इसे  उसी  दाम  पर  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ।  प्रथम  बात  यह
 है  कि  जो  आदमी  गेहूਂ  की  खरीद  करने  के  लिए  बेठा  है  उसे  छूट  देने  का  निर्णय  क्‍यों  करने  दिया

 जाये  ?  इससे  किसानों  को  नुकसान  हो  रहा  है  दलाल  लोग  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रतिनिधियों
 से  पहले  ही  गांव  में  चले  जाते  हैं  तथा  वहां  किसानों  को  कहते  हैं  कि  मुझे  एक  बोरी  पर

 एक  रुपया  दें  तो  आपका  सारा  अनाज  बिना  देखे-भाले  ही  खरीद  लिया  जाएगा  ।”  इस  प्रस्ताव
 से  किसान  बहुत  खुश  हो  जाता  है  तथा  कुछ  अनियमिततायें  भी  करता  है  क्योंकि  उसे  पक्का
 विश्वास  हो  जाता  है  कि  उसे  बजाय  151  रुपये  के  150  रुपये  तो  इससे  भ्रष्टाचार
 बढ़ता  है  तथा  किसान  को  ही  इससे  नुकसान  होता  है  ।

 अचानक  जांच  करने  ज॑से  उपाय  करने  से  इसे  रोकने  में  कुछ  मदद  मिल  सकती  यह
 होनी  चाहिए  ।  पिछली  बार  जब  मैंने  पश्चिमी  उत्तरप्रदेश  के  कुछ  हिस्सों  के  दोरे  किए  तो  मुझे
 इसके  कुछ  उदाहरण  मिले  जिसकी  रिपोर्ट  मैंने  तत्कालीन  कृषि  मंत्री  को  उन्होंने  भी  कुछ
 आकस्मिक  जांच  करायी  जिनसे  कुछ  अच्छे  परिणाम  निकले  |  कमंचारी  लोग  इस  आकस्मिक
 जांच  से  डरेंगे  जिससे  किसानों  को  फायदा

 अब  किसानों  की  उवेरक  को  छूट  दी  जा  रही  लेकिन  उन्हें  इसकी  सही  जानकारी
 नहीं  हे  कि  उन्हें  क्या  छूट  मिलनी  यह  छूट  निम्न  वर्ग  या  श्रेणी  के  कर्मचारियों  द्वारा
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 काना 5  ——  जप — - +

 वितरित  की  जाती  है  ।  वे  कमंचारी  किसानों  को  यह  बताते  हैं  कि  प्रति  बीघा  छूट  की  मात्रा

 इतनी  हैं  ।  इसका  विवरण  नहीं  देता  है  तथा  गरीब  किसानों  को  यह  पता  ही  नहीं  लगता  कि

 इसको  कितनी  छूट  मिल  सकती  हूँ  ।  और  कुछ  मामलों  में  तो  यह  कुछ  बताया  ही  नहीं  जाता  ।
 यह  फेवल  कागज  में  ही  रहता  हें  ।  ।  दो  प्रकारकी  होती  एक  है-.कम  ब्याज

 पर  उर्वरक  देना  ।  यह  कागजों  पर  दी  जाती  हैँ  तथा  यह  किसी  के  नाम  पर  दी  जाती  हूँ  ।  यह
 जमा  हो  जाती  है  लेकिन  पैसा  बिचौलियों  के  पास  चला  जाता  ऐसी  शिकायतें  हमें  दो-तीन

 रॉज्यों  से  मिली  हैं  ।  इसीलिये  मैंने  इन्हें  मन्‍्त्री  के  ध्यान  में  ला  दिया  है  ।  यदि  यह  सच  है  तो

 उन्हें  इस  पर  प्रतिक्रिया  बतानी  यदि  यह  झूठ  हूँ  तो  यह  हमारा  दुर्भाग्य  हें  कि  ह

 सूचना  गलत  मिली  किसान  को  यह  जानना  चाहिए  कि  उवेरक  पर  छूट  क्‍या  है  तथा  यह

 उसे  कंसे  दी  जाती  है  ।

 पे थ्प

 अधिकांश  किसान  कम  पढ़  कई  मामले  हैं  कि  उंवे रकों  की  उपयोगिता  समाप्त

 होने  के  पश्चात  उसे  किसानों  को  दिया  गया  जबकि  बोरियों  पर  निर्माण  तथा  उपयोगिता
 अवधि  समाप्त  होने  की  तारीख  की  मोहर  लगी  होतीं  फिर  भी  किसान  कम  पढ़े  होने

 के  कारण  जांच  नहीं  कर  सकते  ।  इसीलिए  सरकार  को  ऐसे  उपाय  करने  चाहिए  इसका  फायदा

 किसानों  को  ही

 विद्युत  अधिनियम  के  तहत  सभी  राज्य  विद्य त
 बो्डों

 को
 बिजली  की  एक  निश्चित  मात्रा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  को  देनी  होती  हूँ  ।  कोई  भो  विद्युत  बोढ़  इस  शर्त  का  पालन  नहीं

 करता  |  नतीजा  यह  होता  हे  कि  किसानों  को  बिजली  सप्लाई  करने  का  मामला  सबसे  अन्त  में

 लिया  जाता  इससे  भी  बड़ी  बात  यह  हैँ  कि  बिजली  उन्हें  चाहे  [0  द्वित  या  15  दिन  के  लिए

 दी  जाए  उन्होंने  बिजली  की  कितनी  ही  मात्रा  क्‍यों  न  प्रयोग  की  लेकिन  उन्हें  एक  सामान्य

 दर  पर  अदाएगी  करनी  होगी  |  यदि  आप
 किसान

 को  बिजली  उचित  समय  पर  तथा  वाँछित  मात्रा

 में  दें  तो  यह  उन्हें  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  सहायता  देगी  जिससे  देश  का  फायदा  होगा  ।

 जैसा  कि  प्रो०  दण्डवते  ने  कहा  कि  कृषि  को  उच्योग  के  समान  समझक्षना  जब

 तक  यह  नहीं  होगा  छोटे  किसान  बढ़े  किसानों  के  बराबर  नहीं  पहुंच  सकते  तथा  उद्योग  की  तरह

 कृषि  विकास  नहीं  कर  सकती  ।

 मेरा  दूसरा  सुझाव  है  कि  जिला  स्तर  पर  सरकार  इस  प्रणाली  पर  निगरानी  रखे  तथा

 जिंस्त  स्तर  पर  एक  सूचना  केन्द्र  भी  होना  ताकि  निगरानी  तथा  सूचना  का  काम

 सांथ  चल  सके  ।  सरकार  ने  किसानों  को  जो  दिया  हैँ  वह  देख  लेना  चाहिए  कि  यह  ब्लाक  स्तर

 या  पंचायत  स्तर  तक  पहुंचा  हे  कि  नहीं  तथा  सूचना  केंन्द्र  उसी  जगह  उपलब्ध  होना  चाहिए

 ताकि  किसानों  को  यह  पता  चल  सके  कि  सरकार  उन्हें  क्या  दे  रही  हू  अर्थात्‌  उनका  हक  क्‍या  हे

 तथा  उन्हें  क्या  मिल  रहा  है  ।  इसीलिए  जिला  स्तर  की  मिगरानी  प्रकट  समस्या  का  हल कर

 सकती  पिछले  5  वर्षो
 से  हम  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  उठाते  आए  193  के  अन्तेंगत  चर्चाएं
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 हो  चुकी  हें  लेकिन  हम  अभी  बह  परिणाम  प्राप्त  नहीं  कर  पाए  जो  हमने  प्राप्त  करने  की  उम्मौद
 कौथी  मा

 अन्त  में  मैं  माननीय  मंत्री  जो  मेरे  सुझाव  इतने  ध्यान  से  सुन  रहे
 से  आशा

 करता  हूं  कि  वह  मेरे  सुझावों  की  ओर  ध्यान  जैसा  कि  प्रो०  दंडवते  ने  कहा  है
 कि

 कभी  वे  लोग  जिनका  खेती-बाड़ी  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  जो  यह  नहीं  जानते  कि  खेती-बाड़ी
 क्ष्या  है  ?  इस  शब्द  का  अधिकतम  उपयोग  करनतें  यहां  तक  कि  राजनीतिज्ञों  ने  भी

 शब्द  का  इस्तेमाल  करके  किसानों  का  बहुत  शोषण  किया  बंक  में  नामजद  करने  जैसे
 मामलों  में  इसका  शोषण  और  भी  अधिक  हो  रहद्मा  हे  ।  जब  आप  किसानों  की  श्रेणी  में  से  एक
 निदेशक  को  नामजद  करते  हैं  तो  वह  नामजद  किया  जाता  हैं  क्योंकि  वह  समिति  में  बंठता  हैँ
 तथा  किसानों  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  उसका  प्रधान  होता  हूँ  ।  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  हूं
 कि  कभी-कभी  ऐसे  आदमी  को  किसानों  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  नामित  कर  दिया  जाता  है  जिसे
 किसानਂ  शब्द  की  स्पेलिंग  तक  नहीं  तो  इन  उपायों  पर  सह  नुभूतिप्वंक  विचार
 करके  इस  उपेक्षित  वर्ग  की  सहायता  कीजिए  |  आपने  बहुत  कुछ  किया  हैँ

 परन्तु  और  अधिक
 करने  की  आवश्यकता  हैं  ।

 ४)
 शी  उत्तम  राठौड़  :  यह  प्रस्ताव  पेश  करने  के  लिए  मैं  प्रो०  दंडबते  क  बधाई

 देताह  ।
 *

 हमारे  किसान  कृषि  की  कीमतों  के  बारे  में  बहुत  समय  से  उत्तेजित  हो  रहे  हैं

 की  बात  है
 कि  सत्तारूढ़  दल  ने  भी  यही  सोचा  था  कि  केबल  जमीनें  जोतने  वालों  को  कुछ

 जमीन  दे  दी  जाए  तथा  सहकारी  समितियों  से  कुछ  ऋण  उन्हें  दिला  दिया  और  बस  उनका
 कार्य  समाप्त  हो  गया  ।  हमें  यहू  सोचना  चाहिए  कि  इस  देश  की  समान  अर्थं  व्यवस्था  कृषि  पर
 निर्भर  जो  कि  70  अ्रतिशत  लोग  करते  लेकिन  हमारे  देश  का  बड़ा  भारी  दुर्भाग्य  है  कि

 को  की  सम्स्याओं  का  समाघान  करने  में  हमारी  योजनाएं  तथा  प्रशासन  बिल्कल  असफल

 रहे

 प्रो०  दंडवते  ने  बिल्कुल  सही  कहा  हे  कि  बहुत  पहले  ही  कृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  देना

 चाहिए  मुझ  याद  हूँ  कि  बहुत  पहले  पांचवें  दशक  के  प्रारम्भ  में  श्री  टाटा  ने  एक  लेख  लिखा
 था  कि  यदि  हस  देश  में  तुम  कृषि  को  उन्‍तत  बनाना  चाहते  हो  तो  इसे  एक  उद्योग  मानना  होग  ।
 उसी  समय  मुझे  याद  हैँ  कि  होटल  मालिकों  ने  एक  आन्दोलन  किया  था  ओर  यह  मांग  को  थी
 कि  होटलों  को  एक  उद्योग  माना  अब  हम  देखते  हैं  कि  होटलों  को  उद्योग  का  दर्जा  मिल
 गया  है  लेकिन  जो  लोग  इस  पूरे  देश  की  सेवा  करते  हैं  उनकी  बिल्कुल  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 मैं  अब  एक  या  दो  उदाहरण  दूंगा  जिससे  यह  प्रतीत  होगा  कि  उनके  साथ  किस  तरह
 का  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।  उन्हें  जब-ऋण  दिया  जाता  है  उसे  ऋण  कहा  जाता

 क्या  वास्तव  में  यह  ऋण  कृषक  को  ऋण  मिलता  अपनी  खेती  की  सिंचाई  करने
 .
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 कृषि  उत्वाद  के  शाभत्रद  मुल्य  सुनिश्यत  करते  की  2।  1985
 अविलम्य  आवश्यकता  पर  चर्चा

 ॥

 हैतु  दुभां  कमाने  के  लिए  ऋण  लेते  के  लिए  उसे  प्रा  खेत  गिरवी  रखना  पड़ता  है  ।  जबकि
 उद्योग  को  ऋण  दिया  जाता  है  केवल  प्लाट  तथा  उस  पर  लगी  रशीनरी-जिससे  कुछ  उत्प:दन

 होने  क्री  संभावना  के  गिरवी  रखने  पर  ।  मैं  पूछता  हूं  कि  यह  भेद-भाव  क्यों  ?  फहले  तो  उत्त

 बरीब  आदमी  की  चल  सम्पत्ति  की  कुर्की  की  जाती  है  तथा  दूसरी  उस  सारी  जमीन  की  जो

 उसने  देक  समिति  अर्थात  यू  कहिए  कि  सरकार  को  गिरवी  रख  दी  है  उसे  निलाम  कर  दिया

 जाद्या  है  ।  मुझे  स्रमछ  में  नहीं  माता  कि  यह  भेद-भाव  क्यों  चलता  रहना  जाहिए  ?

 शाभका री  मूल्य  के  बारे  में  प्रो०  प्रोਂ  मधु  दंडवते  तथा  बाद  में  राब  ने  भी

 क्षताया  दंसके  साथ  मैं  एक  बात  औरं  कहना  दाहू  जब  आप  उत्पादन  लागत  की  बात

 करते  हैं  तो  इसमें  कैवल  निवेश  की  लागत  ही  नहीं  बल्कि  भूमि  तथा  जो  पूरा  परिवार

 कांये  करता  तथा  जोखिम  तत्व  को  भी  इसमें  शामिल  करना  चाहिए  ।  हमारे  पास  केवल

 10  सै  15  प्रतिशत  सिचित  भूमि  उपलब्ध  है  ।  जो  मध्यम  तथा  छोटे  तालाबों  तथा  भूमिगत

 जल  से  सौंची  जाती  अधिकांश  भूमि  जोतने  वाले  सूखी  जमीन  पर  खेती  करते  हैं  जिन्हे

 बूर्णरूप  से  उपेक्षित  कर  दिया  गया  है  ।
 जब

 मैंने  कृषि  मूल्य  आयोग  का  ढाचां  देखा  तो  मैंने

 पाया  कि  इसमें  शुष्क  भूमि  खेती  करने  वाले  किसानों  का  एक  भी  प्रतिक्षधि  नहीं  इसमें

 कैवल  एक  प्रतिनिधि  था  और  वह  उस  क्षेत्र  का  जहां  सारे  देश  में  सिंचाई  की  भूमि  सबसे  अधिक

 मुझे  इसका  बहुत  ही  खेद  जब  हम  इस  तथ्य  को  जानते  ही  हैं  कि  हमारे  देश  में  शुष्क

 खेती  करने  वालों  की  संख्या  अधिक  है  जो  हमेशा  जोखिम  उठाते  हैं  उन्हें  मौसम  पर  बरसात

 पर  निर्भर  रहना  पड़ती  है  और  उन्हें  प्रकति  की  अनिश्चिताओं  का  सामना  करना  पड़ता

 क्यीं  नहीं  हम  उनके  प्रतिनिधि  कषि  मुल्य  आयोग
 में  लेते  प्रो०  मघुदण्डवते  ने  इन  लोगों

 की  अजानता  के  बारे  में  स्पंष्ट  रूप  से  बताया  मुझे  याद  है  कि  हमने  वह  सुझाव  दिया

 था  कि  कृषि  में  स्नातकोत्तर  जिसे  शुष्क  खेती  का  विशेष  रुप  से  जनजाति  क्षेत्र

 शष्क  खेती  का  अनुभव  हो  उसे  कृषि  मूल्य  आयोग  का  सदस्य  नियुक्त  कर  देना  चाहिये  इस

 सथ्वन्ध  में  दक्षिण  भारतीय  को  प्राथमिकता  दी  जानी  पहले  कृषि  मूल्य  आयोग  में

 सिर्फ  उसर  भारतीय  ही  हमने  इसके  लिये  झगड़ा  किया  और  हमने  देखा  कि  एक  दक्षिण

 भारतीय  कृषि  अथंशास्त्री  को  ऋषि  मुल्य  आयोग  में  सम्मिलित  किया  गया  जेसा  कि  प्रो०  ने

 ढीक  ही  कहा  कि  एक  कंषक  को  कठिनाईयां  कृषक  ही  एक  डिग्री  प्राप्त  अंथंशास्त्री  से  अधिक

 समझ  सकता  है|  इसलिये  मैं  सुभाव  दूगा  कि  इन  परिस्थितियों  में  यह  अच्छा  होगा  अगर

 कृषकों  को  दिया  मैं  उनके  जिये  शब्द  नहीं  कहना  चाहता

 शब्द  को  हटा  देना  इसे  कर  देना  चाहिये--जैसा  कि  में  उद्योगपतियों  को

 दिया  जाता  ऐसा  क्‍यों  है  कि  कषि  को  उद्योग  की  तरह  नहीं  समझा  जाता  क्‍या  यह

 सच  नहीं  है  कि  अगर  रबी  अथवा  खरीफ  फसल  फेल  हो  जाती  हैँ  तो  सम्पूर्णर्थं  व्यवस्था  तहुसनहस

 हो  जाएगी  ।  यह  सच  बात  ही  है  क्योंकि  भारतीय  वित्त  मंत्री  ने  इसी|बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 था  कि  यदि  फसल  बेहतर  होगी  तो  3600  करोड़  रुपये  से  कुछ  अधिक  की  मुद्रास्फिति  होने

 की  स्थिति का  सामना  करणना  संभव
 अगर  यह  बात  है  तो  हम  इस  पर
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 /

 अविलम्ब  आवश्यकता  पर
 करता  वाकान  मकान  की  कण  की Ts  र  कि  रा

 कितना  ध्यान  दे  रहे  लाभकारी  थूल्य  निर्धारित  करते  समय  तत्व  को  भी  ध्यान  में

 रखा  जाना  दूसरी  बात  यह  है  कि  इन्हें  कम  -  ब्याज  पर  पर  ऋण  उपलब्ध  -  राया
 जाना  आजकल  भारतीय  रिजवे  बेक  शीर्ष स्थ  बंंकों  को  ऋण  देता  है  और  शीर॑स्थ  बेंक

 इन्हें  बेंकों  को  देते  हैं  जिसमें  उतका  2  प्रतिशत  हिस्सा  होता  है  और  जिला  बेंक  शाखाएं

 इस  ऋण  को  सहकारी  समितियों  को  देती  हैं  जो  क्रम  3  प्रतिशत  जोड़कर  क॒षकों  को  देते

 हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  हमने  इस  प्रकार  की  सोपानिकी  क्‍यों  की  हम  इसमें  से

 एक  या  दो  सीढ़ियों  को  हटा  सकते  हैं  और  कृषकों  के  लिये  6  मास  की  दर  कम  हो  खकती  है  ]

 हाल  ही  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कृषकों  को  6  प्रतिशत  की  दर  से  ऋण  देने  का  निणंव  लिया

 कपया  मुझे  थोड़ा  वक्‍त  और  दीजिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  से  अवसर  हैं  जब  आप  इन  बातों  को  बता  सकते  हैं  ।

 श्री  उसम  राठौड़  :  मैं  अन्य  सदस्यों  द्वारा  कही  गई  बातों  को  नहीं  दोहरांक गा  ।

 श्री  राम  प्यारे  पानिका  :  एक  घण्टा  और  जाना

 चाहिये  |  यह  बहुत  ही  महत्वप्‌र्ण  विषय  है  ।

 »  उवाध्यक्ष  महोदंय  :  अगर  हें  इसे  एक  घम्टा  और  भी  बढ़ा  दें  तो  भी  ये  स्रमाप्त  नहीं

 होगी  वंयोंकि  अभी  बंहुत  से  बोलने  वाले  हैं  ।  इसलिये  मैं  कह  रहा  जो  कुछ  वे  कहना  चाहते

 हैं  उन्हें  संक्षिप्त  में  कहने  दीजिये  क्योंकि  इसी  पर  बोलने  के  कई  अवसर  जब  हम
 इस  पर  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।

 _  भरी  उत्तम  राठौड़  :  महाराष्ट्र  सरकार  कषकों  को  6  प्रतिशत  की  दर  से  ऋण  देना

 चाहती  भारतीय  रिजर्व  बेंक  तथा  सरकार  को  उसकी  मद्रद्र  करनी  चाहिये  ।

 :  फसल  बीमा  के  बारे  में  जो  अभी-अभी  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  उम्नमें  मुगफली  और

 कपास  शामिल  नहीं  हैँ  ।  हमारे  देश  में  मूंगफली  और  कपास  भी  शुष्क  खेती  करने  वाले

 किसानों  द्वारा  उगाई  जाती  हे  इसलिये  इन्हें  भी  फसल  बीमा  के  बनन्‍्तर्गत  लाया  जाना

 चाहिये  ।

 के  फायदे  के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भंडारण  सुविधाओं  का  भी  प्रबन्ध

 होना  चाहिये  ।  जबਂ  निर्यात  का  प्रश्न  आता  तो  आप  क्या  देखते  हैं  कि  भारतीय  कपास

 निगम  को  लाख  एक  गांठ  निर्यात  करने  की  अमुमति  एक  ला  गांठ  महाराष्ट्र  विपजन  संघ  को

 निर्यात  करने  की  अनुमति  है  और  एक  लाख  गाठें  गुजरात  सहकारी  समिति  को  ।  जब  महै  राध्दू
 राध्य  की  कुल  खरीद  18  लाख  गांठें  और  भारतीय  कपास  निगम  की  4  लाख  गांड  हैं  मैं  यह

 नहीं  समझ  सका  कि  यह  ऐसा  क्यों  इस  अनुपात  को  बदलना  चाहिये  ।  )
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 कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मल्य  सुनिश्चित  करने  की  21  198$  .

 अविलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 बनना  हाल

 मंत्री  जी  से  मेरा  आखिरी  अनरोध  है  कच्चे  माल  को  तेयार  माल  से  जोड़ा

 जाए  ।  इस  सम्बन्ध  सिद्धान्त  यह  होना  चाहिये  ।  पिछलो  कयास  के  मामलें  में  कषि  मंत्रालय

 में  इसे  स्वीकार  कर  लियां  था  परन्तु  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  इसे  यह  कह  कर  स्वीकार  नहीं

 किया कि यह एक जटिल समस्या है और मंत्रालय के लिये की मर्तें निश्चित करना मुमकिन नहीं जब हम यहां बठकर हेनसेट वनबीं में अनिमनितताओं को ठीक कर सकते हैं तो हम कच्चे माल को तेयार माल से जोड़कर कपास का मूल्य निर्धारित क्‍यों नहीं कर सकते है ? ये कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता मैं आशा करता हूਂ कि माननीय कृब्रि मंत्री जी सदन की सहमति और भावना को ध्यान में रखते हुये इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे और किसानों एवं कृषकों के हित में निर्णय देंगे । टपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहू'गा कि हम कृषि मंत्रालय कै लिये अनुदानों की मांगों पर 8 घंटे की चर्चा करने जा रहे उस समय आप उन सब मुद्दों को उठा सकते हैं जिन्हें आप चाहते चिन्ता सिफे मल्य नीति के बारे में है जिसे आप बताना चाहते परन्तु इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकांश सदस्य ऐसे बोल रहे हैं मानों कृषि मंत्रालय की अनुदानों को मांगों पर बहस हो रही हो । इसलिये मैं इस चर्जा को सिर्फ मूल्य नीति तक ही सीमित रखना चाहता हू । मैं प्रत्येक सदस्य को सिर्फ तीन भिनट का समय जनल अथेदिन : माननीय उपाध्यक्ष कृषि उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्यों के विषय पर न सिर्फ किसानों के हित अपितु सम्पूर्ण देश की अथे-व्यवस्था को ध्यान में रक्ष कर विचार करना चाहिए । मैं कृषि मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे इस मामले को गम्भीरता से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था संबसे बड़ा गैर-सरकारी क्षेत्र किसी भी उद्योग अथवा फैक्टरी में अगर मालिक यह महसूस करे कि उसको उद्योग में फायदा नहीं हो रहा है तो उत्पादन बन्द कर॑ देता है और फैक्टरी बन्द हो जाती मैं अपने उन वीर किसानों को बधाई देता हूਂ कि अपनी फसल पर लाभकारी मुल्य न मिलते पर भी वे अपना खून पसीना बहा कर उत्पादन में जुटे रहते 4; में दिये गये भाषण के अंग्रेजो अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर | मैं महसूस करता हू कि कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने की नीति श्रथवा तरीका जो हमारे देश में अपनाया जा रहा है वहं बहुत ही गलत है इसमें सुधार किया जाना चाहिये । एक क्विटल फसल उत्पादन की कीमत सभी क्षेत्र में फरके-फर्क होगी । एक एकड़ या एक हेक्टेयर भूमि पर खेती करने की लागत सभी जगहों पर एक जितनी नहीं यहू भी 228



 30  1906  ,  कैंषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चत  क  की
 अविलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 जगहू-जगहं  एर  फके  होती  कहीं  पर  लागत  ज्यादा  होती  है  ओर  कहीं  पर  कम  ।  इस  बारे

 में  मै ंआपको एक  उदाहरण

 सन्‌  1980-81  में  बिहार  में  एक  हैक्टेयर  भमि  पर  धान  की  खेती  की  लागत  2087  रुपये

 थौ  परन्तु  उसी  व  में  तमिलनाड  में  यह  लागत  4727  रुपये  आगन्ध्र  प्रदेश  में  सन  1981-82
 में  एक  हैक्टेयर  भमि  पर  धान  की  खेती  की  लागत  3845  रुपये  थी  ।  उड़ीसा  में  यह  2077  रुपये

 तथा  मध्य  प्रदेश  में  [800  रुपये  थी  |  अतः  हम  देखते  हैं  कहीं  पर  लागत  मूल्य  1800  रुपये  है  और

 कहीं  पर  4500  रुपये  ।  अतः  कृषि  उत्पादों  का  औसत  निकाल  कर  एक  समान  मूल्य  निर्धारित

 करने  से  कुछ  लोगों  को  फायदा  हो  सकता  है  परन्तु  कुछ  और  लोगों  के  लिये  अलाभकारी  तथा

 नकसानदायक  हो  सकता  इसलिये  किसी  भी  कषि  उत्पाद  का  मल्य  निर्धारित  करते  समय

 इस  पहल  को  भी  ध्यान  में  अत्याकश्यक  होता  और  इस  के  लिये  मैं  समझता  हूकि
 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  तथा  किसान  समाजों  या  किसानों  के  धंगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  कषि

 मुल्य  आयोग  मैं  लेना  आवश्यक  विभिन्‍न  कृषि  उत्पादकों  का  मल्य  निर्धारित  करने  की

 क्रिया  में  उन्हें  भी  साथ  रखना  चाहिये  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननोय  मंत्री  जी  इस  पर

 विचार  करेंगे  ।  समय-समय  पर  सरकार  द्वारा  घोषित  लाभकारी  मूल्य  अथवां  समयेन

 कारी  लाभकारी  अथवा  लाभदायक  होना  तो  दूर  अ्रधिकतर  मामलों  में  किसानों  को  स्वीकार

 भी  नहीं  होते  ।  अगर  कृषि  उत्पादों  का  मूल्य  किसानों  द्वारा  कृषि  पर  खर्च  किये  जाने

 वाली  लागत  के  अनुपात  में  नहीं  बढ़ता  है  तो  किसान  अपनी  उत्पादन  क्षमता  खो  मैं  श्री
 राजेश  पायलट  से  पूरी  तरह  सहमत  हू  ।  जिस्होंने  कहा  है  कि  हमारे  देश  में  यह  बहुत  ही

 दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  के साथ  कृषि  उत्पादों  की  कीमतें  गिर  जाती  हैं  और  जब

 उत्पादन  में  कमी  होती  है  तो  कीमतें  बढ़  जाती  हैं  ।

 इस  सदन  हमने  कई  बाघ  मांग  की  है  कि  जूट  का  मूल्य  300-  रुपय  प्रति  क्विटल

 निश्चित  किया  जाये  ।  परन्तु  इस  मांग  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  वर्ष  हमने  देखा

 कि  जूट  फसल  कम  होने  तथा  इसके  उत्पादन  में  अत्यधिक  गिरावट  के  कारण  इसका  मूल्य  बढ़कर

 900  रुपये  प्रति  क्विटल  या  1000  रुपये  नक  हो  गया  कुछ  दिन  पहले  प्रश्न  काल

 में  मालू  की  कीमतों  के  बारे  में  चर्चा  की  गई  सरकार  नेਂ  आलू  |का  मूल्य  50  रुपये  घोषित

 किया  लाभकारी  मूल्य  तो  एक  तरफ  यह  तो  समर्थत  मूल्य  भी  नहीं  हो  सकता  ।  यह
 अत्यन्त  खेद  की  बात  है  कि  कुछ  राज्यों  में  किसानों  को  आलू  की  फसल  के  लिये  यह  मूल्य  भी

 नहीं  मिल  सका  ।  उन्हें  अपनी  फसल  30  अथवा  32  रुपये  बेचने  पर  बाध्य  किया  सरकार

 को  कम  से  कंम  यह  तो  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  जो  कुछ  भी  समथेन  मूल्य  अथवा

 कारी  मूल्य  वह  घोषित  करे  वह  वास्तव  में  लघु  सीमान्‍्त  बर्गीदारों  बटाईवारों

 आदि  को  प्राप्त  हो  ।  यह  शर्म  की  बात  है  कि  आजादी  के  37  वर्षों  के  बाद  भी  हमारे  गरीब

 किसानों  को  बिचौलियों  व्यापारियों  तथा  छद्योगपतियों  की  दया  पर  निर्भर  करंगा

 पड़ता  है  तथा  उनके  जाल  में  जबड़े  हुए  किसान  को  जूट  का  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिलेगा

 '
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 कि  कु  रा  4  ५  ५  ५

 बे  उस्ताद  के  जे  प्र  मूस्ध  सुनिश्बित  करने  की  21  1985
 अधिलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 का जय+  क्‍या  ययथयय  या पयिैपिह 8. “पएप:िपप:ािप:िाप।य मरा  प.०आिआिभझभपज  पैपफए/थ»)ु_भैझख/ख///|/फै

 परन्तु  उन्हें  जूट  का  सामान  ऊंचे  दामों  पर  खरीदना  किसानों  को  गन्‍ते  का  लाभकारी

 मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  परन्तु  उन्हें  कोनी  ऊंचे  दामों  खरीदनी  पड़ती  किसानों  को

 कपास  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिलता  परन्तु  उन्हें  कपड़ा  ऊचे  दामों  पर  खरीदना  पड़ता  है  ।

 उद्योगपति  अपने  उत्पादों  का  मूल्य  हर  रोज  बढ़ा  रहे  हैं  परन्तु  किसान  जो  कच्चे  माल  की
 पत्ति  करते  उन्हें  अपने  का  लाभकारी  मल्य  नहीं  इपलिए  जभ्षिम्म  मलय  की

 घोषणा  कर  देना  ही  काफी  नहीं  यह  भी  सुनिश्चित  होता  चाहिये  फि  किसानों  को  कम  से  कम

 यह  मूल्य  तो  मिले  ।  हमैते  देखा  है  कि  जब  समथथेनत  मूल्य  की  घोषणा  की  जाती  है  सरकारी

 जिन्हें  इस  मूल्य  पर  किसानों  से  फसल  खरीदनी  होती  है  उस  समय  एजेन्सियां

 बाजारं  से  एकदम  गायब  हो  जाती  छोटे  ओर  सीमान्त

 बगेंदार  आदि  को  अपनी  बहुत  ही  कम  कीमत  पर  बिचौलियों  को  बेचनी

 पड़ती  इन्हीं  किसानों  को  उपभोक्ता  के  रूप  में  तेथार  चीजों  को  खरीदना  होता  है  तो  इन्हें

 बहुत  ज्यादा  कीमत  देनी  होती  है  ।  अगर  यहूं  स्थिति  नहीं  बदलती  है  तो  किस  प्रकूर  से  किसान

 फसल  उगाने  के  कार्य  को  जारी  रख  सकता  यह  आप  एक  बहुत  बड़ा  प्रश्न

 जब  तक  किसानों  को  लाभकारी  मंल्य  नहीं  प्राप्त  होता  वह  अपनी  रोजमर्रा  की  जंख्रत

 परी  करने  के  लिये  औद्योगिक  चीजें  नहीं  ख  रीद  सकता  |  ऐस्ती  स्थिति  में  किसी  भी  दित  हमारे

 देश  की  अथं-व्यकथा  बिगड़  सकती  है  ।

 अन्त  में  मैं  फिर  से  माननीय  मंत्री  जी  से  अन  रोध  करूंगा  कि  वे  पता  लगायें  कि

 किस  तरह  किसानों  कों  उनके  खन  और  पसीने  के  उत्पादित  फसलों  को  न  कैबवल  समथेंनकारी
 मल्य  बल्कि  लाभदायक  एवं  लाभकारी  मुल्य  भी  दिलायां  जा  सकता  है  ।

 क्री  चिन्तामणि  जेना  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  सम्मानीय

 मित्र  श्री  मघुदण्डवते  को  सदन  में  इतनी  अधिक  मंहत्वपूण  चर्चा  उठाने  के  लिये  बधाई

 देता  हु  ।  मैं  माननीय  अध्यक्ष  के  प्रति  भी  अपना  आधार  व्यक्त  करूंगा  कि  उन्होंने  इश्न

 पूर्ण  विषय  पर  सदन  में  चर्चा  करने  की  अनुमत्ति  दी  ।

 जनसंख्या  में  लगातार  वृद्धि  और  लोगों  की  खरीद  क्षमता  में  सुधार  होने  के  साथ  कृषि

 उत्पाल्यों  की  मांग  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  है  ।  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  के  अनुसार  शताब्दी

 अन्त  में  खाद्यान्न  की  मांग  2000  लाख  टन  होगी  ।  सिंचाई  आयोग  ने  भी  हिसाब  लगाया  है  कि

 देश  में  सन्‌  2000  में  2000  लाख  टन  खाद्यान्त  की  आवश्यकता

 हम  अनाज के  क्षेत्र  में  जिस  आत्मनिभं रता  का  दावा  करते  वह  बहुत  कभ  समय

 के  लिये  होती  है  ।  सूखा  और  प्रतिकूल  मौसम  के  कारण  हमें  विदेशों  से  गेहू  का  आयात  करना

 पड़ता

 ह  पद्टिस्थितियों  में  कृषि  उत्पादों  के लिए  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  पर  व्याप्त

 बल  देना  होगा  ताकि  किसान  और  अधिक  अनाज  तथा  कृषि  उंत्पादों  के  उत्पादन  प्ें  दि
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 30  1906  कृषि  उप्पाद  के  लाभप्रद  भुल्य  सुनिश्चित  करने  कौ
 अबिलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 लिन ना  उन्‍  अब  डी  क्‍  प्  कर  नमः

 लें  |  लेकिन  हम  कया  पाते  हैं  कि  हमारे  अधिकांश  किसान  छोटे  एवं  सीमान्त  किसान  होते

 हमारे  75%  किसानों  के  हैक्टर  से  भी  कम  भूमि  है  जो  कि  एक  अन्य  ऐसा  म
 हत्त्वपूर्ण

 पहल  कषि  उत्पादों  कै  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  दर्शाता  केवल

 किसान  ही  उत्पावन  बढ़ाने  में  मदद  कर  सकते  इस  तरह  की  कीमतों  को  नियत  करने  का

 आधार  कषि  मूल्य  आयोग  है  जिस  पर  सरकार  पूरी  तरह  से  निर्भर  है|  जेसा  कि  हमें  बताया
 गया  है  कि  क.ष  श्रम  तथा  आदानों  आदि  की  लागत  के  आधार  पर  ही  कृषि  मूल्य  आयोग

 मुल्य  निर्धारित  करती  लेकिन  यह  दुर्भाग्य-की  बात  है  कि  कूषि  मूल्य  आयोग  की  रिपोर्ट  को

 सार्वजनिक  के  लिए  उपलघ्ध  नहीं  किया  जाता  हम  नहीं  जानते  कि  कृषि  मूल्य  आायोग  द्वारा

 किन  आधारों  पर  मूल्य  निर्धारण  किया  जाता  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  क्‍या  कृषि  मूल्य
 आयोग  कीमतों  नियत  करते  समय  उपयुक्त  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखता  जिस  प्रकार

 एक  फर्म  के  प्रबन्धक  द्वारा  सेवाएं  की  जाती  उसी  प्रकार  किसान  भी  सेवाएं  करता

 एक  फर्म  के  प्रबन्धक  की  तरह  ही  किसान  के  सभी  प्रकार  के  आदानों  की  पति  बैक  तथा
 सहकारी  सीमितियों  से  कर्जा  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  राजस्व  अधिकारियों  से  मिलना
 तथा  अन्य  प्रकार  के  अनिवार्य  कार्य  करने  पड़ते  महामारी  आदि  जैसे  प्रतिकल
 मौसम  से  कषि  कार्य  पर  प्रभाव  पड़ता  उत्पादन  स्थल  से  बाजार  तक  ले  जाने  के  लिए
 वहन  की  लागत  भी  इसमें  लगती  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  निर्धारित  करते  समय  कृषि
 मूल्य  आयोग  इन  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखता  है  या  कीमतें  निर्धारित  करते  समय  इस
 आयोग  को  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  *

 लाभकारी  मूल्य  या  समथेन  मूल्य  नियत  करते  समय  ए०  पी०  सी०  शुष्क  खेती  को  ध्यान
 में  नहीं  रख  रही  है  क्योंकि  हम  अपने  देश  में  कम  से  कम  50%  कृषि  और  खेती  योग्य  भूमि
 को  सिंचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नहीं  जुटा  सकते  अधिकतर  किसान  अपनी  सूखो  भूमि  से

 कृषि  उत्पादन  कर  रहे  हैँ  ।  सिचित  भूमि  की  अपेक्षा  इसकी  लागत  अधिक  आती  है  ।  पूर्वोत्तरी
 क्षेत्र  में  बहुत  से  ऐसे  राज्य  और  पूर्वौक्षेत्र  में  मध्य  तथा  ५श्चिम  बंगाल
 जेसे  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  25%  कृषि  योग्य  भूमि  में  भी  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  की
 गई  हैं  ।  इसलिए  कषि  उत्पादों  के  बारे  में  विच्ञार  करते  समय  हमें  इन  राज्यों  में  सिंचाई
 सुविधाओं  की  व्यवस्था  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।

 ह

 मैं  बधाई  देना  चाहता  हु  और  अपनी  दिवंगत  तथा  प्रिय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 के  प्रति  अभार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  अपने  20  कार्यक्रम  में  सिंचाई  सुविधाओं
 के  पहलुओं  पर  जोर.दिया  है  तथा  जिसे  प्रथम  सूत्र  के  रूप  में  इंसमें  शामिल  किया  गया  है  ।
 आधिक  सलाहकार  समिति  ने  बताया  है  कि  पूर्वी  तथा  पूर्वोत्तरी  राज्यों  में  गरीबों  भौर  +सानों
 के  उचित  शिक्षा.की  कभी  के  कारण  चावल  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  दि

 उन  राज्यों  में  खेतीहर  भाबुनि  न्‍्नत  तकनीकों  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकता  तथा
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 *  अविलम्ब  श्रावश्यकताओं  पर  चर्चा

 इसलिए  वे  ऐसे  विभिस्न  प्रकार  के  बीजों  ।  प्रयोग  नहीं  कर  सकते  जो  अच्छी  फमल  दते

 इससे  पता  चलता  है  कि  इन  राज्यों  में  किसानों  को  अधिक  कृषि  उत्पाद  के  उत्पादन  के  लिए
 अधिक  सग्थन  देना

 जैसा  कि  प्रो०  दण्डवते  ने  विल्कुल  ठीक  कहा  कषि  उत्पाद  और  निर्मित  उत्पाद  के
 |
 म्ल्यों

 में  समता  होती  चाहिए  इसके  अभाव  में  हमारे  दश  में  ऋषि  उद्योग  से  प्रतिवर्ष  [00  करोड़
 रुपये  घाटा  हो  रहा

 अनुभव  से  हमने  नोट  किया  है  कि  किसानों  को  निमत  किया  गया  समथेन  मृल्य  स्वौकार्य

 नहीं  है  ।  पिछले  वां  गन्ने  के  मामले  में  कुछ  राज्य  सरकारों  को  किसानों  को  लाभ
 कारी  मूल्य  देने  के लिए  आगे  आना  पड़ा  |

 1985-86  के  बजट  में  फसल  बीमा  योजना  लाने  के  लिए  मैं.अथने  प्रिय  तथा  गतिशीतत

 नेता  श्री  राजीव  शांंधी  के  प्रति  अपना  आभार  प्रकट  करना  चाहता  हू  ।  चुनाव  घोषणा-पत्र

 नसार  वित्त  मंत्री  ने  फसल  बीमा  योजना
 को

 शुरू  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इसमें  केवल

 तिहलन  तथा  दालें  शामिल  हैं  तथा  अन्य  फसल  जेसे  पान  के  कपास

 आदि  इसमें  शामिल  नहीं  अन्य  फसलों  के  लिए  भी  इस  सुविधा  के  बढ़ाने  लिए  माननीय  कृषि

 मंत्री  कपया  विचार  करें  |

 /  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कूपया  बेठ  जाइए  |  आप  कृषि  के  लिए  अनुदानों  की  मागों  पर  चर्चा

 के  समय  बोल  सकते  हैं  ।  हि

 भी  चिस्तामणि  मैं  वित्त  मंत्री  को  बंधाई  देना  चाहता  हू  कि  उन्होंने  उर्ब रक
 खरीदने  के  मामले  में  किसानों  को  राज्यं-सहायता  देने  की  व्यवस्था  कीः*****

 महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  आप  इस  सम्बन्ध  में  कृषि  मंत्री  को  लिख  सकते

 हैं  और  वह  उन  पर  विचार  कर  सकते  मैं  अगले  वक्ता  रहा  हू  ।
 श्री  सेलवेन्द्रन  ।

 चिन्तामणि  जेना  :  एक  बात  ।  हमने.नोट  किया  है  कि  कुंषि  उत्पाद को

 खरीदने  के  लिए  क्रय  एजेन्सियां  पर  आगे  नहीं  आती  हैं  जिसके  कारण  किसानों  को  अपने

 कषि  उत्पादों  की  मजबूरन  बिक्री  करनी  पड़ती  पहले  क्रय  को  कटाई  शू  रू  होने  से

 पहले  ही  बाजार  में  आने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिये  ।

 *्क्ली  पो  सेलवेगद्रन  माननीय  उपाध्यक्ष  सदन  का  ध्यान  इस  बात

 की  ओर  आकषबित  करने  के  उद्दे श्य  से  कि  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  दिये  ज़ाने  मेरे

 माननीय  दोस्त  प्रो०  मध्‌  दण्डवते  इस  संकल्प  को  लाए  हैं  और  मुझे  इस  म
 दत्त्वप्‌  णं  विवाद

 भाग  लेने  तथा  अपने  विचारों  को  व्यक्त  करने  में  खुशी  हो  रही  है  ।  श्री  मधु  दण्डवते  ने  कई

 अतमिल  में  दिये  गये  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 अविलम्ध  आवश्यकता  पर  चर्चा
 ०  ि  ं  ॑ौ॑ाणणणा  -

 ँ्‌,एणछतआ  य

 उपयुक्त  सुझाव  दिए  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इनकी  जांच  कर  उन
 पर  प्रभावी  कार्यवाही  करेंगे  ।

 किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सदने  में  दो  प्रकार  राय

 हो  सकती  है  ।  व्यवसाय  नहीं  है  लेकिन  हमारे  देश  की  अधिकांश  जनसंद्या  के  लिए

 जीविका  का  साधन  अगर  कोई  व्यापारी  अपने  व्यापार  में  हानि  उठाता  है  तो  वह  उसे  बन्द

 करके  दूसरा  व्यवसाय  शुरू  करता  लेकिन  एक  किसान  खेती  में  ही  डटा  रहता  है  चाहे  उसे

 सूखे  तूफान  बाढ़  से  गा  किसी  प्राकृतिक  कारण  से  नुकसान  हो  ।  क्योंकि  इसके  लिए  कृषि

 ही  जीवन  का  मार्ग  है  वह  इस  बात  की  परवाह  नहीं  करता  कि  वह  कर्ज  में  पंदा  हुआ  है  ।  कर्ज

 में  जीता  है  और  कजं  में  दबा  ही  मर  जाता  वह  कृषि  को  नहीं  इस  पृष्ठ  भूमि  में

 सरकार  का  यह  छनिवाये  कत्तव्य  हो  जाता  है  कि  वह  किसानों  के  लिए  लाभप्रद  मल्य  सुनिश्चित
 करें  ।

 इस  बारे  में  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  सरकार  को  सिफारिशों  देता  सरकार  द्वारा कई
 बार  ये  सिफारिशों  को  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  किया  जाता  कई  बार  ए०  पी०  सी०  की

 सिफारिशों  पर  मामूली  सुधार  किये  जाते  मैं  केवल  यह  कहू  गा  कि  सिचित  भूमि  और  धूखी

 भूमि
 पर  किए  गए  उत्पादन  का  एक  ही  मलय  नहीं  हो  ए०  पी०  सी०  फे  इस  विषय  पर

 गहराई  से  विचार  करना  चाहिए  और  उपयुक्त  सिफा  रिशें  करनी  चाहिए  ।

 1984-85  में  गन्ने  के  लिए  न्यूनतम  सांवधिक  मूल्य  114  रु०  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया
 गया  यह  8.5%  बसूली  पर  आधारित  मिट्टी  की  पर  गन्‍ने  की

 बसूली  निर्भर  करती  यह  किसान  की  कड़ी  मेहनत  के  ऊपर  निभरः  नहीं  करती  है.॥  अतः  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  गन्ने  कै  लिए  लाभकारी  मूल्य  बतंमान  मूल्य  की  अपेक्षा  अधिक
 होना  जैसाकि  तेलुग  देशम  पार्टी  के  सदस्य  ने  बताया  कि  गगन्‍ते  में  ज्यादा  तो  खोई  के

 लिए  अधिक  दा  म  प्राप्त  होते  हैं  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  देश  के  किसानों  के  लिए  उल्लेखनीय  सेवा  कर  रहा  है  ।
 निर्गम  किसानों  से  पर्याप्त  मात्रा  में  अनाज  खरीदता  है  और  इसे  रटाक  में  रखती  है  |

 एफ०  सी०  आई०  किसानों  से  अनाज  सीधा  नहीं  खरीदता  बिचौलियों  के  द्वारा  अनाज  को
 खरीदा  जाता  बिचौलिए  किसानों  शी  अज्ञानता  के  कारण  उनका  शोषण  करने
 में  नहीं  झिझकते  वे  किसानों  को  यह  कहकर  कि  उनका  अनाज  घटिय़ा  किस्म  का  है  उसे

 कीमत  पर  खरीद  लेते  और  इस  प्रक्रार  उन्हें  उनके  अच्छे  अनाज  पर  भी  कम  कीमत

 मिलती  तोलने  के  मामले  में  भी  ये  बिचौलिए  किसानों  को  धोखा  देते  यह  वास्तव  में

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  वे  किसान  जो  देश  का  भरण  पोषण  करते  है  उनके  साथु  एफ०  सी०

 आई०  के  बिचौलियों  तथा  ट्रेडरों  और  हमारे  समाज  के  अन्य  वर्गों  द्वारा  तुच्छ

 व्यव  हार  किया  जाता  किसानों  दी  अज्ञानता  के  कारण  अन्य  लोग  इसका  लाभ  उठाते  हैं  और
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 अविलम्ब  आवश्यकता  पछ  चर्चा
 अाडापाापभ।”।;”य  —_—_——  —  ———  सनक  -

 उनका  अपमान  करते  यह  गलत  किसानों  समुचित  मान  सम्मान  दिया  जाना
 माननीय  मंत्री  जी  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  एफ०  सी०  आई०

 सीधे  मनाज़  खरीदें  और  बिचौलियां  प्रथा  समाप्त  करनी  तभीਂ  किसान

 शााजकपरी  पृल्य  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 फ्ेरा  मिर्बयाचत  क्षेत्र  पे  रियाकुलम  इलायची  के  उत्पादन  के  लिए  प्रसिद्ध  है  जो  सरकार  के

 लिए  क्देशी  मुद्दा  अजित  करती  पूरे  विश्व  में  भारत  सहित  तीन  ऐसे  देश  हैं  जहां  इलायची

 बैदा  होती  हैं  ।  चुकि  भारतीय  हलायचौ  सबसे  उत्तम  किस्म  की  है  इसलिए  इसकी  मध्यपव॑  देशों

 के  बाजार  में,भारी  मांग  है  ।  इसके  बावजद  करने  वाले  किसानों  को  लाभकारी

 मल्य  नहीं  सिल  रहा  है  ।  इलायची  बोर्ड  कोई  प्रभावशाली  भूमिका  नहीं  निभा  पाया  क्योंकि  यह

 इलायची  पैदा  करने  वाले  किसानों  के  लिए  लाभफारी  मूल्य  देने  में  समर्थ  नहीं  हो  सकी  ।  कृषि
 मंत्री  को  यह  समस्या  भी  देखनी  चाहिए  आवश्यकतानसार  कार्रवाई  करनी  चाहिएਂ

 मेरे  निर्वाचन  श्रेत्र॒पेरियाकुलम  में  थेनी  कप्रासका  सबसे  बड़ा  विपणन  केन्द्र  थेनी

 बाजार  संप्ताह  में  दोबार  गुरुषार  तथा  रविवार  को  लगता  है  एम०  सी०  5  कपास  और  एल०

 आर०  ए०  कपास  लाई  जाती  गीला  कपास  ही  बिकता  जव  गुरूवार  और  रविवार  के  दो

 दिन  के  बाजार  में  सगभग  40,000  क्विटल  कपास  थेनी  लाया  जाता  भारतीय  कपास  निगम

 के  अधिकारी  जो  इन  दिनों  थेनी  आते  कैवल  3000  या  4000  क्विटल  कपास  ही  खरीदते  हैं  ।

 सी०  सी०  आई०  क्सानों  से  सीधे  कपास  नहीं  खरीदती  सी०  सी०  अआई०  के

 अधिकारी  बिचौलियों  और  कमीशन  एजेन्टों  के  द्वारा  कपास  खरीदता  जो  अधिकारी  इन

 दिनों  बाजार  में  बाते  हँउन्हें  कपास  और  इसकी  किस्म  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  होती

 इन्हें  बिचौलियों  और  कमीशन  एजेन्टों  के  ऊपर  निर्भर  रहना  पड़ता  ये  कमीशन  एजेंट

 बहुत  निर्देयी  होते  हैं  भौर  वे  कपास  किसानों  को  खुलेआम  घोखा  देते  सी०  सी०  भाई०

 किसानों  से  सीधे  कपास  खरीदने  के  लिए  निश्चित  कदम  उठाने  माननीय  कृषि
 मंत्री  जी  को  इस  सम्बन्ध  में  भी  अपने  प्रभाव  का  इस्तेमाल  कर  कपास  उत्पादकों  के  लिए

 कारी  मूल्य  सुनिश्चित  करना  चाहिए  ।

 इसी  क्रे  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्तु,करता  हूं  ।
 दि  -  ल्‍

 डो०  बी०  पाटिस  :  मैं  आपका  अत्यन्त  आभारी  हूं  कि  आपमे  मुझे  अपने

 व्यवत  करने  का  समय  दिया  इस  गरिमापणणण  सदन  में  अन्य  विषय  पर  चर्चा  करते

 समय  और  जैसे  कि  समय-बहुत  थोड़ा  है*****

 महोदय  :  आप  मंत्री  जी  से  उत्तर  चाहते  क्या  आप  नहीं  चाहते  मैं

 मंत्री  जी  को  और  अधिक  समय  देना  चाहता  हूं  ।

 ,  डी०  श्ी०  समय  थोड़ा  मुझे  अनेक  बातें  छोड़नी  पड़ेंगी  लेकिन
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 अर  विलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 —
 _  ७क्‍ऊफ  $e

 मैं  महत्वपूर्ण  विषयों  को  ही  जहां  तक  लाभकारी  मूल्य  का  सम्बन्ध  है  प्रो०  दण्डवते

 बिताया  है  ।  इसलिए  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाऊगा  तथा  इन  मुद्दों  को  दुबारा  नहीं

 प्रथम  और  सबसे  महत्वपर्ण  मुह्ा  यह  है  कि  उत्पादन  को  लागत  कया  होगी  ?  यहां  मैंफिर

 दूसरी  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  किसानों  तथा

 कृषि  श्रमिक  का  जीवन  स्तर  देखना  लाभकारी  मल्य  निर्धारित  करते  समय  क्‍या  हम

 इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  कषि  श्रमिक  तथा  किसान  को  हम  क्‍या  जीवन  स्तर  दे  रहे

 हैं  ?  कया  यह  जीवन  स्तर  सड़क  के  भिखारी  या  श्रेणी  चार  की  सेवा  या  श्रेणी  तीन  की  सेवा  का

 होगा  ?  लाभप्रद  मूल्यों  की  निर्धारित  करते  समय  हमें  उस  जीवन  स्तर  को  भी  ध्यान  में  रखना

 होगा  जो  हम  कृषकों  को  देने  जा  हैं  कृषकों  को  उनकी  उपज  का  उचित  मूल्य  देना  बहुत
 जरूरी  है  ।  अभो  तो  कृषकों  को  अपनी  उपज  मजबूरी  में  बेचनो  पड़ती  है  हालांकि  बह  यह  जानते

 हैं  कि  अगर  वे  कुछ  दिन  प्रतीक्षा  करें  तो  उन्हें  उनकी  उपज  की  अच्छी  कीमत  मिल  सकती

 जिन  सम्पन्त  किसानों  के  प॑स  उपज  के  भंडारण  की  सुविधाएं  है  उन्हें  उसकी  अधिक  कीमत
 मिल  जाती  यदि  उपज  को  खरीदने  का  एकाधिकार  सरकार  के  पास  हो  तो  यह

 भास  नहीं  रहेगा  ।

 कुछ  लोग  तक  देते  हैं  कि  किसानों  को  उनकी  उप्ज  .  का  मूल्य  दिये  जाने  से
 को  भी  अधिक  कीमत  अदा  करनी  अगर  चिचौलियों  को  हृठा  दिया  जाए

 त्तो  उत्पादकों  को  अपनी  उपज  का  उचित  मल्य  मिल  सकता  है  तथा  उपभोकक्‍ता  को  भी  कम

 कीमत  अदा  करनी  पड़ेगी  ।  अतः  सरकार  को  कृषि-वस्तुओं  की  खरीद  का  काये  अपने  हाथ
 लेने  प्र  बिचार  करना

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  एक  और  महत्वपूर्ण  मुहं  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  1976  में  प्रस्तुत  अपनी  अंतिम  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  थी  कि  उपज
 को  पैदा  करने  की  लागत  तथाਂ  उसकी  एवज  में  प्राप्त  बिक्री  मूल्य  ऐसे  चाहिए  जिससे  प्रामीण
 क्षेत्रों  में  हो  आयोग  ने  यह्‌  भी  सिफारिश  की  प्राप्त  मूल्यों  और  किसानों  को  दिए  गए

 तथा  फामे  खर्चों  के  का  समता  सूचकांक  त॑यार  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 इस  ताल-मेल  रवेये  पर  निगरानी  रखी  जा  सके  और  जब  कभी  ग्रह  संतुलन  अत्यप्निक  बिगड़  जाए

 अर्थात्‌  किसानों  को  हानि  होने  लगे  तो  औपचारिक  उपाय  किए  जा  सके  ।  समिति  का  सुझाव  है
 कि  सममूल्यता  को  बनाए  रखा  जाना  चाहिए  अम्यथा  किसानों  को  नुकसान  होगा  ।

 आज  मानतीय  मंत्री  ने  गेहूं  का  समर्थत  मूल्य  157  to  प्रति  क्बिटल  घोषित  किया  है  ।

 1682  में  हरियाणा  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  कृषि  मूल्य  सूचकांक  के

 बाधार  पर  कीमत  निर्धारित  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  हरियाणा  सरकार  के  अनुसार  इस

 समग्र  1982  में  गेहं  की  उत्पादन  शागत  186,20  र०  प्रति  बकक्‍्विेटल  भी  भोर  उस  आधश्षार  पर

 उन्होंने  प्रति  क्विटल  गेहूं  की  कीमत  170 >०  मांगी  थी  जबकि  उसे  150  २०9  प्रत्ि  क्किहल

 निर्धारित  किया  गया  |  उक्त  सभी  बालों  को  विचार  में  रखते  हुए  अज  घडोेजिश  की  मई  अनैखतें



 30  1906  कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की

 अबिलम्व  आवश्यकता  पर  चर्चा
 नाजज/पफ"पफ/फेफऊफ-्स्‍््िपभाो"/”ण”"”प७ैहफोफफप/भआ  जपपभभषणाण  अनपपय-++ ध  का

 ०  उफी  कम  हैं  तथा  उत्पादन-लागत  तथा  उत्पादन
 सममूल्यता  सिद्धांत  का  भी  पालन  नहीं  किया

 गया  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  प्रसंगानुकूल  प्रश्न  पूंछता  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 कृषि  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मानती  सरकार  उसे  उद्योग  के  रूप  में  मानती  है  तब  तो
 :  मेरा  विचार  है  कि  हम  सही  रास्ते  पर  जा  रहे  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  इस

 उपयुक्त  प्रश्न  का  जवाब  देगें  ॥

 मच  अत  75

 हरी  सबत  )  उपाध्यक्ष  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री  जी  अपने  उतर

 में  कन्ज्यमर्स  के  इंटरेस्ट  का  भी  ध्यान

 भरी  गिरघारी  लाल  व्यास  :  मैं  चाहता  हू  कि  मंत्री  जी  अपने  उत्तर  में

 र॒  की  डेफिनीशन  बताते  हुए  स्माल  फामंस  जौर  माजिनेल  फामंस  की  स्थिति  स्पष्ट

 a

 कृषि  तथा  प्रामीण  विकास  संत्री  बटा  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सभी

 भाननीय  सदस्यों  का  अभारी"हूं  जिन्होंने  आज  पूर्वाहन  में  भारत  के  कृषक  समुदाय  के  कल्याण से
 पध्म्बन्धित  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  चर्चा  में  भाग  लिया  प्रो०  मधुदण्डवते  जो  ने  सही  कहा

 है  कि  किसान  हमारी  राष्ट्रीय  अथे-व्यवस्था  का  मेरू  दण्ड  मैं  उनसे  भी  एक  कदम  आगे

 बढ़कर  कहूंगा  कि  वे  हमारी  राष्ट्रीय  अथेव्यवस्था  के जीवन  आधार  माननीय  वित्त  मंत्री  ने

 अपने  बजट  भाषण  के  आरम्भ  में  यह  बात  बहुत  उपयुक्त  ढुंग  से  कही  सभा  को  याद  होता
 -  कि  मार्ननीय  मन्त्री  ने अपना  बजट  देश  के  किसानों  को  समर्पित  करते  हुए  कहा  था  कि  भारत

 सरकार  द्वारा  योजना  बनाते  समय  कथषि  ओर  ग्रामीण  विकास  पहले  की  तरह  मुख्य  आधार

 होगा  ।  इसीसेपता  चलता  है  कि  भारत  सरकार  किसानों  के  कल्याण  को  महत्व

 देती
 ‘

 मैं  देश  में  कृषि  उपज  की  मूल्य  निर्धारण  नीति  के  सम्बन्ध  माननीय  सदस्यों

 :  द्वारा  दिए  सुझ।वों  का  उल्लेख  करूंगा  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सामान्य  टिव्पणियां  की  हैं  ।

 उन  पर  मैं  अपने  मन्त्रालय  की  मांगों  के  दोरान  होने  वाली  चर्चा  में  बात  करूंगा  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  सरकार  को  कृषि  उपज  की  मूल्य-निर्धारण  नीति  का
 *

 भुख्य  उद्देश्य  किसानों  को  उनकी  उपज  के  एवज  में  लाभप्रद  मूल्य  देना  है  ताकि  वे  प्रोत्साहित
 '

 होकर  कृषि  में  अधिक  निवेश  उत्पादन  बढ़ाने  लिए  अद्यत्तन  प्रौद्योगिकी  का  प्रयौग

 उत्पादन  बढ़ाएं  ।  साथ  ही  साथ  इसका  उद्देश्य  उपभोक्‍ताओं  को  उपयुक्त  मूल्य  पर  बस्तुएं

 उपलब्ध  कराके  उनके  हितों  की  रक्षा  करमा  भी  इसके  लिए  सरकार  प्रत्येक  गौसम  में  प्रमुख

 क्षि  उपजों  की  खरीद  तथा  उनके  समश्चंन  मूल्य  की  घोषणा  करती  है  तथा  भारतीय  बाद्य
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 अविलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 _  ॒॒ऑ  कि

 भारतीय  जूट  भारतीय  कपड़ा  भारतीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  तथा

 तम्बाक्‌  बोर्ड  जंसी  सार्वजनिक  एजेंसियों  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  नामित  एजेंसियों  के  माध्यम

 से  खरीदने  का  काम  करती  है  ।
 "

 इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  ज्यादातर  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  एक

 नुकल  प्रश्  पूछा

 जैसा  कि  हमें  प्रोण  मधु  दण्डवते  से  आशा  उन्होंने  कुछ  ऐसे  महत्वपर्णं  पहलुओँ  का
 उल्लेख  करके  इस  वाद-विवाद  को  एक  नई  दिशा  दी  है  जिन  पर  कषि  म  लय  आयोग  को  कषि
 उपर्जों  का  समथंन  म,ल्य  निर्धारित  करने  से  पूर्व  जरूर  विचार  करना  तह  जिन्दगी
 किसानों  के  हित  के  लिए  लड़ने  वाले  हमारे  स्वतंत्रता  सेनानी  प्रो०  एन०  जी०  रंगा

 ने  भी  इस  का  उल्लेख  किया  है  ।

 सरकार  विभिन्‍न  कषि  उपज़ों  का  समर्थन  कषि  लागत  तथा
 ग्रेग  की  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  तथा  उन  अन्य  महत्वपर्ण  महों  को

 ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  करती  है  जो  सरकार  के  मतानुसार  समर्थन  म॒  लय  के  निर्धारण  के
 लिए  महत्वपूर्ण  हों  ।  इन  सभी  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 |  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जानना  चाहा  है  कि  कृषि  लागत  तथा  मल्य  आयोग  किसी  भी
 कृषि  उपज  का  समर्थन  म.ल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  किन  विभिन्‍न  बातों  को  ध्यान  में  रबता

 इसके  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  तथा  अनसंधान  संस्थानों  द्वारा
 पंदावार  की  लागत  के  अध्ययन  के  लिए  बनाई  गई  विस्तृत  योजना  के  माध्यम  से  आयोग  को

 कषि-उत्पादन  की  लागत  से  सम्बन्धित  आंकड़े  सप्लाई  किए  जाते  अभी  प्रत्येक  वर्ष  कुल
 9000  जोतो  का  अध्ययन  किया  जाता  प्रो०  दण्डवते  जी  समर्थन  म.ल्यों  का  निर्धारण  कृषि
 भवन  में  बंठ  कर  नहीं  किया  |  हम  प्रत्येक  फसल  क्री  स्पोट  स्टडी  तंझधा  कैस  स्टडी  करते  हैं  और
 जैसाकि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  हैं  यह  स्टडी  एक  ही  राज्य  में  नहीं की  जाती  बल्कि
 हम  प्रत्येक  राज्य  की  भिन्न-भिन्न  सकारात्मक  नकरात्मक

 बारिश  वाले  .  सूखे  इलाके  आदि  को  ध्यान  में  रखकर  यह  अध्ययन  करते

 हर  साल  यह  काम  किया  जाता  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  हर  साल  लगभग  9,000
 जोतों  का  अध्ययन  क्रिया  जाता  ये  विश्वविद्यालय  विभिन्‍न  राज्यों  के  कृषि  विभागों  के
 योग  से  काम  करते  हैं  तथा  उनकी  विस्तार  सेवाएं  भी  आयोग  की  ओर  से  विशेषज्ञ  विभिन्त

 णगहों  पर  प्रति  एकड़|हिक्टेयर  जमीन  में  किए  गए  निवेश  का  अध्ययन  करने  के  लिए  जाते

 अब  आयोग  अपना  अध्ययन  प्रा  करने  कृषि  निवेश  की  लागतों  में  हुए  परिवर्तनों

 को  भी  ध्यान  में  रखता  है  और  कीमतों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करने  से  पूर्व  इन  परिकर्तनों  को

 शामिल  करता  आयोग  ने  यह  प्रक्रिया  अपना  ली  है  कि  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  देते  से

 पूर्व  राज्य  भिन्‍म  अन्य  सावेजनिक  व्यापार  तथा  उद्योग  समेत  अन्य
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 30  1906  कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की
 ।

 अबिलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा
 ——  ५  सम्बन्धित संस्थानों

 झम्बन्धित  संस्थानों  से  विचार-विमर्श  किया  इस  समय  क्षि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  20

 प्रमुख  कषि-उत्पादों  के सरकारी  समथेतर  मूल्यों  की  लिफारिश  करता  वेसे  आयोग  लगभग  12

 प्रमुख  कषि  उत्पादों  का  समथ॑न  मल्य  निर्धारित  करने  की  सिफारिश  करता  एक  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  है  कि  हम  एक  या  दो  कषि  उत्पादों  का  ही  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करते  हैं  और

 ज्यादातर  अन्य  कषि  उत्पादों  का  समयेंन  मूल्य  निर्धारित  नहीं  किया  माननीय  सदस्य

 के  सूचनार्थ  बता  दं  कि  मैंने  20  प्रमुख  कषि  उत्पादों  का  उल्लेख  किया  उनके  नाम  इस  प्रकार
 हैं  :

 रेपसीड़  तथा  सरसों  । शत

 किसी  भीं  क्षि  उपज  का  समथेंत  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  किन  बातों  को

 ध्यान  में  रखता  है  ?  आयोग  किसी  कृषि-उत्पांद  बिशेष  के  सम्‌चे  ढांचे  को  द्वी  विस्तृत  जांच  नहीं

 करता  अपितु  निम्नलिखित  महत्वप्‌र्ण  तत्वों  को  भी  ध्यान  में  रखता

 1.

 2.  कू  निवेश  कीमतों  में  परिवर्तन

 3.

 4,  बाजार  भाव  का

 5.  मांग  और  पूर्ति  ,

 6.  अंतराल  शस्य  म,ल्य

 7,  औद्योगिक  लागत  ढांचे  पर

 8.  सामान्य  कीमत  स्तर  पर

 नवेश/उपज  में

 9.  जीवन  स्तर  पर

 10.  अन्तर्राष्ट्रीय  बांजार-भाव  की  तथा

 11.  की  गई  कीमतों  तथा  कीमतों  में  समम  ल्यता  ।

 इन  भिन्न  तत्वों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  प्रो०

 मधु  दण्डवते  तथा  प्रो०  एन०  जी०  इस  बात  पर  मुझे  सहमत  होंगे  कि  किसी  भी  निकाय

 को  खासकर  कषि  म,ल्य  आयोग  को  इन  विभिन्‍न  मुद्दों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  ज्यादातर

 माननीय  सदस्यों  ने  इन  मुद्दों  की  अपने  भाषणों  में  चर्चा  की  मैं  माननीय  सद्ष्यों  को

 भाश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  सरकार  किसानों  के  हालातों  के  प्रति  प्री  तरह  सचेत

 कृषि  पैदाधार  की  लागत  का  निर्धारण  करते  समय  भुगतान  की  गई  सभी  लागतों  को

 ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  इनमें  ये  सब  लागतें  शामिल  किराए  पर  लिए  पशु



 कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मुल्य  सुनिश्चित  करने  की  21  1985
 अबिलम्व  आवश्यका  पर  चर्चा|

 a  — _

 भशीनी  श्रम  के  तथा  तथा  पट्टे  पर  लो  भूमि  के  किराये  के  साथ-साथ  बीज
 कीटनाशक  ववाइयों  तथा  पम्प  सेट  चलाने  के  लिए  डीजल/विजली

 दि  के  रूप  में  सिचाई  पर  नकद  या  बस्तु  के  रूप  में  हुभा  व्यय  शालिल  है

 8.00  म०  व०  ,

 ,  ऊैँषि  म  ल्‍य  आयोग  इन  बातों  की  विस्तार.से  जांच  करता  है  और  उसके  बाद  वह  जो
 कीमत  निर्घारित.करता  है  वह  उसके  मतानुसार  किसानों  के  लिए  उचित  तथा  लाभप्रद  होती
 है  ।  किसानों  तथा  उद्योगपतियाँ  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा
 चूका  है  ।  जसा  कि  मधु  दण्डवते  ने  किसानों  को  दी  गई  ऋण  सुविधा  के  बारे  में  कहा  1970-71
 से  1983-84  के  दौरान  इत  में  ऋण  की  स्थिति  इस  प्रकार  रही  1910-71  में  745  करोड़
 ६०  सहकारी  ऋण  किया  गया  जबकि  1983-84  में  यह  धनराशि  बढ़कर  2900  करोड  रु०  हो

 गई  ।  किसानों  से  10%  से  11,5%  तक  की  दर  पर  ब्याज  लिया  जाता  उद्योग  की  तलना
 जिनसे  12  से  17%  ब्याज  लिया  जाता  यह  दर  काफ्री  रियायती  इसी  तरह  उपयकक्‍त

 में  से  कुछ  अधिक  प्रतिशत  ऋण  छोटे  तथा  सीमानन्‍्त  मजदूरों  को  वितरीत  किया  गया  इस
 प्रकार  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  किसानों  की  सहायता  पर  अधिक  जोर  दिया  जाता  देश
 भर  में  स्थित  बेंकों  तथा  सरकारी  ब्यवस्था  के  माध्यम  से  विशेषीकृत  बंक  एन०ए०ए०बं०आर०
 डी०  किसानों  की  सहायता  कर  रहे  मैं  आदर्श  का  दावा  नहीं  करता  डिन्‍्तु  यह  कहूंगा  कि  यह
 सही  नहीं  है  कि  हम  किसानों  के  कष्टों  पर  विचार  नहीं  करते  ।  सरकार  ने  खासकर  छठे  दशक
 के  1965-70,  किसानों  की  जरूरतों  की  ओर  विशेष  घ्यौन  दिया  है  ।  मौजदा  कषि  व्यवस्था
 में  त्रृटि  कहां  है  त्रुटि  सुविधाओं  के  अभाव  में  नहीं  किसानों  के  लिए  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए  |  किन्तु  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  प्रो०  मधु  दण्डबते  ने  कहा  वास्तविक

 श्रूटि  कृधि  जोतों  में  राजस्व  व्यवस्था  भिन्‍न-भिन्‍न  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  एक  राज्य

 में  यह  व्यवस्था  ठीक  है  तो  दूसरे  में  नहीं  ।  हमारे  देश  में  कृषि  जोतों  का  तरीका  प्रचीनतम  भी

 है  तो  एकदम  नवीनतम  भी  किसानों  के  साथ  गुल्लामों  की  तरह  व्यवहार  किया  जाता  था  बे

 लोग  इस  बात  पर  विचार  किए  बिना  कि  किसान  साल  भर  अपने  परिवार  का  पेट  भर  सकेगा

 या  थोड़ा  सा अनाज  छोड़कर-सारा  अनाज  उठवा  लेते  थे  ।  इसलिए  हमारे  कषक  समुदाय
 की  सबसे  बड़ी  समस्या  कूषि-जोतों  की  और  ये  कृषि  जोतें  भी  छोटे-छोटे  भू-खण्डों  में  बंटी

 हुई  है  ।  अगर  एक  किसान  के  पास  एक  गांव  में  6  एकड़  जमीन  है  तो  यह  जमीन  एक  स्थान  पर

 नहीं  होगी  ।  एक  जगह  एक  एकड़  जमीन  होगी---दूसरी  जगह  दो  एकड़  भौर  किसी  और  जगह

 तीन  एकड़  ।  कि  जोतों  के  इस  प्रकार  विभाजित  होने  के  कारण  काश्तकार  के  लिए  किसी  प्रकार

 की  आधुनिक  तकमी  की  अपनाना  असंभव  हो  जाता  वह  अपने  ट्रंक्टर  का  इस्तेमाल  नहीं  कर

 टयूबबेल  नहीं  खदबा  संकता  क्योंकि  उसे  पानी  को  एक  खेत  से  दूसरे  खेत  तक  जाना

 पड़ेगा  ।  और  बीच  में  दूसरे  लोगों  के  खेत  पड़ेंगे  जिससे  मुकदमंबाजी  हो  सकती

 इस  सदन  में  प०  उत्तर  प्रदेश  आदि  कुछ  राज्यों  की  अक्सर

 चर्चा  की  जाती  है  उनकी  समपन्‍नता  का  कारण*'*'***
 |
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 .  रक्‍  श्रो०  भध  |दण्डवदते  किसानों  को  दिए  जाने  वॉले  ऋण  की  मात्रा  का  उ  लेख
 लेकिन  उसमें  एक  केमी  हैं|  यदि  इस  बात  का  पत्ता  लगाया  जाए  कि  किसानों  को  कितने  ऋण
 की  जरूरत  थी  और  वास्तव  में  उसे  कितना  दिया  गया  तो  पता  चलेगा  कि  उसे  बहुत  कम  ऋण
 दिया  गया  ।

 भी  बूटा  सिह  :
 मेंने  अपने  बिवरण  में  कहा  था  कि  जो  मैं  कह  रहा  हूं  वह  अरदर्श  स्थिति

 नहीं  है  |  भुझे  खशी  होगी  अगर  प्रत्येक  किसान  को  अपनी  जरूरत  अनसार  ऋण  मिलें  लेवि  न

 बहुत  वित्तीय  दग्गव  कुछ  राज्यों  का  मैं  उल्लेख  उदाहरण  के  लिए  हरियाणा
 अदि  में  बदुत  रो  एजेंसिया  लघु  अवधि  सहकारी  राष्ट्रीयकत  बेकों  के-अलावा  इन्
 राज्यों  में  बंधक  बेंक्ों  की  बहुत  अच्छी  व्यवस्था  ये  बैक  स्वयं  जाकर  किसान  की  हालत

 -  का  जायजा  लेते  हैं  और  उसके  बाद  रवयं  निर्णय  लेते  हैं  किसान  को  कितने  ऋण  की  जरूरत
 ग्ैगी  ।  सारे  देश  में  इसं  तरह  आधारभूत  संरचना  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  किसा

 को  वह  सब  मिल  सके  जो  उसे  चाहिए  और  वह  खेती  पर  यथा  शक्‍्य  निवेश  कर  सके  ।  किसानों
 ग्रे  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किया  जाता  रहेगा  ।

 भ्रीं  सोमनाथ  रथ  :  भूमि  विक्रांस  बेंक  किसानों  से  दण्डस्वरूप  ब्याज  वसूल
 करते  हैं  |  ब्याजं  की  यह  राशि  साहूकारों  द्वारा  लो  जाने  वाली  राशि  से  अधिक  हो  ही  है  और

 उबत्‌  बेंकर  उधार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  ।  इनके  द्वारा  की  जयने  वाली  दण्ड  स्वरूप
 ब्याज  की  वसूली  से  किसान  एक  तरह  से  तबाह  हो.जाता  अनु  रोध  है  क्रिसानों  से  उक्त
 ब्याज  वसूल  न  किया  जाए  तथा  उधार  अधिनियम  इन  बेंकों  पर  भी  लांग  हो  ।

 गिरधारी  :  मैं  भी  मंत्री  जी  के  नोटिस  में  एक  बात  लाना

 चाहता  हूं  ।  पंजाव  नेशनल  बं  क  के  बारे  में
 मैं  इस  सदन  में  कई  बार  कह  चुका  हूं  कि  वह  तीन

 हजार  रुपए  का  लोन  देता  है  तो  15  हजार  वसूल  करती  इस  प्रकार  वी
 वसूली  के  बारे  में

 सरकार  को  कुछ  निर्देश  देने  सिविल  प्रोसीजर  कोड  बना  हुआ  है  जिसमें  यह  प्रावधान

 है  कि  डबल  से  ज्यादा  कोई  भो  वसूल  नहीं  कर  सकता  लेकिन  पंजाब  नेशनल  बेंक  पांच-पांच

 गुना  वसूल  करती  है  ।  इसको  आप  रुकबांहए  ।

 ,/

 शी  बटा  सिह  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  अवश्य  नोठ  इस

 सम्मानीय  सभा  ध्यान  में  मैं  यही  बात  लाने  की  कोशिश  कर  रहा  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  सरकार
 सदस्यों  द्वारा  उल्लखित  किसानों  की  के  प्रति  जागरूक  नहीं  है  ।  उद्योग  और

 की  व्यापार  शर्तों  बहुत  असमानता  बहुत  से  कारणों  से  इन  दोनों  की  परस्पर  तुलना

 नहीं  की  जा  सकती  ।  उद्योगों  की  संरचना  जैसे  होती  है  वेसे  कृषि  की  नहीं  हो  सकती  ।  इसमें

 मलभूत  असमानताएं

 240
 e



 क्षि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की  2।  1985
 अ  विलम्ब  अंवश्यकता  पर  चर्चा

 न्‍स--«>मममगगन--मीनन-->ो-  ---  —_ ——  वात  व्यााका  शा

 इस  सदन  में  प्रस्तुत  आयिक  सर्वेज्षण-पें  प्रकाशित  आंकड़े  के  अनुसार  उद्योग  तथा  कृषि
 के  बीच  व्यापार  शर्ते  हाल  के  वर्षों  में  कृषि  के  पक्ष  में  गई  कृषि  तथा  निर्मित  उत्पादों  का

 ग्राव  कीमत  सूचकांक  खाद्यान्न  पर  दी  गई  आथिक  सहायता  जो  कि  84-85  में  850  करोड़

 क्रो  पूरी  तरह  प्रतिविम्वित  नहीं  करता  |  उपभोक्ताओं  को  यह  आथिक  सहायता  नजर  आएगी  लेकिन

 वास्तव  में  यहें  किसानों  को  उनकी  फसल  की  सरकारी  खरीद  के  एवज  में  दिया  गया  बह्‌
 अधिक  मूल्य  है  जिनका  उपभोक्ताओं  पर  अधिक  कीमतों  के  माध्यम  से  पूरी  तरह  से  प्रभाव  नहीं
 पड़ता  । हु

 1984-85  5  में  आ्थिक  सहायता  की  राशि  1080  करोड़  रु०  की  इसका  उद्देश्य  किसानों

 को  कृषि  में  इस्तेमाल  की  जाने  वाली  सामप्री  को  कम  लागत  पर  उपलब्ध  कराना  यह  सहायता
 प्रर्याप्त  है  ।

 श्री  गिरधारो  लाल  व्यास  :  ये  लाभ  बड़े  जमीदारों  को  ही  मिलते  हैं  ।

 श्री  बूटा  सिह  :  इससे  देश  में  खाद्यान्न  की  कुल  पैदावार  में  बढ़ोत्तरी  होगी  ।  इन
 आर्थिक  सहायताओं  का  कुल  प्रभाव  यह  पड़ेगा  ।

 उपयु  कत  के  अलावा  किसानों  को  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  निवेश  में  जैसे  कृषि  के  लिए  बिजली

 तथा  सिंचाई  के  लिए  घटी  दरों  पर  उपलब्ध  कराया  जाता  जेसा  कि  श्री  राजेश  पायलट

 ने  कहा  तो  कहूंगा  कि  मैं  उससे  सहमत  कि  जिन-जिन  चीजों  का  उल्लेख  किया  जाता  है  वे

 उपलब्ध  नहीं  होती  तथा  अपनी  नीतियों  के  अन्तगंत  जो  कुछ  हम  कहते  हैं  वे  किसानों  को  उपसब्ध

 नहीं  होता  ।  इसके  लिए  हमें  बहुत  जागरुक  रहना  इसे  हम  तिचोलियों  पर  चाहे  वह

 शाही  या  प्राइवेट  एजेंसी  अथवा  कोई  और  नहीं  छोड़  सकते  ।  हमें  निगरानी  करनी  होगी  ।  हमारे

 प्रधानमन्त्री  प्रशासनिक  मंत्रालयों  से  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  वे समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए

 बनाई  गई  विभिन्‍न  कल्याण  योजनाओं  की  प्रगति  के  प्रति  बहुत  सतक  रहें  ।

 किसानों  को  तुलनात्मक  रूप  से  कम  दरों  पर  दिजली  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।  मैं

 इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कुछ  राज्यों  में  किसानों  द्वारा  भुगतान  किए  जाने  वाले  फ्लैंट  रेट  का

 दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 क्री  रास  प्यारे  पलिका  :  कुछ  राज्यों  में  किसानों  से  न्यूनतम  भुगतान  लेने  की

 व्यवस्था  कई  बार  यह  राशि  किसान  द्वारा  इस्तेमाल  की  गई  बिजली  की  कीमत  से  ज्यादा  होती

 है
 ु

 रद  ८

 भी
 ०2%

 फ्लैट  रेट  होने  के  कारण  किसानों  को  प्रूरा  भुगतान  तो  करना  ही

 पड़ेगा  चाहे  री  ट्रांसमिशन
 में  कुछ  अनिम॑मित  व्यवस्था  होने

 के
 कारण  बिजली  की  नियमित

 सप्लाई  नं  लेकिन  इसकी  तुलना  अंगर  उद्योगों  से
 की  जाए  तो  निश्चित  रूप  से  कितानों  की
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 30  1906  कृषि  उत्पाद  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  की

 स्थिति  अच्छी  खासकर  फसल  कटने  की  मौसम  करीब  आने  पर  किसानों  को  बिजली  जरूर

 सप्लाई  की  जाती  है  चाहे  उद्योगों  को  न  की  इसके  लिए  इस  साल  मैंने  तथा  माननीय

 मम्त्री  ने  बठत  से  मुख्य  मन्त्रियों  से  ध्यक्तिगत  संपर्क  किया  है  तकि  कटने  के  मौसम  में  किसानों

 को  बिजली  की  सप्लाई  न  मिलने  से  भूखों  न  मरना  पड़  ।  एस  सम्बन्ध  में  मुख्य  मन्त्रियों  की  प्रतिक्रिया

 बहुत  अच्छी  रही  ।

 औद्योगिक  उत्पादों  के  कीमत  सूचकांकों  में  उद्योगों  की  प्राप्तियों  को  बढ़ा-चढ़ा  कर

 बताया  जाता  है  ।  यद्वां  तक  की  औद्योगिक  उत्पादों  की  थोक  कीमतों  में  केन्द्रीया  राज्य  सरकारों  द्वारा

 लगाए  जाने  वाले  विभिन्न  विक्री  कर  तथा  अन्य  शुल्क  भी  शामिल  किए  जाते  हैं  ।  इन  उत्पादों  पर

 लगने  वाले  शुल्कों  में  बहुत  बार  वृद्धि  की  गई  है  जबकि  कृषि  उत्पादों  को  सामान्यतः  ऐसे  करों  से

 मुक्त  गया  है  क  षि  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाह्नी  महत्वपूर्ण  मदों  पर  ये  कर  या  तो  नाममात्र

 के  हैं  म्रथवा  उनकी  दर  अप्रेक्षाकृत  कम  है  ।  यही  उद्योगों  की  तुलना  में  कृषि  के  पक्ष  में  काम

 करते  हैं  ।

 यदि  माननीय  सदस्यों  का  यह  तात्पयं  है  कि  कृषि  पर  भी  वसा  ही  ध्यान  दिया  जाए  ज॑सा

 उद्योग  पर  दिया  जाता  तो  मैं  उनसे  सहमत  हूं  हम  यथा  सामथ्ये  प्रयास  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा

 ध्यान  न  दिए  जाने  के  कारण  कृषि  उपेक्षित  न  हो  ।  आप  जानने  ही  हैं  यह  राष्ट्रीय  कार्य  महत्त्व
 र  उद्योगों  को  सप्लाई  तथा  परमिट  के  रूप  में  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  जबकि

 कृषिकों  को  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हमारी  सरकार  इस  पर  जोर  दे  रही  है  और  हम  प्रयास

 करेंगे  कि  कृषि  में  अब  तक  जिन  इलाकों  की  उपेक्षा  हुई  है  उनकी  उपेक्षा  न  हो  ।  उड़ीसा  के  माननीय

 सदस्थ  ने  विशेष  रूप  से  कहा  कि  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  अपने  को  उपेक्षित  महसूस  करते  उत्तर  पूर्वी
 क्षेत्र  की  समस्या  पामी  की  समस्या  है  |

 हमारे  देश  में  कुछ  ऐसे  इलाके  हैं  जहां  पानी  का  अभाव  है  और  कुछ  ऐसे  भी  इलाके  हैं

 हां  पानी  आपेक्षित  मात्रा  से  अधिक  हम  इस  तरफ  विशेष  ध्यान  दे  रहे  मैं  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद्‌  के  विज्ञानकों  को  निर्देश  दे  चुका  हूं  कि  वे  धान  तथा  अन्य  फसलों  की  ऐसी  किस्मों

 का  पता  लगाएं  जो  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  उपलब्ध  पानी  में  असानी  से  उग  सकें  ।  माननीय  प्रधानमंत्री

 इस  भ'मले  को  अनेक  बार  उठा  चुके  हैं  कि  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  तथा  रेगिस्तानी  इलाकों  की  ओर  वशेष

 इयोन  दिया  जाएगा  ।  देश  कै  रेगिस्तानी  इलाकों  के  सुधार  की  निश्चित  योजना  हम  उत्तर  पूर्वी

 क्षेत्र  के सखे  इलाकों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दे  रहे  हैं  ताकि  देश  में  खाद्यान  का  अधिक  उत्पादन  हो

 सके  ।  इतना  सब  कहने  के  बाद  में  यह  जरूर  कहूंगा  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  बहुत  कुछ  करन  बाकी

 लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  संहमत  नहीं  हूं  कि  कृषकों  को  उनकी  उपज  के  लिए

 सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  कीमतों  से  कृषकों  को  नुकसान  हो  रहा  है
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 कृषि  उत्पाद
 के  लाभव्द  मूल्य  खुनिश्चित  करने  की  21  1984

 अविलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्ना

 जिया  फक्तक्त--+  _  कार्य

 यदि  मैं  सरकारी  कीमत-नीति  के  प्रभाव  का  अंक्षेपर  में  उल्लेख  करू  तो  आप  महसूस  करेंगे  कि
 इससे  कृषकों  को  खाद्यान्न  का  वार्षिक  उत्पादन  बढ़ाने  में  कितनी  सहायता  भिली  सरकारी
 समर्थन  मूल्य  का  कृषि  क्षेत्र  के  विकास  पर  सकारात्मक  प्रभाव  पड़ा  चावल  का  उत्पादन  52-45
 मिलियन  टन  से  बढ़कर  1983-34  में  59.8  मिलिवन  टन  हो  चालू  वर्ष  के  दोरान  भी  अधिक
 उत्पादन  हीने  की  आशा  है  ।  पिछले  चार  सालों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  गेहूं  का

 दन  हुआ  चाल  वर्ष  के  दौरान  भी  रिकार्ड  उत्पादन  होने  की  आशा  है  ।  पिछने  साल  की  अपेक्षा

 इस  साल  अधिक  उत्पादन  की  आशा  इसी  छठी  योजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  44

 यन  टन  के  लक्ष्य  से  हम  बहुत  आगे  बढ़  गए  हैं  ।  इसी  प्रकार  तिलिहनों  का  उत्पादन  100  लाख  टन

 हुआ  करता  था  ।  पिछले  साल  इसका  उत्पादन  बढ़कर  120  लाख  टन  तक  पहुंच  इस  साल

 लगभग  130  लाख  टस  उत्पादन  की  आशा  दालों  के  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  हालाकि
 उत्पादन  हमारी  आवश्यकताओं  से  कम  हो  रहा  हम  दालों  के  उत्पादन  की  ओर  विशेषकर  जिम

 सूल्षे  क्षेत्रों  मे ंदालों  की  खेती  की  जाती  विशेष  ध्यान  देंगे  मैं  जानता  हूं  कि  माननीय

 सदस्य  के  मन  में  क्या  जब  कभी  हम  सिंचाई  की  व्यवस्था  करते  हैं  किसान  दालें  न  बोकर

 बेहतर  किस्म  की  फसल  उगाने  के  लिए  कुछ  ओर  बोते  हैं  ।  हम  दालों  के  ऐसे  बीज  विकसित  करेंगे

 जिनसे  पैदावार  अधिक  होती  हो  ताकि  किसान  दालें  बोयें  और  दालों  की  खेती  करने  वाले  क्षेत्र  में

 कमी  न  हो  ।  !  982-83  में  गन्ने  का  उत्पादन  189.5  मिलियन  टन  के  रिकार्ड  स्तर  पर  पहुंच  गंया

 था  लेकिन  उसके  बाद  मौसम  सहायक  न  रहा  ।  कपास  और  जूट  के  मामलों  में  खराब  मौसम  के

 कारण  लक्ष्य  स्तर  तक  नहीं  पहुंचा  जा  1983-84  3-84  में  आलू  और  प्याज  का  रिकार्ड  स्तर  का

 दन  हआ  ।  चालू  वर्ष  के  दोरान  उत्पादन  के  और  बढ़ने  की  आशा  सरकार  की  मूल  नीति  इस

 मामले  में  रुकावट  नहीं  है  बल्कि  इसके  माध्यम  से  तो  किसानों  को  पैदावार  और  बढ़ाने  का

 हन  मिल  रहा  माफ  मुझे  अपने  एक  मित्र  श्री  एस०पी०  साहू  द्वारा

 की  ग  एक  टिप्पणी  पर  कुछ  कहना  आशा  नहीं  थी  कि  वे  ऐसा  लेकिन  उन्होंने  कहा

 उनका  यह  कहना  तक  संगत  नहीं  है  कि  सत्तारूढ़  दल  खाद्य  तेलों
 के

 आयात  के  मामले  में  शामिल

 ।  यह  कहना  तो  आसान  है  किन्तु  प्रमाणित  करना  मुश्किल  ।  लेकिन  आंध्र  प्रवेश  में  मुझे  एक

 बात  पता  चली  20  सूत्री  कार्यक्रप  के  अन्तगंत  शुरू  किए  गए  कार्यक्रम  का  नाम  बदल  दिया

 गया  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ई०पी०  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 कार्यक्रम  का  नाम  बदल  कर  रख  दिया  गया  हम  ईमानदारी  में  विश्वास  करते  हैं  तथा

 ईमानदार  बनने  की  कोशिश  करते  यदि  उक्त  कार्यक्रम  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के

 रूप  में  शरू  किए  हैं  तो  चंद  वोट  बटोरने  के  लिए  आंध्य  प्रदेश  में  उनका  स्तर  नहीं  बदला  जाना

 चाहिए  ।  वोट  प्राप्त  करने  का  तरीका  यह  नहीं  होना  चाहिए  ससारूढ़  पार्टी  ने  भी  ऐसा  मभी  नहीं  किया

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  इस  कथन  में  सत्य  नहीं  है  तथा  माननीय  सदस्य

 द्वारा  इस  सरकार  के  खिलाफ  लगाये  गए  आरोपों  का  खंडन  करता  ह
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 30  1906  कृषि  उत्पादक  के  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  करने  को

 अविलम्ब  आवश्यकता  पर  चर्चा

 जपपथपा््+

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  खासकर  उन  माननीय  सदस्य  को  हादिक  धन्यवाद

 देता  हूं  जिन्होंने  वाद-विवाद  आरम्भ  किया  और  भारतीय  किसानों  की  समस्याओं  पर  प्रकाश  डाला  ।

 मैं  आश्वासन  देता  हूं
 कि  सरकार  देश  के  कृषक  समुदाय  के  उत्थान  के  लिए  हर  संभव  क

 ताकि  वह  राष्ट्र  निर्माण  में  अपनी  भूमिका  अदा  कर  सके  और  खाद्यान्न  की  पैदावार  बढ़ा

 उपाध्यक्ष  महोदय  ४  सभा  अब  कल  11  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 म०  प०  |

 तत्पक्चात  लोकसभा  22  1985/1
 1907  के  प्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थपित  हुईं  ।

 मुद्रक--स्टील  स्लेट  मैन्युफेक्चर  ।
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